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 सोंक  सभा  11  बजे म०  पू०  पर  सभवेत

 महोदय  पींठासीन  हुए  ।]

 भरी  नौंतीश  कुमार  आज  राम  विलास'जीं  फूल  के  लिए  गए-क्योंकि  डा०

 लोहिया  का  जन्म  दिवस  है

 क्री  राम  विलास  पासवान  :  आज  डा०  लोहिया  काःजन्म  दिवस  है  खमेर  उनके

 जन्म  दिवस  के  अवसर  पर  जितने  नेता  होते  हैं  उनका  पूरे  दिन  तक  टी०वी०  रहता
 सस्मान  होना  भी  डा०  लोहिया  इतने  महान  नेता  कल्पनन्क्थ  राय  आपके  भी  गुरु

 रहे  हैं  ओर  डा०  लोहिया  के  समय  आपनें  वहां  से  टी०वी०  हूद्दा  इतनी  उपेक्षा
 की

 जाती

 है  )

 शी  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  मैंने  प्रशण  काल  सस्पेंड  करने  के

 लिए  नोटिस  दिया  है।*ਂ
 '

 बहुत  सीरियस  मैं  आप  लोगों  को

 इल्जाम  दे  रहा  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बारह  बजे  बोलिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बारह  बर्जे  रिकाई  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  रिकार्ड  में  कुछ  नहीं  जा  रहा  है  ।
 *

 ]  *

 अध्यक्ष  भहोंदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तास्त  में  सम्मिलिश  नहीं  किया जा  रहा
 *

 11.02  म०  पू०
 प्रश्नों  के  मौखिक  उंसर

 बाघ  परियोजना

 र्नः

 #381.  श्रो  सणिक  राव  होडल्या  गाबीत  :

 श्री  सनोरंजन  भक्त  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 +कार्यवाही  बृत्तान्त में सम्मिलित  नहीं  किया



 मौखिक  उत्तर  23  1993

 क्या  बाघ  परियोजना  का  कोई  आकलन  किया  गया

 यदि  तो  प्रत्येक  बाघ  अभयारण्य  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दर  बन  के
 कार्यकरण  का  ब्योरा  क्या

 क्यः  बाघ  अभयारण्यों  के  सामने  आ  रही  समस्याओं  का  पता  लगा  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  भसन्त्रालय  के  राज्य  भन्त्रो  कमल  :  वर्ष  1993  में  बाघ

 परियोजना  की  समीक्षा  की  गई  है  ।

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 बाघ  ओर  उसके  वास-स्थल  पर  जंविक  दबाव  और  खतरा  लगभग  सभी  बाघ  रिजर्वों
 '  और  नागार्जुन  सागर  तथा  इन्द्रावती  जैसे  क्षेत्रों  मे ंखासतौर  से  महसूस

 किया  गया  जहां  सशस्त्र  आतंकवादियों  की  समस्या  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  बाघ  रिजवों  के  आस-पास  गश्त  तेज  कर

 दें  और  सतकंता  बढ़ा  दें  ।  बाघ  के  संरक्षण  में  स्थानीय  लोगों  की  मदद  प्राप्त  करने  के  लिए
 विकास  कार्य  शुरू  किए  गए  हैं  !

 विवरण

 1.  16  बाघ  रिजर्वो  में  आधारभूत  अवसंरचना  का  सड़कों  का  वाय  रलेस
 वास-स्थल  जल  विकास  तथा  सुरक्षा  उपायों  को  सुदृढ़  बनाने  का  कार्य

 किया  गया  ये  कार्य  नव-सूजित  वाल्मिकी  और  पेंच  बांघ  रिजवों  में  भी

 शुरू  किए  गए

 2.  सुन्दर
 वाल्मिकी  और  पेंच  बांघ  रिजवों  में  पारि-विकास  का  कार्य

 शुरू  किया  गया  जबकि  शेष  बाघ  रिजर्वों  में  यह  कार्य  शुरू  किया  जा  रहा  सुन्द
 वन  में  पारि-विकास  कार्यों  में  मत्स्यपालन  ओर  घुएं  रहित  जलाने  की  लकड़ी
 की  चिकित्सीय  सुविधाएं  शामिल  हैं  ।

 .  मेलघाट  बाध  रिजर्वों  में  विभिन्न  पहलुओं  पर  अनुसंधान  का  कायें

 किया  गया  है  और  अन्य  रिजर्यों  में  यह  कार्य  शुरू  किया  गया  सुन्दरवन  कच्छ

 दलदल  का  गहन  अध्ययन  करने  के  लिए  अनुसंधान  काये  शुरू  किया  जाना  है  ।

 हर

 4.  कान्हा  और  मेलाघाट  बाघ  रिजर्वों  में  सभी  सुविधाओं  से  सम्पन्न  विवेचन  केन्द्र  स्थापित

 किए  जा  चुके  सुन्दरवन  बाघ  रिजवे  में  चालू  वित्त  वर्ष  में  विवेचन  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 5.  सुन्दरवन  बाघ  रिजवं  में  बाघों  द्वारा  आदमियों  का  मारा  जाता  एक  प्रमुख  समस्या  है
 मानव  बिजली  की  डम्मियों  के  प्रयोग  पेयजल  के  तालाब



 2  1915  मोखिक  उत्तर

 बनाकर  तथा  रिजवं  के  भीतर  लोगों  के  आने-जाने  पर  कड़ा  नियंत्रण  इस  समस्या
 को  कुछ  हृद  तक  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 6.  सुन्दरवन  बाघ  रिजवं  के  सीमान्त  क्षेत्र  मे ंमछली  पकड़ना  ओर  झ्ञींगा  संग्रहण  को  वहां
 के  वातावरण  में  गड़बड़ी  का  कारण  पाया  गया  जैसाकि  राज्य  सरकार  ने  बताया

 प्रशासनिक  प्रचार  और  जागरूकता  का्यक्रम  के  जरिए  अब  इस  पर  काफी  हृद
 तक  नियंत्रण  पा  लिया  गया

 श्री  मणिक  राज  होडल्या  गावीत  :  अध्यक्ष  मन््त्री  जी  ने जवाब  तो  ठीक  दिया  है
 लेकिन  इसमें  यह  बताया  गया  है  कि  जहां  रिजवं  फोरेस्ट  है  वहां  पर  सशस्त्र  भातंकवादियों  की  समस्या

 है  ।  मुझे  यह  समझ  नहीं  आया  कि  आतंकवादियों  का  रिजर्व  फोरेस्ट  से  क्या  संबंध  है  ।  दूसरा  प्रश्न

 यह  है  कि  इसमें  राज्यवार  नेशनल  पार्क  की  कितनी  संख्या  है  और  प्रत्येक  नेशनल  पार्क  में  किस-किस

 जाति  के  कितने  टाईगर  दस  वर्ष  पूर्व  प्रत्येक  नेशनल  पार्क  में  किस-किस  जाति  के

 टाईगर  थे  ?  उनकी  संख्या  में  बढ़ोत्तरी  हुई  हैया  कमी  हुई  यदि  कमी  हुई  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  शिकारी  चोरी  छिपे  इन  टाइगस  को  इनके  चमड़े
 को  विदेश  में  भेजते  हैं  जिनसे  उन्हें  अच्छी  कीमत  प्राप्त  होती  क्या  पिछले  पांच  वर्षो  में  ऐसे  केस

 सरकार  के  पास  आए  है  जिनमें  शिकारी  पकड़े  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  एक  भश्रश्न  पूछना  वह  सब  जम्बल  हो  जाएगा  ओर  फिर  उसका

 जवाब  नहीं  मिलेगा  ।

 श्री  सणिक  राव  होडल्या  गाबीत  :  उससे  कितनी  कीमत  प्राप्त  होती  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  क्वश्चन  रिपीट  करिए  |

 श्री  साणिर  राव  होडल्या  इस  समय  राज्यवार  नेशनल  पाक  की  कितनी

 खंज्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नेशनल  पाक  में  कितने  शेर  हैं  ?

 श्री  माणिक  राव  होडल्या  गावोत  :  10  वर्ष  पूर्व  प्रत्येक  नेशनल  पाक  में  कितने  किस-किस

 जाति  के  टाइगर्स  थे  ?  इनकी  संख्या  में  बढ़ोतरी  हुई  या  संख्या  में  कमी  हुई  है  ?  अगर  कमी  हुई  है

 तो  इसका  कारण  कया  है  ?
 ह

 शी  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  टाइगरों  की  जाति  तो  होती  नहीं  है  ।  मुझे  उनकी  जाति

 की  जानकारी  नहीं  है  ।''

 एक  साननोय  सदस्य  :  टाइगरों  को  जाति  होती  है

 शोशतो  भावना  चिखलिया  :  सफेद  बाघ  के  बारे  में  यह  पूछ  रहे  हैं  sit कमल नाथ : उस उद्देश्य ओर दृष्टिकोण से मैं यह कहना

 आओ  कमल  नाथ  :  उस  उद्देश्य  ओर  दृष्टिकोण  से  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  लास्ट
 सैंसस  1989  में  उसके  अनुसार  टाइगर्स  और  लैपटसं  की  संख्या  4334  1972  में

 '
 करीब  एक  हजार  827  जो  हमारे  टाइगर  रिजव्स  उनकी  कुल  संख्या  1989  के  सेंसस  के

 हे
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 झमुप्तार  1327  धो  भ्रोर  1972  में  केवन्न  270  के  लगभग  1972  से  लेकर  1989  तक  जो

 भी  हमारे  टाइगर  रिजश्ष्तं  उनमें  उनकी  संदया  बढ़ी  है  ।

 शी  शावःहोटश्या  याबीत  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  अभी

 अन्त्री  जी  ने  बताया  कि  हाइगरों  की  जाति  नहीं  होती  है  ।  मैं  छुद  पहाड़ों  में  रहता  हूं  और

 बासी  देखा
 है

 कि  ठाइगरों  की  जाति  होती  मंत्री  जी  नेशनल  पार्क  में  जाकर  उनकी

 जाति  देख  लें  तो  ठीक  रहेगा  ।  दूसरा  मेरा  क्वश्बन  यह  है  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  शिकारी

 चोरी-छिपे  इन  टाइगरों  को  मारकर  इनका  चमड़ा  विदेश  में  भेजते  हैं  जिनसे  उन्हें  इसकी
 कीमत  प्राप्त  होती  है  ।  क्या  पिछले  पांच  वर्षों  में  ऐसे  केस  सरकार  के  पास  आए  हैं  जिनसे  कुछ
 शिकारियों  को  पकड़ा  गया  ओर  दंड  दिया  गया  ?  वया  वे  टाइगरों  की  खाल  बेचते  हुए  पकड़े  गए

 यदि  तो  कितनी  संख्या  में  पकड़े  गए  ?

 थी  कमल  माल  :  अध्यक्ष  पोमश्विग  के  कई  केश्न  सामने आए  हैं  |  यह  बात  सच है  र्यक्क
 टाइगरों  की  खाल  विदेशों  प्रें  भेजी  जाती  टाइग़रों  की  खाल  के  साथ-साथ  की  बोन  का

 बड़ा  व्यापार  खैलता  चीन  में  टाइम्रर  बोस  से  कई  प्रकार  की-दवाइयां  ओर  फ़ार्मुलेशम
 तैयार  किए  जा  रहे  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  फोरम्प्न  में  इसको

 जाया  है  ।  द्वाल  द्वी  सें  रजभंभोर  पाक  में  एक  पोजिंग  का  केस  आाय्रा  इसकी  ज़ांच  हो  रही  है
 ओर  इस  पर  कुछ  कार्रझाही  भी  को  गई  है  ।

 ]

 ओऔमतो  महेया  कुस्तरी  :  में  मंत्री  भहोदय  से  अह  जानता  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  कॉर्नेट  पाके
 में  चोरी  छिपे  शिकार  के  बारे  में  हाल  ही  में  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचार  के  संजंध्  में  क्या
 किया  एक  हेलीकॉफ्टर  ब्रद्बां  गया  दस  मामले  में  एफ  प्िदेशी  को  राभफ़ित़्  या  4  एक  बड़ें
 व्यक्ति  का  नाम  भी  इसमें  शामिल  जिसका  नाम  मैं  सभा  में  नहीं  लेना  चाहूती  हूं  ।

 मैं  मंद्री  महोद्यय  भ्रे  यह  ज़ाबत्ा  ऋाहता  कि  रप्रप्रस्मोर  श्लें  जत्होंते  ब्रया  ?

 झो  कमल  नाथ  :  इस  घटना  की  रिपोर्ट  थी  कि  कॉबेंट  पार्क  में  एक  हेलीकॉप्टर  दूसरे
 कॉप्टर  की  खोज  में  गया  जो  वहां  दुर्घेटनाग्रह्त हो  गया  का  ॥  हेलीकॉप्टर  के  छुब्ंठबस्प्स्त  होने  का

 पता  चल  ग्रया  था  ।  इसकी  जांच  हो  रहो  है  ।  कॉर्बेट  पार्क  में  इस  हेलीकॉप्टर  का  दुपरे  दुर्घटनाग्रस्त
 हैश्लीकॉप्टर  की  खोज़  में  उतरना  कानुनी  रूप  से  सही  नहीं  था  ।  संबंधित  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 को  जा  रही  साथ  ही  दुघंटनाग्रस्त  हेलीकॉप्टर  जब्त  कर  लिया  गया  कानून  का  उल्लंघन

 करने  के  लिए  नागर  विभानन  प्राधिकारियों  द्वारा  कुछ  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  वन्य  जीव

 अधिनियम  शंजंघें  जिन  अला  काडूयों का  उल्मंगत  ईिफ़ा  जा  रहा  है  रत  के  किए  ऊल्वर  फ़देश  सरकार

 द्वारा  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  लेकिन  हेलीकॉप्टर  के  मामले  ग्रें  आउक्ष ऊक  यह  हफ्ष्ट:नहीं  हुआ  है  मी

 यह  चोरी-छिपे  शिकार  का  खाता  है  ।  ज्ांत्र  भल  रही  है  |  क्या  यह  चोरी-छिपे  शिकार  अथवा  किसी

 हेलीकॉप्टर  का
 ही  विलाए

 होगा  और  दूसरे  हेलीकॉप्टर  की  इसके  खोज  के  लिए  जाने  का  मामला

 है  इसकी  जांच
 की

 जा  रही  रणजथम्प्रौर  में  चोरी-छिपे  शिकार  का  सानला  टाइम्श  कॉफ  इडिया

 में  ्रकर्शशल  हुक  का कि  वहाँ  बोरी-छिसे  प्लिक्रार  ग्रया  कोर  कुछ  बोग़ों  को  श्रिरफ्तार  भी

 लिया  यया  था  4  इसकी  जांद  को  जा  इक्की  फ़ी  ।  फेरे  श्॑ंझालप्म  श्लेमभ्रश्चिकारी  रणयम्भोर  गए

 सपान  ख्षरकएर  ते  एक  ख़त्निज्ि  शढ़ित  को  जिसते  विपश्विन्न  उपाणें  की  सिफारिश  की  +  इस

 4
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 समिति  को  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ओर  चोरी+छमे  शिक्वार  के  लिए  श्रुधारात्मक
 उपाय  किए  जा  हैं  ।

 शी  यशवन्तराव  पाटिल  :  अध्यक्ष  केन्द्रीय  घरकार  की  प्रोजेक्ट  टाइमर  की  योजनाएं

 बहुत  अच्छी  मगर  उनका  सही  ढंग  से  उपयोग  नहीं  होता  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछता

 चाहता  महाराष्ट्र  में  भीमाशंकर  के  जंगलों  में  कुछ  दिनों  पहले  दस  बाघों  को  मृत्यु  हुई  उचके

 क्या  कारण  क्या  उनको  मण्रा  शब्त्  था  ?

 थ्री  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  इसकी  डिटेल्ड  रिपोर्ट  मैं  माननीय  सदस्य  को  भेज

 |
 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  हाथियो ंपर  सार  सैलांबियों  जोर  सच्द्रीय  ऋक्षों  में  से  र-सपाटे

 के  लिए  आई  ब्वीपों  द्वारा  भीड़नसाड़  करने  तथा  ब्रन्य  जीवों  को  परेशान  करते  क्री.ब्रात  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  सतर्क  और  उत्कृष्ट  पब्नेंटन
 प्रबंधन  करेगी  और  वन्य  जीवन  पयेंटन  पर  रोक  कम-से-क्रम  कुछ  चुनिदा  क्षेत्रों  में

 सुप्रशिक्षित  पयंटकों  को  अनुमति  विशेषरूप  बाघ  परियोजना  अभ्यारण्यों  में  जहां  मानव  की
 उपस्थिति  बाघ  प्रजाति  के  सभी  जीवों  के  संरक्षण  प्र  प्रभाव  डालती  है  ।

 श्री  कमल  ज्ातन्न  :  हमारे  राष्ट्रीय  पाों  ओर  कुछ  में  बाघों  के आवास  पर  पर्यटन

 का  मुख्य  दबाव  है  ।

 पयेटन  की  आवश्यकता म्रों  को  सुब्यवस्थित  करने  के  लिए  झ्लोर  यह  देखने  के  लिए  आवश्यक

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  पर्यटन  से  पशुओं  को  परेश्पनी  त  हो  अ्रथवा  उनके  आवास  पर  प्रभाव  न

 डाले  ।

 इस  संबंध  में  कुछ  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ओर  पयंटत्र  राज्य  सरकारों  तथा

 केन्द्र  सरकार  के  बीच  इस  बारे  में  बातचीत  हुई है  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ऐसी

 प्रक्रिया  और  प्रणाली  जिससे  पर्यटन  से  किसी  भी  प्रकार  से  पशुओं  को  परेशामी  न  उनके

 जावास  पर  कोई  प्रभाव  न  पड़े  जौर-साथ  ही  पर्यटकों  को  बाच  देखने  के  अबसर  से  भी  वंचित  न

 किया  जाए  ।

 ]
 :  श्री  रास  अध्यक्ष  बिहार  के  पल्ममू  में  बेतला-त्रेल्लनस  पढ़हे  है

 थाए  दिन  बहुत  अधिक  संख्या  में  आककियों  ओर  जानवसें  ऋग्े  हत्याएं  हो  शही  मैं  मंत्री
 दी

 यूछना  चाहता  इस  योजना  के  जन््तर्गत जो  ह॒त्याएं  हो  जाती  उनको  कौन-सी  योमनाएं  के

 अन्तरगत  क्षतिपूर्ति  की  जांती  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  नॉट  एला  ढड  ।

 श्री  मोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  बेतला  नेशनल  पार्क  में  बहुत  से  टाइगर  सूखे  की

 स्थिति  के  कीरण  वहां  खेंब  नदी-नाने  खूछ  गए  में  अंक्ी  से  स्थिक्नि  में

 जान  की  रक्षा  के लिए  सरकार  कोन-कोन  सी  कार्यवाही  करने  का  विचार  डक्ती है
 ?
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 श्री  कमल  माथ  :  अध्यक्ष  जो  इको  डेवेलपमेंट  योजना  शुरू  की  गई  है  इस  योजना

 के  माध्यम  से  यह  प्रयास  किया  जा  रहा  है  कि  हर  नेशनल  पार्क  की  जो  आवश्यकताएं  हैं  उसको  पुरा
 किया  जाए  ।  पहले  यह  इक्को  डेवेलपमेंट  योजनाएं  नहीं  अब  ये  नयी  इको  डेवेलपमेंट  योजनाएं  बन

 गई  यह  एक  नयी  योजना  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  इनके  माध्यम  से  जो  भी  कमी  जो
 नीय  सदस्य  ने  कहा  है  इससे  इन  समस्याओं  का  हल  निकलेगा  ।

 खतरनः्क  पदार्थों  के  कारण  दुध्धंटनाएं
 गः

 +382.  श्री  मदन  लाल  छुराना  :

 श्री  बोलला  बुल्लो  रामय्या  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  गेस  त्रासदी  के  बाद  देश  में  खतरनाक  पदार्थों  के  कारण  हुई  दुर्घटनाओं  का
 ब्यौरा  क्या  है  ओर  उनमें  कितना  नुकसान

 क्या  सरकार  ने  उद्योगों
 को  खतरनाक  पदार्थों  के  संभालने  के  संबंध  में  अधिसूचित

 नियमों  से  अवगत  कराने  के  लिए  दुघंटनाओं  की  संभावना  वाले  प्रमुख  प्रतिष्ठानों  का  समय-समय
 पर  निरीक्षण  कराने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दोरान  उनका  कितनी  बार  निरीक्षण  किया

 किन-किन  कमियों  की  ओर  ध्यान  दिलाया  और

 खतरनाक  पदार्थों  के  प्रयोग  के कारण  होने  वाली  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  करने  के

 लिए  किन-किन  उपायों  की  सिफारिश  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :  से  (5)  एक  विवरण
 सदन  के  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  रिपो्टों  के  भोपाल  गैस  त्रासदी  के  पश्चात्
 परिसंकटमय  पदार्थों  से होने  वाली  2  जिनके  फलस्वरूप  नुकसान  का  ब्यौरा  इस

 प्रकार  है  :--

 ऋम  वर्ष  दुर्घटना  का  दुर्घटना  की  शामिल  मृत  घायल  विस्थापित

 सं०  स्थान  प्रकृति  पदार्थ

 1 2  3  4  5  6  7  8

 1.  1985  कोचीन  रिलीज  हेक्सासा

 रा

 200  —

 क््लोपेंटाडीन

 2.  1985  रिलीज  एसीटोन  7  39  —

 मद्दाराष्ट्र
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 1  2  3  रथ  5  6  7  8

 3.  1985  नई  रिलीज  सल्फ्यूरिक  1  10  340

 एसिड

 4.  1985  थाणे  रिसाव  क्लोरीन  1  129

 5.  1985  बम्बई  रिसाव  बेंजीन-क्लोराइड  ---  95  —

 6.  1985  चेम्बूर  रिसाव  क्लोरीन  1  149  —

 7.  1985  थाण  रिसाव  क्लोरीन  —  141  --

 8.  1986  मुलूः  रिसाव  क्लोरीन  न्+  107  —

 9.  1987  पुणे  रिसाव  ओलियम
 न  74

 10.  1987  बड़ोदा  रिसाव  मिथाइल  न  40  न

 एक्रो  लेट

 11.  1988  बम्बई  रिफाइनरी  में  ऑयल  35  16  ज+

 आग

 12.  1988  जमशेदपुर  रिसाव  सल्फर  --  183  —

 आक्साइड

 13.  1989  भटिडा  रिसाव  अमोनिया  न  500  न

 14.  1989  ब्रिटानिया  रिसाव  क्लोरीन  —  200  --

 चोक

 15.  1989  उज्जेन  रिसाव  क्लोरीन
 न  820  —

 16.  1990  बारीपाद  रिसाव  ओलियम
 न  140  न

 उड़ीसा

 17.  1990  कलकत्ता  रिसाव  अमोनिया  न+  120  नज-+

 18.  1990  नागोथाणे  रिसाव  सी2-सी३  32  22  —

 19.  1991  भोपाल  रिसाव  180

 20.  1991  ट्रांसपोर्ट  एल०एन०्जी०  100  --  —

 बाद  राजमार्ग

 21.  1993  कल्याण  रिसाव  सल्फ्यूरिक  9  123  —

 महाराष्ट्र  एसिड

 इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  रिपोर्टों  के  इसी  अवधि  के  दोरान  कारखाना

 1948  के  तहत  रसायनों  के  कारण  हुई  539  छोटी  दुर्घटनाओं  को  इस  सूची  में  शामिल  नहीं  किया

 गया  है  ।
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 (@)  भोर  हां  ।  राज्यों/ध्वंघ  राज्य  क्षेत्रों  के  क  रखाना  निरीक्षणालय  के

 प्रमुख  दुघंटना-प्रवण  संस्थापनाओं  का  दोरा  करते  इस  मंत्रालय  द्वारा  शुरू  किए  गए  जागरुकता

 कर्वनिसि  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  वर्ष  1991-92  में  देश  के  विभिन्न  क्षेत्री  में  इस  प्रकाश की  63-

 संस्थाओं  का  विशेष  निरीक्षण  किया

 (s}  कुछ  कमियां  विशेषकर  न्यमीकस्ज  ओर  नियन्त्रणਂ  संबंधी
 आपात  तैयारी  के  लिए  प्रस्िक्षण  और  पूर्वाभ्यास  तथा  चेतावनी  के  संक्ध  में  तेयारू

 लॉन-साइट  योजनाओं  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 (5),  परिसंकटमय  रसायनों  से  होते  वाली  दुघेटनाओं  के  निवारण  के  लिए  उपायें

 का  उल्लेख  यथा-संशोधित  कारखाना  1948  में  तथा  परिसंकटमय  रसायन

 भण्डा  रण  ओरं  आयात  1989  में  किया  गया  प्रमुख  दु्घटना-प्रवण  संस्थापनाओं
 का  ध्यान  1991  और  1992  में  आयोजित  6  क्षेत्रीय  बैठको ंमें  इन  उपबंधों  की  ओर  दिलाया  गया

 है  ।  सम्बन्धित्त  उद्योगों  हायस  नियमों  के  बेहतर  अनुपालन  ओर  नियमन्त्रक  एजेंसियों  द्वारा  बेहतर
 सिगरानी  में  सुविधा  प्रदान  करने  के  परिसंकटमय  भंडारण  और  आयात

 नियमावली  की  एक  और  रासायनिक  खतरों  के  लिए  आपात  तैयारी  पर  एक  संहिता  भी
 प्रकाशित  की  गई  है  ।  हि

 ओी  सदन  लाल  छुराना  :  अध्यक्ष  यदा-कदा  समाचार  पढ़ने  को  मिलते  पानीपत  के
 खाद  में  गेस  रिसाव  से  11  नया  दिल्ली  में  अम्मिक्रांड,से  42  लोग

 डी०सी०एम०  फैक्ट्री  में  गेंस  लिकेज  हुआ  ओर  गैस  लिकेज  से  थाने  में  10  13  इस
 हरह  के  समाचार  बार-बार  पढ़ने  को  मिलतें  अध्यक्ष  मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  फैक्ट्री

 विस्फोटक  सामग्री  विस्फोटक  सामग्री  सग्रह  लाइसेंस  और  खतरनाक  रसायन  के
 उपयोग  सम्बस्धी  नियमों

 के  रहते  हुए  हमारे  देश  में  इतने  बड़े  पैमाने  के  ऊपर  ये  जो  घटनाएं  होती  रहती
 पिछते  45  वर्षों  में  फाल्टो  प्लानिंग  हेजरडस  इंडस्ट्री  के

 कारण  पर्यावरण  पर  पड़ने  वाले  बुरे  प्रभाव
 के  संबंध  में  जो जागहफता  का  अभाव  है  और  बंड  अरबन  प्लानिंग  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हू
 कि  जब  ये  घटनाएं  हो  जाती  हैं  तो  हम  कुछ  कदम  उठाने  की  बात  करते  आग  लगने  के  बाद  कुआं
 खोदते  मैं  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  भोपाल  गँस  त्रासदी  के  बाद  आपने  कितनी  कमेटियां

 विशेषकर  मैं  गर्ग  कमेटी  की  बात  करना  चाहता  हूं  ।  गग॑  कमेटी  भट्टाचायं  कमेटी  है
 उनकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  थीं  ओर  सरकार  ने  ऐसे  क्या-क्या  कदम  उठाए  हैं  ताकि  ऐसी  दुर्घटनाओं
 को  रोका  जा  सके  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  गर्ग  कमेटी  बनाई  गई  महाराष्ट्र  पोल्यूशन  कंट्रोल  बोडड  जिसका

 मुख्य  उद्देश्य  था  कि  जहां-जहां  मेजर  एक्सीडेंट  हेजरडस  हो  सकते  जहां-जहां  यह  खतरा  हो  सकता
 है  इन  कारखानों  में  इन  इंस्टुलेशन  में  जाएं  और  इन्होंने  रिकोरपेंडेशन  सेफ्टी  अमेक  प्रकार  की
 मेंडेशन  बनाई  हैं  ओर  इन्होंने  इनकी  फाइनल  रिपोर्ट  1989  में  दी  है  ।  महाराष्ट्र  ओर  केन्द्र  सरकार

 पर  जो  भी  उसके  सुझाव  हैं  उनको  क्रियान्वयन  करने  में  लगी  है  ।  जहां  तक  प्रश्न  है  कि  हेंजरड्स
 मेटीरियल  के  लिए  क्या-क्या  किया  गया  है  इसमें  मुझक्ष  रूय  से  तीन  लेवल  आफ  कंट्रोल  बनाता  हैं--लो
 लेबल  मीडियम  लेवल  श्किवायरमेंट  और  हाई  लेवल  जो  हेजरडस
 युनिवट्स  के  लिए  हेबरडस  केमिकल्स  के  लिए  हैं  ये  क्या-क्या  रिकवायरमेंद्स  हैं  लो  लेवल  में  क्या

 8:
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 करना  पड़ता  में  और  हाई  लेवल  में  क्या  करता  पड़ता  मैं  माननीय  सदस्य  को
 अलग  से  इसको  भेज

 श्री  सदन  लाल  खुरादा  :  अध्यक्ष  मेरा  सवाल  है  कि  औद्योगिकरण  बोर  रोजगार
 का  सीधा  सम्बन्ध  है  ओर  ये  इंटर-लिकड  हैं  ।  अंतर्राघष्ट्रीप  श्रम  संगठन  के  श्वनुसा  र-भारत  में

 शुदा  6  हजार  से  ज्यादा  खतरनाक  कारखात़े  हैं  भ्ोर  कर  लाइसेसशुद्रा  की  संछया  लाखों  में  मैं

 यह्ुं  जानना  चाहता  हूं  हेजरड्स  इंडस्ट्री  को  जब  बन्द  करते  हैं  या  रिलोकेट  तो  बे
 गाद्ी  की  समस्या  पैदा  होती  है  )  क्या  पर्यावरण  मंत्रुल्य  ने  सर्वे  किया  ?  मैं  सारी  बात़  तो

 रहा  हूं  चार  मेट्रोपोलिटन  सिटी  का  कोई  सर्वे  किय्ना  है  कि  ग्रहां  क्रितती  इंडस्ट्रीज
 नाक  हैं  इसको  रिलोकेट  करने  में  अगर  बन्द  किया  जाए  मजदूर.बे  रोजगार  होंगे  उसके

 लिए  आपने  क्या-क्या  कदम  उठाए  पार्ट  बी  में  मेरा  कहना  यह  है  कि  मेरे.निर्वाचन  क्षेत्र  दक्षिण
 दिल्ली  में  गेस  पाइप  लाइन  पड़  रही  है  इसके  लिए  सरकार  ने  ऐसे  क्या  कदम  उठाए  हैं  कि  ब्रगर

 कभी  कोई  ऐसी  घटना  हो  जाए  तो  दिल्ली  तबाह  हो  सकती  है  इसलिए  कोई  तोड़-फोड़  करे  या  न

 तो  वह  जो  गैस  पाइप  लाइन  पड़  रही  है  उसके  लिए  प्रीकोशनरी  मेज  के  लिए  आपने  क्या

 कदम  उठाए  हैं  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 भरी  लाभ  :  खुराता  जी  जो  ,  उसृक्षु  मैं  पहले;बता  दूं  ।  807,

 एक्सीडेण्ट  श्रोद्र  जिनकी  हमने  में  जाँव  की  ऐसी  तो  बहुब-सी
 होंग्री  जो  छोटी-मोटी  जैसा  जी  ते  कहा  ****

 श्री  सदन  लाल  खुरामा  :  मैंने  पूछा  है  कि  ऐसी  कितज़ी

 अध्यक्ष  महोदय  :  वही  बता  रहे  हैं  ।

 श्रो  कमल  नाथ  :  807  ऐसी  जिनमें  यहू  खतरा  हो  सकता  जहां  तक  प्रश्न  है  कि

 इसमें  क्या-क्या  कारंवाई  की  जा  रही  जो  यह  807  हैं  तो  एक  मैन्युअल  ऑन  इमरजेंसी  प्रिपरेशंस

 बड़ा-सा  हम  लोग्रों  ने  बनाया  ज़िसमें  सब  कुछ  लिखा  इसकी  कॉपी  भी  मैं  माननीय

 खुरानता  जी  को  भेज  दूंगा  ।  एक  ओर  है  “ए/गोइड  टू  मैन्युफकचरस  स्टोरेज  एंड  इम्पोर्ट
 ऑफ  हैजर्ड  यह  भी  मैं  खुराना  जी  को  भेज  दूंगा  तो'*****

 बसुदेव  आलाये  :  सबको  एक-एक  कापी  भेजें  ।

 '
 अध्यक्ष  महोदय

 :  जो  जो  उन-उन  को  दे

 कमल  इत्र  पूरी  .  जानकारी  इसको

 प्रश्नन्त्नत्ा  भी  होगी  ।

 जहां  का  ख़रदृ-स्पेछ्ीफ़ाई कि  है  किए  साहनी  रखनी

 क्या-क्या  इसमें  कारंवाई  करनी  है  ताकि  कोई  दुघंटना  न  यह-सैस  पध्प  साइनब-जो  लग  सही

 खुराना  जी के  क्षेत्र  यह  सौभाग्य  की  जो  भी..हसमें  कारंवाई  की

 जा  रही  है  और  जो  जो  इसकी  सेफ्ट्री की  इसकी  डिटेल्स  खुराना  जी  मैं

 भिजवा  दूंगा  ।

 |
 श्रो  बोल्ला  बुल्लो  रामय्या  :,  माज़नीए  मनन्त्रो  ने  विभिन््त  दुघंटनाओं

 9
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 का  ब्यौरा  दिया  इससे  ज्ञात  होता  है  कि  विभिन्न  मुद्दे  लागू  करने  के  लिए  सरकार  को  और

 ध्यान  देने  की  आवश्यकता  मेरा  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  क्रियान्वित  करने  की  समस्या  का  समाधान

 करने  ओर  सुधारात्मक  उपाय  करने  के  लिए  विभिन्न  स्थानों  पर  क्रियान्वयन  एजेंसियों  के  साथ

 कितनी  क्षेत्रीय  बैठकें  को  गईं  ?  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोडों  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  बंठक  लगातार  हो  रही  इनकी  कोई  निश्चित  संख्या  नहीं  है  ।  मैंने

 स्वयं  प्रदूषण  बोर्ड  के  अध्यक्ष  ओर  पर्यावरण  सचिव  के  साथ  बैठक  की  मेरे  मंत्रालय  और  राज्य

 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  के  त्रीच  सतत  संपर्क  रहता  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोडं  के  क्षेत्राधिकार
 में  जो  विषय  हैं  उन  पर  लगातार  बैठकें  की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  शरव  दिघधे  :  अध्यक्ष  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  है  कि  अनेक  दुर्घटनाएं  ओोखिममय

 पदार्थों  के रिसाव  के  कारण  हुईं  जेसाकि  माननीय  मन््त्री  के  उत्तर  में  दिए  गए  विवरण  से  देखा  जा

 सकता  है  |  ऐसा  अनुभव  है  कि  अतेक  मामलों  में  उपयोग  किए  जा  रहे  हैं  पदार्थों  का अपशिष्ट  समीप
 के  नाले  अथवा  कुछ  नदियों  में  डाल  दिया  जाता  मद  संख्या  2  में  महाराष्ट्र  में  कल्याण  में

 सेन्चुरी  रेयानस्  में  हाल  ही  में  हुई  दुर्घटना  बिजली  फेल  हो  जाने  के  कारण  हुई  जैध्षाकि  आपने  कलਂ

 सभा  में  दिए  अपने  वक्तव्य  मैं  बताया  उसके  परिणामस्वरूप  उच्च  एसिड  युक्त  स्पिन-बाथ  द्रव्य
 का  100  से  125  क्यूबिक  मीटर  खुले  वातावरण  में  बह  गया  अतः  मैं  यह  जानना  चाइता  हूं
 कि  इन  अपशिष्ट  और  जोखिममय  पदार्थों  को  खुले  नालों  और  नदियों  में  डालने  को  रोकने  के  लिए
 सरकार  के  कौन-से  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कली  कप्तल  नाथ  :  इस  मुद॒दे  को  दो  भागों  में  बांटना  होगा  ।  पहली  बात  यह  है  कि  यह

 पुराने  एकक  हैं  |  पुराने  एकक  के  साथ  ही  यह  समस्या  है  क्योंकि  ये  बहुत  समय  पहले  स्थापित  किए
 गए  थे  ओर  उस  समय  इन  बातों  पर  विचार  नहीं  किया  गया  था  ।

 नए  एककों  का  एक  अलग  पहलू  जहां  तक  नए  एककों  का  सम्बन्ध  है  सभी  कदम  उठाए
 जा  रहे  उन्हें  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  और  मेरे  मन्त्रालय  द्वारा  निर्धारित  सभी  शर्तों  को

 पूरा  करना  है  ।

 लेकिन  पुराने  एककों  के  मामले  में  उनकी  स्थापना  से  लेकर  अब  तक  जनसंख्या  का  दबाव

 है  |  वहां  घर  आदि  बन  गए  साथ  ही  नालों  में  जो  प्रदूषित  पदार्य॑  जाते  हैं  वह
 पहले  नहीं  जाते  थे  !  कुछ  नाले  सूख  गए  हैं  ।  अनेक  मामलों  में  अपशिष्ट  पदार्थ  नालों  में  गिराया
 जाता  कुछ  नाले  अब  सूख  गए  हैं  ओर  अपशिष्ट  पदार्थ  मिट्टी  में  ही  डाल  दिए  जाते
 अधिकांश  जोखिममय  उद्योगों  के लिए  अपशिष्ट  डालने  के  स्तर  के  अनुसार  कदम  उठाए  गए

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  कुआं  बनाकर  अपशिष्ट  पदार्थों  को  उसमें  एकत्रित  कर  उसका
 रसायनिक  उपयोग  करना  कठिन  क्यों  हैं  ?

 श्री  कमल  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  आप  पिट्टो  में  अपशिष्ट  पदार्थ  डालते  रहेंगे  तो  भूमि
 का  पानी  भी  दूषित  हो  जाएगा  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  एक  कुआं  खोदें  अथवा  एक  गड्डा  बना  लें

 ओर  उसमें  अपशिष्ट  पदार्थ  डाल

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्यों  नहीं  ?  रिसाव-रहित  कुएं  बनाए  जा  सकते  हैं  ।

 थ्रो  कमल  नाथ  :  नहीं  फिर  भी  रिसाव  होगा  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  उनका  निर्माण  करना  क्योंकि  जीवन  मूल्यवान  है  ।

 थश्रो  कमल  नाथ  :  हां  इस  पर  उन  मामलों  में  चर्चा  की  जा  रही  है  जहां  यह  सम्भव

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  आप  इस  ओरर  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  किसी  भी  मामले  में  अपशिष्ट  पदार्थों  के बहाव  के  बिना  उपाय  के

 मति  नहीं  उन्हें  कोई  उपाय  किए  बिना  अपशिष्ट  पदार्थ  नहीं  बहाने  उन्हें  जीखिममय

 ओर  विषले  पदार्थ  पानी  या  मिट्टी  में  नहीं  बहाने  चाहिएं  ।  अतः  उन्हें  पहली  आवश्यकता  शर्थात्
 बहाव  का  कोई  उपाय  करना

 थ्रो  जाजं  अध्यक्ष  भोपाल  मे  जब  यह  काण्ड  हुआ  तब  कुछ  कारखाने  के

 लोग  मरे  थे  ओर  समूचे  शहर  के  लोग  न  केवल  बल्कि  लाखों  लोग  ऐसे  जिनका  जीवन

 बिल्कुल  बरबाद  हो  गया  है  ओर  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  अगर  वे  मर  गए  होते  तो  अच्छा

 होता  ।

 अध्यक्ष  पिछले  हफ्ते  कल्याण  में  जो  काण्ड  वहां  एक  अजीब  स्थिति  का  निर्माण
 किया  गया  है  ।  पहली  बात  तो  यह  कि  जो  मालिक  जो  बड़े  लोग  उनको  आपने  हाथ  नहीं
 लगाया  है  ओर  छोटे  आदमी  को  पकड़  कर  लोगों  में  पम्रप्त  पैदा  करने  का  काम  किया  है  कि  सारा
 मामला  ठीक  लेकिन  परिस्थिति  जो  निर्मित  हुई  वह  यह  है  कि  कारखाने  के  मजदूरों  ने  नोटिस

 दिया  है  कि  अगर  कारखाने  पर  सरकार  की  तरफ  से  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  हम  सड़क  पर  उतर

 कर  आ  जाएंगे  ।

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  जहां  कम्युनिटी  के  स्वास्थ्य  का  प्रश्न  ह ैऔर  मजदूरों  के  रोजगार  का

 प्रश्न  वहां  इन  दोनों  प्रश्नों  का  लाभ  मालिक  लोग  उठाते  हैं  |  इस  मायने  में  लाभ  उठाते  हैं  कि

 जो  प्रोटेक्टिव  मेजसं  वो  नहीं  करते  हैं  ओर  ऐसे  अपघात  होने  के  बाद  मजदूरों  कम्युनिटी  पर

 छोड़  देते  हैं  ओर  उनको  तैयार  करते  हैं  कि  तुम्हारा  रोजगार  चला  तो  क्या  सरकार

 तत्काल  ऐसे  कदम  उठाएगी  ताकि  सरकारी  अधिकारी  ओर  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  हर  कारखाने  में
 जिनकी  सूची  आपके  पास  वहां  की  कम्युनिटी  के  जिनमें  मजदूरों  के  भी  परिवार  वहां
 जाएं  और  3  महीने  के  भीतर  हर  कारखाने  की  जांच  करवाकर  तत्काल  उचित  कार्यवाही  की

 क्या  ऐसे  आदेश  आप  देंगे  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  फर्नाण्डीज  जी  का  यह  कहना  कि  छोटे-मोटे  अधिकारी
 पर  कायंवाही  की  गई  यह  सत्य  नहीं  उस  कारखाने  के  जो  एग्जीक्यूटिव  प्रेसीढेंट  उनको
 गिरफ्तार  किया  गया  साथ-साथ  संबंधित  3  अफसरों  को  भी  गिरफ्तार  किया  गया  उस
 कारखाने  के  लिए  हमने  आदेश  दिए  जिस  पर  महाराष्ट्र  पोल्यूशन  कंट्रोल  बोर्ड  न ेउनको  क्लोजर

 का  नोटिस  दिया  |  माननीय  फर्नाण्डीज  जी  की  यह  बात  सही  है  कि  यह  दबाव  वहां  के  मजदूर  और

 कर्मंबारी  ला  सकते  हैं  कि  अगर  कारखाने  को  बंद  किया  जाएगा  तो  मजदूर  बेरोजगार  हो

 जाएंगे  ।

 जहां  तक  ऐसे  और  कारखाने  जहां  ये  घटनाएं  हो  सकती  हैं  या  इस  तरह  की  घटनाएं  हो
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 चुकी  पौल्यूशरन  कैंट्रोत  बोर्ड  कंटीनुंअस  बेसिस
 पर  उनकी'मैंनिटरिंग  करतीं है  |  जो  टेंडर  बनाए

 हैं  17-18,  जी  सबसे  गंभीरे  उद्योग  जिनमें  ये  दुर्घटनाएं  होने  की  संभावना

 पिछले  साल  31  दिसम्बर  तक  जिनको ये  स्टैण्डड  ओर  इक्विपमेंट्स  इसमें  काफी

 कुछ  हम  आगे  बढ़े  भह्दराष्ट्र  पोल्यूशन  कंट्रोल  बोर्ड  को  हम  कहँगे  कि  इस  पर  जो  मजदूरों  ने

 प्रश्न  उठ/या  है  उस  पर  उनसे  चर्चा

 ]

 ओ  थीं  जोषको  :  अनेक  दुर्वेटनाजों के  बावजूद  भी  उन  अ्येक्षितियों  में  जगिति

 कोचीन  में  हेक्सासाइकलो  पेंटाजाइन  के  रिसाव  के  मामले  की  रिपोर्ट  आई  उस  कालोनी  के  लोगों

 को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  थी  कि  इस  प्रकार  के  रिसाव  के  लिए  कौन  से  बचाव  कदम  उठाने

 चाहिएं  ।  वर्तमान  बचाव  कें  उपाय  फौकंट्रों  1948  में  शार्मिल  किए  गेंए  थे  और  1989

 में  भी  कुछ  नियम  बैंनाएं  गए  यह  बातें  सत्ये
 है

 कि
 जो  बचाव

 के
 कदम  कानूनी  रूप  से  उठोए

 जा  सकते  हैं  वह  अपर्याप्त  विभाग  ने  कैवल  यह  किया  हैं  कि  इन  फैक्ट्रियों  का  कभी-कभी  निर्रोक्षिक

 दौरा  कर  लेते  यह  उपाय  भी  पर्याप्त  नहीं  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कंमूनी
 उंपेबंध  अपर्योप्त  हैं  कया  सरकार  बचाव  के  उपायों  को  ओर  भ्रभावी  अनाने  के  हेतु  सभी  कमियों  को

 दूर  करने  के  लिए  कोई  थिस्तुतं  विधान  चनाने
 का  सोच  रही  है  ?

 श्री  कंमल  वाथ  :  इस  विषय  पर  विधिन्न  वर्तेमोन  विधान  उर्पयुक्त  पर्यावरण  संरक्षण

 क्धिनियम  हैं  ओर  इस  अधिनियम  के  वतर्गत  भैंडोरेण  ओर  खंतेरमेक  रसायेनी  के

 आयात  संबंधी  नियम  भी  बनै।ए  गए  वंतेमान  विधान  पेंयोप्त  हैंऔर  यर्दियंह
 अपर्याप्त  हैं  तो सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ।  लेकिन  इस  समय  यह  प्रश्न  पैदां  नहीं

 होता  ।

 ्््ः
 श्री  हाराधन  राय  :  अध्यक्ष  यह  जो  रिप्लाई  मंत्री  जी  ने  दिया  है  यह  इन-ऊम्पलीट

 हमारे  इलाके  में  ही  पूरे  हिन्दुस्तान  में  कोयला  दाने  जहां  गैस  है  और  वहां  एक्सोडेंट्स  होते

 वहां  एक्सप्लोशन  होता  आदमियों  की  मोतें  भी  होती  आदमी  जख्मी  भी  होते

 शहर  और  मजदूर  का  जींवन  खतरे  में  इसके  बारे  में  एक  लफ्ज  भी  मंत्री  जी  ने  नहीं  बताया  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  इंडस्टरीज  हैं  इसमें  20  की  रिपोर्ट  मिली  उसमें  देखा

 गया  है  कि  200  से  अधिक  मारे  गए  और  2000  से  अधिक  आदमी  घायल  हुए  ।  यह  रिपोर्ट  मैं
 इसलिए  हमारा  पूछना  यह  है  कि  खंदीनों  के  बेरिं  मे ंमंत्री  जी  ने

 कुछ  नहीं  वैंहाँ भी  नुकसान

 होतो  वहां
 भी

 पॉल्यूशर्न  होता  धंरेद्वारें  सब  गिर
 aes अदिमी  घर

 रहै  बंदानों  के  बारे

 में  हमने  बहुत  से  पत्र  मंत्री जो
 को  लिखे  और  मेंत्रीं  जी  सें  रिक्वेस्ट  की

 कि  उसे  इसके  दौरा
 करें  ।

 अहपक्ष  लहोदव  :  माननीय  प्रश्न कम  है  आपका  ?

 श्री  हाराधन  राय  :  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  ।  एक्सीडेंट्स  की  रिपोर्ट  में  दिया  है  कि

 539  भाइनेर  एक्सीडेंट  हुए  जानना  चाहते  हैं  (  एक्सीडेंट  होने  के  पहले  वहां  फैक्टरी

 इंस्पेक्टर  और  डो०औ०एम०एस०  ने  प्रदर्शन  किया  या  नहीं  ?  क्या  उन्होंने  वहां  कोई  विजिट  किया
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 या  नहीं  ?  कौन-कौन  से  सुझाव  दिए  गए  ओर  क्या-क्या  एक्शन  लिए  गए  ?  रानीगंज  थर्दाने  हैल्ट  में

 जो  हुआ  उसके  बारे  में  मंत्रीजी  कौन  सा  कदम  उठा  रहे  हैं  ?

 ]

 श्रो  कमल  माथ  :  यह  प्रश्न  जोखिममय  पदार्थों  के  बारे  में  हैं  त  कि  कोयला
 खानों  के  बारे  जेधाकि  माननीय  सदस्प्-पुछ  रहे  अनुधूची  में  पदार्थों  की  परिधाषा  दी  गई
 लेकिन  कोयला  खानों  के  बारे  में  प्रश्न  का  उत्तर  मैं  उन्हें  अलग  से  भेजंगा  ।

 श्रीमतो  सुमित्रा  अध्यक्ष  प्रीवेंटिव  मेजर्स  के  बारे  में  चर्चा  हो  रेहौ  लेकिंन

 मैं  बहुत  हो  मूल  बात  की  ओर  म॑त्री  जोँकां  ध्वान  आंकंघित  कर॑नता  च्राहुंगी  ओर  चाहूंगी
 कि  ये  जितने  एक्सीडेंट  हैं  था  कंमिकल  का  उत्पादन  होता  है  उससे  एगसीकंट्स

 रहे  भोपाल  में भी  जंब  काण्ड  तो  एकਂ  थात  त्तरक  गोर  किया  गया  एक
 बात  ऊपर  जायी  वह  दवा  दी  गयी  कि  एक  से  यह  हिन्दुस्तानियों  पर  किया  भया

 है
 ०००

 मैं  एंक  जो  मूल  बाते  इसमें  है  कि  वेस्टर्न  बन्द्रीज  में  एनेंवॉयरनमेंट  के  लिए  एक-प्रेकर
 लें  जागंसुकता  आई  है  और  इस  प्रकार  के  तंथ्ये  सामने  जे  रहे  हैं  कि  बेहां  पर  ऐसे  उत्याद्े  पक
 प्रकार  से  बंदिश  लगाने  की  बात  आती  उसी  का  उत्पादन  हमारे  यहां  होता  है  ।  मैं  के

 लिए  बताना  चाहूंगी  ओर  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  प्रेटन  में  बताया  गया  है  कि  जाइसोशोट्रोन  नाम

 का  एक  केमिकल  है  ओर  जिसमें  अपिनਂ  है  तो  इतना  विषैला  पदार्थ  उपयोग  में  आता  है
 आइसोगोटरोन  का  एक्सपोर्ट  बढ़  गया  है  ओर  हमारे  यहां  उत्पादन  होता  इस  एक्सपोर्ट  के

 बारे  में  भी  एक  बात  आईं  है  ओर  एक  बहुत  बड़ी  केमिकल  कंपनी  के  जनरल  मैंनेजर  ने  कहां  है  कि

 यहां  पर  प्रिवेस्टिव  मेजते  में  इतना  खर्च  नहीं  करना  पढ़ता  है  ओर  इसमें  जो  पेसे  की  बचत  होती  है

 वह  हम  एक्सपोर्ट  करते  समय  विदेशी  लोगों  को  उसमें  जो  कुछ  सहूलियत  देते  हैं  इसलिए  एक्सपीर्ट

 बढ़ता  है  ।  कई  ऐसे  उदाहरण  आ  हैं  कि  जैसे  राजस्थान  में  का  उत्पादन  रहे
 गायगीਂ  नाम  की  कम्पनी  इस  एच-एसिड  का  उत्पादन  जो  वहां

 पर  नार्थ-सी  है  उसमें  डम्पींग  हो  रहा  था  इसलिए  एक  प्रकार  से  बन्द  करने  की  नोबत  आई  हैं  बह

 हिन्दुस्तान  में  शिफ्ट  ही  गया  है  ओर  राजैस्थान  में  सिल्वर  केमिकल्स  लिलिटेड-कश्क्ती  में  पुरा  का

 पूरा  शिफ्ट  हो  गया  है  ।  मैं  यह  प्रश्न  पूछना  झाहूंगी  कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  मूल  बातों  की

 तरफ  है  कि  ऐसे  जो  उत्पादन  हैं  '''

 अध्यक्ष
 सहोदय  :  यंह  एक  अच्छा  प्रश्न  उन्हें  यूछने  दीजिए  ।

 श्रीमती  घुमित्रा  महाजन  :  जो

 काम

 में  हो  रहे  हैं  और  मल्टोनेशनल्स  को  हम  दे  रहे  हैं

 और  हंमोरी  ओशौगिक  नि  है  कि  मल्टी  नेशनल्स  को  शआमंत्रित  करे  रहें  उसका  कया  कारण  है

 झलोर  क्या  इंससे  पूरे  हिन्दुस्तान  का  वातावरण  नहीं  रहों  तो  क्यों  सरकार कां  हैदान

 इस  तरेफ  है  और  इस  दिशा  में  बयां  कंदर्म  उँठाएँ  जॉयेंगे  ।
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 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  एक  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  मामला  प्रकाश  में  लाए  यह

 बात  सही  है  कि  कुछ  पश्चिमी  देशों  ने  कतिपय  रसायनों  ओर  मदों  के  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  परन्तु  उन्होंने  उनके  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जिन  मदों  के  उत्पादन  पर  उनके

 अपने  देशों  में  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  उनके  उत्पादन  को  भारत  जैसे  विकासशील  देशों  में  अन्तरित

 करने  का  प्रयास  किया  गया  हम  इस  संबंध  में  एक  सर्वेक्षण  करवा  रहे  हैं  और  हमने  इस  पहलू  की

 जांच  करली

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  उतकी  बाधाओं  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  करनी  कृपया
 अपनी  बात  जारी  रखें  ।

 श्रो  कमल  नाथ  :  बहुत  से  रसायनों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  इन  रसायनों  के  निर्यात  में  वृद्धि
 होने  का  कारण  यह  तथ्य  है  कि  उन  देशों  में  इनके  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  लगाते  समय  इनके
 माल  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  हमने  स्वयं  इनमें  से  कुछ  मदों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  दूघरी
 मदों  के  संबंध  में  इस  मामले  पर  गौर  किया  गया  क्योंकि  मोजूदा  इकाइयों  की  प्रशोखाओं  और  इन

 इकाइयों  आदि  में  रोजगार  प्राप्त  लोगों  का  सवाल  हम  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  इस
 मामले  की  जांच  कर  रहे  है  कि  क्या  इन  इकाइयों  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सुधारात्मक  कदम

 उठाए  जा  सकते  हैं  कि  जनसंख्या  नियंत्रण  आदि  जैसे  उपायों  को  कार्यान्वित  किया  जा  सके  ।
 मन  ब्न्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  पहुंचाएं  ।

 शी  कमल  नाथ  :  हमने  यह  मामला  आरंभ  किया  इसको  बढ़ावा  नहीं  दिया  जा  रहा

 हम  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैँ  और  इस  पर  कारंवाई  कर  रहे  यह  काम  केवल  एक
 या  दो  वर्ष  पूर्व  ही  शुरू  यह  मामला  इस  समय  नहीं  चल  रहा  माननीय  सदस्थ  कह  रहे
 हैं  कि  यह  हमारी  नीति  है  ।  प्रतिबंधित  उत्पादों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देना  निश्चित  रूप  इस
 सरकार  की  नीति  नहीं  जब  इनका  उत्पादन  हो  रहा  था  तो  उस  समय  यह  बात  मालूम  नहीं
 थी  कि  इसके  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  हुआ  है  °°  *'

 अध्यक्ष  महोश्य  :  आप  क्यों  इन्टररप्ट  कर  रहे  वे अच्छा  जवाब  दे  रहे

 ]

 क्रो  कमल  नाथ  :  अब  ये  चीजें  हमारे  ध्यान  में  आ  गई  हैं  ओर  हम  कारंवाई  कर  रहे  हैं  ।
 अन्य  देशों  में  प्रतिबंधित  कुछ  उत्पादों  के  उत्पादन  के  लिए  इकाइयों  वो  बढ़ावा  देना  निश्चित  रूप  से

 हमारी  नीति  नहीं  है  ।  हम  इस  बात  की  भी  अनुमति  नहीं  देंगे  कि  ऐसे  जोखिममय  और  नशीले
 पदार्थों  को  बनाने  के  लिए  भारत  को  अडडे  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जाए  ।

 श्री  मुमताज  अंसारी  :  वर्ष  1988  में  जमशेदपुर  में  एक  दुर्घटना  हुई  थी  जिसमें  लगभग
 103  व्यक्ति  घायल  हुए  थे  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  कारखाना  अधिनियम  1948  के  तहत
 एक  प्रावधान  है  कि  निरीक्षण  करने  वाले  कमंचारियों  को  ऐसे  क्षेत्रों  का  दोरा  करना  जहां

 जब
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 पर  अधिक  दुघंनाएं  होती  मैं  मंत्री  जी  से  एक  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  ।  निरक्षिण

 चारियों  ने  जमशेदपुर  का  कितनी  बार  दोरा  किया  ?  जमशेदपुर  में  और  उसके  आस-पास  जोखिममय

 उद्योगों  का  जमावड़ा  क्यों  हुआ  ओर  इन  सब;(बातों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  इस

 तरह  का  जमघट  पर्यावरण  मंत्रालय  की  अनुमति  के  बिना  हो  रहा  है  ?

 श्रो  कमल  नाथ  :  मैं  यह  तो  नहीं  बता  सकता  हुं  कि  निरीक्षण  कर्मचारियों  ने

 कितनी  बार  जमशेदपुर  का  दौरा  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को  जमशेदपुर  के  सम्बन्ध  में  उठाए
 जा  रहे  कदमों  के  बारे  में  जानकारी  भेज  दूंगा  ।

 आलख्  की  फसल

 +383.  श्री  चिन्यमानन्द  स्वामी  :  क्या  क॒षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आलू  की  फसल  को  आमतोर  पर  लगने  वाली  मुख्य  बीमारियां  कोन-कौन

 सी

 कया  ऐसी  बीमारियों  के  कारण  वर्ष  1991-92  में  आलू  की  फसल  को  काफी  नुकसान

 पहुंचा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ने  आलू  की  फसल  को  इन  बीमारियों  से  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं

 अथवा  उठाने  का  विचार  और

 आलू  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  अन्य  क्या  उपाय  किए

 गए  हैं  ?

 ]

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 कृष्ण  :  लेट  अली  ब्लाइट  तथा  बायरल  रोग  ।

 और  नहीं  ।

 आलू  की  फसल  को  इन  रोगों  से  बचाने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रमुख  उपायों  की

 सिफारिश  की  जाती  है/उपाय  किए  जाते  हैं  :--

 (1)  रोग  प्रतिरोधी  किस्मों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  तथा

 (2)  आवश्यकता  पर  आधारित  फंगसनाशी  स्प्रे  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देना  ।

 (1)  प्रमाणीकृत  बीजों  की  आपूर्ति  और  वितरण  में  वृद्धि

 (2)  रोग  प्रतिरोधी  किस्मों  को  बढ़ावा  ॥

 (3)  मैंदानों  में  रोग  मुक्त  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  प्लॉटਂ  तकनीक  को  बढ़ावा

 (4)  ग्रुणवत्ता  रोपण  सामग्री  प्रदान  कराने  के  लिए  रेपिश  मल्टीप्लीकेशन  एककों  की

 सस््थापता
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 (5)  बत्ातव  को८  के  लिए  प्लॉट  तैयार

 (6)  आलू  ब्रीज  तकनोलोज़ी  का  विकास  क़स्कर  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मुख्य  प्रश्न  भालू  के  बारे  में  टमाटर  के  बारे  में  कोई  अनुपुरक  प्रश्न  न

 पूछा/जाए  ।

 श्री  बिन्मपानन्द  स्वासी  :  माननीय  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  हमारे  प्रश्नों  का  सीधा  उत्तर
 न  देकर  टालने  की  कोशिश  की  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  1991-92  में  जो  उत्पादन  स्हा

 है  उसकी  अपेक्षा  वर्ष  1990-91  में  उत्पादब्र  क्रम  छा  था  ज्यादा  था  ?  अवर  1990-91  में  उत्पादन

 ज्यादा  था  थोर  फ़िर  कम  हुआ  है  तो  द्वी  रोगों  से  प्रभावित  हुआ  है  )  इसलिए  मंत्री  जी

 स्पष्टट  कूरें  कि  1990-91  के  मुकाबले  1991-92  में  उत्पादन  घटा  है  या  बढ़ा  है  ?

 ]
 अत कुकर  :-  वर्ष  1920:9)  152.5  लाख दुन  हुआ  वर्ष

 1991-92  के  दौरान  उत्पादन  बढ़कर  157.0  लाख  टन  हो  गया  था  ।  इसका  मतलब  हुआ  कि
 उत्पादन  में  4.5  लाख  टन  की  वद्धि  हुई  अनुमान  है  कि  मौजूदा  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान

 5  लाख  टन  की  वृद्धि  और  जिससे  कुल  उत्पादन  160.0  लाख  टन  तक  हो  जाएगा  ।

 श्र  मोक्बोश  कुमार  :.  रेट  घटा  इनके  उत्तर  से  यह  स्पष्ट

 शी  चिन्मयानन्द  स्थासी  :  मेरे  मित्र  नीतीश  जो  ठीक  कह  रहे  हैं  कि  रेट  ऑफ  पटा
 जबकि  जवाब  में  कह  रहे  हैं  ऐसा  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूं  जब  आल  का  उत्पादन  घट  रहा

 ,  दृत्शादन  प्रतिशत  गिर  रहा  है  ऐसी  स्थिति  में  आलू  का  क्योकि  यह  एक  कैश

 क्रॉप  है  जो  पन्ने  के बाद  किसानों  की  आय  का  मुख्य  साधन  खासतोर  से  पहाड़ी  इलाकों  में

 किसानों  के  पास  आय  का  इसके  अलावा  दूसरा  कोई  नहीं  -  आपने  जो  रोगों  फर  लिकंबम्म
 पाने  के  उपाय  बताये  हैं  उनको  लागू  करने  के  लिए  इन  इकाइयों.का  रुहां:कट्ठां  हुआ  वह

 काम  रही  हैं  रेपिड  यूनिट  की  बात  की  यह  इकाई  कहां-कहां

 स्थापित  की  गई  कितनी  सख्या  में  स्थापित  की  बई  मैदानी  ओर  पहाड़ी  इलाकों  में  भी  क्या

 स्थापित  की  गई  है  ?  जब  आलू  का  उत्पादन  का  प्रतिशत  गिर  रहा  है  तो  आलू  के  उत्पादन  को

 बढ़ाने  के  उसके  रोगों  पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए  जैसे  गन्ना  के  लिए  संस्थान  बने

 हैं  बसे  ही  इसके  के  .  सरकार  करेमश्री  या  कर

 रही  है  ?

 ]

 करी  एस०  कृष्ण  कुससर  :  उशाग्रें  हमते,आह़ू की  फसल  को.प्भावषित  करने  वाली

 बीमारियों  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  अनेक  कदस्पें.का  ब्यौरा  दिया  है

 इन्हीं  श्रीमगरिकों के  का  इस  श्लालू  के  उत्ादव  में  कमी  दीमारियों  को  निय्नन्त्रित  करने  वाले

 उपाय  बीमारी  से  लड़ने  की  क्षमता  रखने  वाली  किस्मों  के  बीजों  क ेविकास  आदि  से  सम्बन्धित
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 इसके  अतिरिक्त  हमने  प्लॉट  टैकनीकਂ  नाम  की  एक  नई  तकनीक  विकसित  की

 इस  तकनीक  का  इस्तेमाल  करते  हुए  किसान  मंदानी  क्षेत्रों  में  स्वयं  अपने  बीज  तैयार  कर

 रहे

 अब  प्रतिवर्ष  वितरण  के  लिए  लगभग  2,000  टन  बीज  का  उत्पादन  किया  जा  रहा
 पोटेटो  सीड्सਂ  नाम  की  एक  दूसरी  तकनीक  भी  विकसित  की  गई  है  और  महाराष्ट्र

 उड़ीसा  और  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  इनका  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  तरह  के  अनेक  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 इसके  अलावा  हम  तेजी  से  किसानों  को  प्रशिक्षण  देने  की  बीजों  क ेवितरण

 आदि  की  व्यवस्था  कर  रहे  अतः  आलालू  की  फसल  के  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए
 व्यापक  गतिविधियों  के  क्षेत्र  मे ंउठाए  गए  कदमों  की  एक  पूरी  श्यूंखला  है।*ਂ

 **

 ]

 कृषि  संत्री  बलराम  :  माननीय  अध्यक्ष  सबसे  बढ़िया  काम  आलू  में  हुआ

 है  ।  इसके  उत्पादन  में  10  ग्रुना  की  बढ़ोत्तरी  हुई  है।आप  अन्दाजा  लगा  लीजिए  कि  जहां  4

 किलोग्राम  आलू  प्रति  व्यक्ति  मिलता  होता  आज  18  किलोग्राम  प्रति  व्यक्ति  आलू  उत्पादन  में

 उपलब्धि  है  ।

 प्रो०  प्रेम  छूमल  :  4  किलोग्राम  से  10  गुना  कहां  बढ़ा  ?  क्या  हिसाब  लगा  रहे  हैं  ?

 श्रो  बलराम  जाश्ड़  :  यद्द  एक  इम्पार्टेट  बात  मैं  आपको  उपलब्धि  की  बात  बता  रहा

 हुं
 eee

 श्री  नीतीश  कुमार  :  आपने  खुद  आलू  खाना  बंद  क्यों  कर  दिया  ?  राज्यमन्त्री  को  फाईल
 तो  देते  नहीं  कम  से  कम  उनको  जवाब  तो  देने  दीजिए'**

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  आपको  अपनी  उपलब्धि  की  बात  बता  रहा  हूं  जो  आपके

 किसानों  ने  उपलब्धि  की  आपके  यहां  16  मिट्रिक  टन  उत्पादन  हुआ  है  |  बाहर  के  मुल्करों  में  तो

 खाने  के  उत्पादन  के  बीच  इसको  भी  ढाल  दिया  जाता  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  आलू  के  भाव  के  बारे  में'**

 थी  बलराम  जाशड़  :  मैं  आपकी  यह  बात  मानता  इसीलिए  सबसे  ज्यादा  जहूरी  बात

 समझता  हूं  ।  कहा  गया  कि  इस  साल  कम  उत्पत्ति  हुई  ज्यादा  ऐरिया  था  लेकिन  इस  साल  नुकसान

 हुआ  पिछले  साल  नहीं  हुआ  है  ।  दिसम्बर  में  जाकर  उत्पत्ति  कम  हुई  है  और  हमारा  काफी

 नुकसान  हुआ  है  ।  दो  लाख  36  हजार  टन  कम  हुआ  यह  आपकी  बात  सही  क्योंकि  खेती

 ज्यादा  इसलिए  उसी  प्रकार  से  वह  ज्यादा  बढ़  गया  है  तो  इसके  लिए  प्रबंध  किया  जा  रहा

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  इसके  लिए  प्रबंध  कर  सके  तो  बहुत  कुछ  उपलब्धि  हो  सकती  किसान

 को  ज्यादा  पैसा  मिल  सकता  हमारे  पास  69  लाख  टन  के  लिए  स्टोरेज  का  प्रबंध  पोटाटो

 सीड  का  प्रबंध  किया  जा  रहा  इसलिए  हम  दूसरा  कारखाना  लगाने  की  बात  कर  रहे

 कोल्ड  स्टोरेज  और  इसके  पाउडर  बनवाने  की  बात  की  जा  रही  है  जिससे  इसको  कंवर्ट  कर  सकें

 ओर  दूसरे  तरीके  से  प्रबंध  किया  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  भाव  की  बात  इसके  लिए  कोशिश  कर

 रहे  हैं  कि  इसको  नेफेड  ओर  दूसरी  एजेंसीज  के  मार्फत  खरीद  करवायें  जिससे  किसानों  को  फायदा

 पहुंच  सके  और  उत्पादन  दीक  रहे  ।
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 ]

 श्री  पीटर  जी०  सरबतिआंग  :  अध्यक्ष  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  विशेष  रूप  से  मेघालस  में

 आलू  उस  क्षेत्र  के  पव॑तीय  भागों  में  उगाया  जाता  मेघालय  में  किसानों  की  60  प्रतिशत  आय

 पॉट-को  पोटेटो  से  होती  है  ।'''

 अध्यक्ष  भहोड़प  :  क्या  आपको  इस  बात  का  अहसास  है  क्रि  आप  अन्य  खोब्ों  के  साथ-साथ

 सदस्य  को  बाघा  पहुंचा  रहे  हैं  ?

 श्री  पोटर  ज०  मस्बनिआंग  :  कल  ही  में  हमने  देखा  कि  उत्पादन  काफी  गिर  गया  है  ।  मैं

 सरकार  को  उन  सभी  उपायों  को  करने  के  लिए  बधाई  देता  हुं  जिनके  बारे  में  अभी-छभी  यहां  पर

 जानकारी  दी  गई  लेकिन  सहायता  कंसे  की  जाए  ?  तथापि  मैं  यह्  जनना  चाहता  हूं  कि  क्या  ये
 देखें  उत्तर  ओर  जिनका  सरकार  ने  अभी-अभी  यहां  पर  उल्लेख  किया

 कार्यान्वित  किए  जाएंगे  ।  इन  उपायों  को  कार्यान्वित  कौन  कया  इन्हें  अई०  सी०  ए०  आर०

 या  राज्य  सरकार  अथवा  कोई  अन्य  एजेंसी  करार्यान्वित  जिससे  आलू  उनाने  वाले  गरीब  लोगों

 को  सहायता  मिलेगी  ।

 मेघालय  में  कहीं  पएर  भी  ऐसा  नहीं  लगता  है  कि  इन  उपायों  को  इस्तेमाल  में  लाया  गया  है  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जैसाकि  माननीय  सदस्य  को  मालूम  है  कि  कृषि  राज्य  का  विषय

 यह  राज्य  सरकार  जिम्मेदारी  है  ।  परन्तु  एकीकृत  कीटनाशक  प्रबंधन  विशेषतः

 आलू  की  बीमारियों  के  लिए  निश्चित  से  एक  प्रमुख  एजेंसी  है  ओर  कह  है  कृषि  मंत्रालय  का
 कीटनाशक  विभाग  ।  राज्य  के  कीटनाशक  डिवीजन  के  माध्यम  से  आई०सी०ए०आर०  अनसंधाक
 परियोजनाओं  को  कार्यान्विक  और  अनुसंघाक  के  लाभों  का  राज्य  सर  ऋसे  ओर  बन्य  संस्थानों
 के  माध्यम  से  किसानों  में  प्रचार  किया  जाता  है  ।

 श्रोमती  गीता  मुखर्जो  :  नि:संदेह  कुछ  क्षंत्रों  में  आलू  की  फसल  को  कीड़े  नुकसान  पहुंचा  रहे
 हैं  ।  परन्तु  बहुत  से  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जो  मेदानी  भागों  में  नहीं  हैं  और  जिनमें  आलू  की  फसल  को  कीड़े

 नुकसान  नहीं  पहुंचा  रहे  हैं  ।

 परन्तु  इस  वर्ष  आलू  की  कीमतें  बहुत  गिर  गई  पश्चिम  बंगाल  में  एक  समय  आलू  की
 कीमतें  82  रुपये  प्रति  क्विटल  तक  गिर  गई  थी  ।  हम  वाणिज्य  मंत्री  को  बांग्लादेश  को  आल  का

 निर्यात  करने  के  लिए  बराबर  लिखते  रहे  हैं|  बांग्लादेश  को  आलू  का  निर्यात  कर  पाना  संभव  है  ||

 परन्तु  दुर्भाग्य  से अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  मैं  स्वयं  उनसे  कम-से-कम  चार  बार  मिली

 हूं  ।  आलू  से  ओद्योगिक  अल्कोहल  प्राप्त  किया  जा  सकता  आलू  उगाने  वाले  किसानों  की

 सहायता  करने  के  अनेक  तरीके  मैं  इस  मामले  में  खुद  मंत्री  जी  की  सहायता  ओर  संरक्षण  चाहती

 हूं  उन्हें  यह  मामला  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मन्त्री  के साथ  उठाना  चाहिए  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  में  गीता  जी  से  बिल्कुल  सहमत  हूं  ।  जब  उत्पादन  अधिक  होता  है
 तो  कीमतें  गिर  जाती  यह  किसानों  का  दुर्भाग्य  है  कि जब  वह  अधिक  करते  तो

 उन्हें  हानि  पहुंचती  है  ओर  जब  वह  कम  उत्पादन  करते  हैं  तब  भी  उन्हें  हानि  होती  है  ।  हमें  यह्
 सुनिश्चित  करना  होगा  कि  हमें  कितना  उत्पादन  करना  चाहिए  ।

 पश्चिम  बंगाल  कीट  प्रभावित  क्षेत्र  यह  एक  संगरोध  समस्या  है  ।  हम  इसको  बाहर  नहीं
 ले  सकते  क्योंकि  इससे  यह  बीमारी  पूरे  देश  में  फेल  जाएगी  ।  परन्तु  अब  मुझे  यह  सूचना  मिली
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 है  कि  80  प्रतिशत  बीमारी  पर  काबू  पा  लिया  गया  इमनें  उन  लोगों  को  नए  बीज  दिए  हैं  जो

 बीमारियों  से  लड़ने  की  क्षमता  रखने  वाली  किस्म  के  बीज  हैं  ।  हम  इसका  ध्यान  परन्तु  मैं

 यह  भी  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  किसानों  को  उंनकी  उपज  का  अधिक  दाम  मिलना  चाहिए  ।  जैसा  कि
 मैंने  कहा  कि  हम  कोल्ड  स्टोरेज  और  आलू  का  पाउडर  बनाने  के  लिए  उपाय  करेंगे  ।

 शीमतोी  गोता  मुखर्जो  :  ऐसे  आलू  हैं  जिनमें  जरा  भी  बीमारी  नहीं  है  ।

 श्री  बलरास  जालखड़  :  हम  तभी  आलू  का  निर्यात  कर  सकते  हैं  जब  यह  बीमारियों  से  मुक्त

 ओजती  दिल  कुमारी  भंडारी  :  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  अधिकांश  लोग  अपने  जीवन-यापन  के  लिए

 आलू  की  खेती  पर  निर्भर  करते  भूमि  कम  उपलब्ध  होने  ओर  अधिक  आदान  के  कारण  यह
 पव॑तीय  क्षेत्रों  में  अप्रेक्षित  है  ।  मेरे  राज्य  में  लोग  अधिक  गुणवत्ता  ओर  कम  मात्रा  में  उत्पादन  करते

 हैं  जोर  वह  आलू  के  बीज  का  उत्पादय  करना  लाभदायक  समझते  हैं  परन्तु  बीज  के  आलू  पर  भी

 ब्रोमारियां  लग  जाती  क्या  अनुसंघान  ओर  विकास  के  लिए  ऐसी  कोई  योजना  या  कायंत्रम

 जिससे  बीभारियों  को  नियंत्रित  किया  जा  सके  |  ओर  आलू  का  उत्पादन  बढ़  क्या  माननीय
 मन्त्री  ऐसा  एक  केन्द्र  पर्वतीय  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  की  बात  सोचते  हैं  ?

 शी  एश०  कृष्ण  कुमार  :  भारत  सरकार  के  प्रयासों  का  जोकि  पवंतीय  क्षेत्रों  में

 भो  हुआ  अंरुणायल  नागालैण्ड  और  सिबिकम  जैसे  पवंतीय  क्षेत्रों
 में  देखा  जा  सकता

 इन॑  सभी  राज्यों  में  पिछले  दो-तीन  वर्षों  में  आलू  के  उत्पादन  में  निरंतर  वृद्धि  हुई  है

 आल  एक  ऐसी  फसल  है  जिंसकी  खेती  के  लिए  एक  निश्चित  तापमान  की  आवश्यकता  होती  है  जो
 कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  आसानी  से  सुंलर्म  हो  जाता  कीट  नियंत्रण  और  रोग  नियंत्रण  के  उपाय

 पहाड़ी  क्षेत्रो ंमें  भी  देश-के  अन्य  भागों  को  तरह  ही  किए  जाते  हमने  मुख्य  प्रश्त  के  उत्तर  में  उन
 कदमों  की  व्याक्षया  कर  दी  है  मैं  विस्तार  थें  नहीं  जाना  चाहता  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  विभिन्न
 रोग  नियंत्रण:उपाय  किए  जा  रहे।हैं  चाहेधह  देर  से  मुरक्षा  जाने  वाला  रोग  हो  या  जल्दी  मुरक्षा
 जोते  का  या:-विभिन्त  कीट  सम्बन्धी  रोग  हो  |  .

 श्री  करेशरी  लाल  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि भारत  सरकार
 के  पांस  कितने  शीत-गृह  ऐसे  हैं  जिनमें  किसानों  का  आलू  खरीद  कर  रखा  जा  सकता  मेरा

 प्रश्न  यह  है  कि  प्रत्येक  में  जहां  पर  आलू  में  झुलसात  बीमारी  हो  जाती
 जिससे  आलू  के  पेड़  जलकर  खराब  हो  जाते  आलू  की  पैदावार  कम  हो  जाती  उसके  संबंध

 में  आवश्यक  शोध  कराने  के  लिए  क्या  सरकार  कुछ  शोधकेन्द्र  स्थापित  करेगी  ताकि  आलू  में  जो

 बोमारी  लगती  उत्तसे  आलू  को  बचाया  जा  सके  ओर  अच्छी  किस्म्र  का  आलू  पंदा  किया  जा
 सके  ।

 ]
 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  अकेली  आंलूं  की  फसल  के  लिए  145  लाख  मी०  टन  या  उससे

 अधिक  आलू  के  उत्पादन  की  तुलना  में  इस  समय  मात्र  कुल  69  लाख  मी०  टन  आलू  के  उत्पादन
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 के  लिए  ही  शीत  भण्डारण  की  सुविधा  उपलब्ध  है  जोकि  उत्पादन  का  केवल  40  प्रतिशत  बंठता

 कृषि  उत्पादों  और  फसलों  के  भण्डारण  के  लिए  सुविधाओं  के  प्रावधान  का  प्रश्न  एक  आम  प्रश्न

 ओर  सरकार  द्वारा  विभिन्न  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रहीं  हैं।सरकार
 विभिन्न  भडारण  इत्यादि  के  माध्यम  से  प्रोत्ताहन  दे  रही  अब  एक  ओर  विशिष्ट  लाभ
 इथा  गया  है  ।  कीट/गु  रद्धित  उन्नत  किल्म  का  आलू  जो  रोग  मुक्त  को  साधारण  भंडार  गुहों  में

 रखा  जा  सकता  है  ।  आलू  का  उत्पादन  क रने  वाले  किसानों  को  हाल  ही  में  यह  एक  अतिरिक्त  लाभ

 दिया  गया

 भंडारण  गृहों  की  क्षमता  को  बढ़ाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 श्री  एस०  थो०  सिवुनाल  :  आलू  की  फसल  बड़ी  ही  नाजुक  फसल  है  ओर  यह  जल्दी  खराब

 हो  जाती  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  अभी  तक  जो  कीटनाशक  इस्तेमाल  किए  जाते  हैं  वे  ज्यादा
 प्रभावी  सिद्ध  नहीं  रहे  क्या  सरकार  ने  इन  सब  बातों  की  ओर  गौर  किया  है  क्योंकि  फसल  उत्पादन
 के  लिए  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  सामग्रो  महंगी  है  ओर  प्रभावी  भी  नहीं  है  ?  क्या  कीटों  पर  कोटनाशी
 दवाओं  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़  रहा  क्योंकि  वह  इसके  आदी  हो  गए  हैं  या  प्रयुक्त  कीटनाशक  प्रभावी

 नहीं  क्या  इन  सब  चीजों  की  जांच  की  जानी  है  ?  सरकार  को  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कड़ी

 कार्यवाही  करनी  चाहिए  जो  तकली  कीटनाशक  बेचते  हैं  ।

 श्री  एस  ०  कृष्ण  कुमार  :  आलू  की  विभिन्न  बीमारियों  को  रोकने  में  काम  आने  वाले  स्वीकृत
 कीटनाशकों  और  कृमिनाशकों  के  मैं  नाम  पढ़  देता  हूं  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  विदित  होगा
 इन  कीटनाशकों  का  उत्पादन  एक  विशेष  अधिनियम  के  अन्तगेत  होता  है  ।  केन्द्रीय  मंत्रालय  के

 नाशक  विभाग  ओर  राज्यों  के  सम्बन्धित  विभाय  द्वारा  इनका  पंजीकरण  किया  जाता  है  ओर

 वत्ता  नियंत्रण  सम्बन्धी  नियम  लागू  किये  जाते  यदि  कौटनाशकों  या  क्रमिनाशकों  के  असर  के
 बारे  में  कोई  विशिष्ट  शिकायत  की  जाती  है  तो  हम  हमेशा  उस  पर  गोर  करते  हैं  ।

 श्रो  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  इसके  बारे  में  ओर  भी  बहुत  कुछ  बातें  कीट
 नियंत्रण  के  लिए  किसान  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर  रहते  हैं  और  मैं  राज्यों  से  संपर्क  बनाने  का

 प्रयास  करता  रहा  हूं  जिससे  प्रभावी  कदम  उठाये  जा.सकें  और  कोटनाशकों  की  आपूर्ति  को  भी

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  पिछले  वर्ष  मुझे  एक  बड़ा  बुरा  अनुभव  रहा  जब  उत्तर  प्रदेश  में  देर  से

 मुरझाने  की  बीमारी  का  प्रकोप  फँला  ।  इसका  बहुत  खराब  प्रभाव  हुआ  क्योंकि  राज्य  की  सहकारी
 समितियों  द्वारा  क्षेत्रीय  समस्याओं  के  कारण  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  |  किसानों  को  कीटनाशक  उपलब्ध
 कराने  की  अनुमति  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  उत्तरदायी  थी  ।  वह  अपने  कत्तंथ्य  को  पूरा  नहीं  कर

 पाये  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  राज्यों  को  यह  अहसास  कराना  होगा  कि  वह  इसके  लिए

 उत्तरदायी  बनें  और  किसानों  को  समय  पर  कीटनाशक  उपलब्ध  कराने  के  अपने  उत्तरदायित्व  को

 महसूस

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  आज  पूरे  पहाड़ी  इलाके  का  सवाल

 नहीं  बल्कि  मैदानी  इलाके  में  भी  हजारों  टन  आलू  बीमारी  से  प्रभावित  होकर  हर  साल  नष्ट  हो

 जाता  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  प्रखण्ड  मुख्यालय  स्तर  पर  ओर  ब्लॉक  स्तर  पर

 स्टोरेज  नहीं  हैं  ।  अभी  तक  पूरे  देश  में  सिर्फ  40  प्रतिशत  आलू  को  बचाने  का  प्रबन्ध  मात्र  सरकार
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 कर  रही  जो  काफी  नहीं  इसलिए  में  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  हर
 प्रखण्ड  मुख्यालय  और  ब्लॉक  स्तर  पर  कोल्ड  स्टोरेज  स्थापित  करने  का  काम  करना  चाहती  है  या
 नहीं  ?

 श्री  बलरास  जालखड़  :  अध्यक्ष  इसीलिए  तो  में  कह  रहा  उसी  का  प्रबन्ध  करने

 की  चेष्टा  की  जा  रही  कोल्ड-स्टोरेज  का  ज्यादा  प्रबन्ध  किया  जा  सके  ओर  साथ  में  आलू  को

 परिवतंन  करने  का  प्रबन्ध  किया  जा  सके  ।

 ]

 इसका  प्रस्संकरण  पाउडर  के  या  जो  भी  रूप  में  हो  किया  जाता  है  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 लुप्तप्राय  हो  रही  किस्म  के  पक्षियों  की  रक्षा

 +384.  डा०  परशुराम  गंगवार  :

 श्री  सनत  कुमार  संडल  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  थन  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  लुप्तप्राय  हो  रही  किस्म  के  पक्षियों  को  मारने  के  कितने

 मामले  जानकारी  में  आए

 इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कायवाही  की

 क्या  सरकार  का  एक  अ्तर्राष्ट्रीय  पक्षी  सुरक्षा  परियद  का  गठन  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  उसकी  प्रमुख  विशेषताएं  कया  हैं  ?

 धर्याधरशण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कमल  :  से  वन्य  जीव

 1972  की  अनुसूचियों  में  शामिल  पक्षियों  के शिकार  को  रोकना  ।  मुख्य  रूप

 से  राज्यों  के  मुख्य  वन्य  जीव  वाडेनों  की  जिम्मेवारी  निम्न  स्तर  पर  यह  शक्ति  वन्य  जीव  बाड्डनों

 ओर  मण्डल  अधिकारियों  को  प्रत्यायोजित  की  गई  है  ओर  इसलिए  इन  मामलों  के  बारे  में  केन्द्र

 सरकार  को  नहीं  बताया  जाता  है  ।

 सभी  अनुसूचित  पक्षियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  किए  गए  प्रशासनिक  ओर  कानूनी

 उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 1.  पक्षियों  का  सभी  संकटापन्त  प्रजातियों  को  वन्य  जीव  1972  की

 अनुसूचियों  में  शामिल  किया  गया  है  ।  अनुसू बित
 पक्षियों  के  शिकार  को  कानून  द्वारा  पूर्ण

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है|

 2.  पक्षियों  के लिए  अम्यारण्यों  का  सृजन  :  496  राष्ट्रीय  उद्यानों/अभया  र्यों  में  से  56

 मुख्यतः  पक्षियों  के  संरक्षण  के  लिए  हैं  जोर  इन  राष्ट्रीय  उद्चानों/अभयारध्यों  के  विड्ास
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 के  लिए  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 जाती  है  ।

 3.  पक्षियों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  वन्यजीव  प्राधिकारियों  द्वारा  छापे  भारे  जाते

 4.  चोरी-छिपे  शिकार  करने  वालों  ओर  अवैध  व्यापारियों  को  पकड़ने  के  लिए
 रक्षक  और  सेना  का  सहयोग  प्राप्त  करना  ।

 5.  साइट्स  के  उपबंधों  का  अनुपालन  करना  :  पक्षियों  की  संकटापन्न  प्रजातियों  के  अलर्स्षेय
 व्यापार  को  वन्य  वनस्पतिजात  और  प्राशिजात  की  संकटापन्न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार  संबंधी  कन्वेंशन  के  उपबंधों  के  तहत  नियंत्रित  किया  जाता

 यूनियन  फॉर  कनन््जरवेशन  ऑफ  नेचरਂ  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  जो  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  पक्षियों  के  संरक्षण  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग/समायोजन  करते  पक्षियों

 की  सुरक्षा  क ेलिए  एक  पृथक  परिषद  बनाने  का  फिलहाल  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 दुर्ध  कान्ति--दो

 *385.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :

 श्ोसतो  शोला  गोतस  :

 क्या  कृषि  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  ओर  विश्व  बेंक  के  संयुक्त  मिशन  ने  हाल  हो  में  दुग्ध
 ऋक्रांति--दो  के  कार्यं-निष्पादन  की  पुनरीक्षा  की

 ह

 यदि  तो  हस  संबंध  में  मिशन  द्वारा  क्या  सिफारिशें  की  और

 इन  सिफारिशों  को  देखते  हुए  सरकार  ने  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  हैं  अथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रो  बलरास  :  आपरेशन  1985  में  समाप्त  हो
 गंया  था  और  1985  से  माफपरेशन  कार्यारवित/किका  जा  रहा  किक  चैंक  ओर

 यूरोपीय  भाधथिक  समुदाय  के  संयुक्त  समीक्षा  मिशन  ने  10  फरवरी  से  1993  तकਂ

 रेंशन  की  समीक्षा  फी  थी  ।

 और  मिशन  की  रिपोर्ट  अभी  तक  नहीं  मिली

 ]
 ग्राभीण  खेलों  के  लिए  धन  का  जावंदम

 *396,  श्री  चेतन  पो०एस०  चोहान  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यहू  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विभिन्न  लिए  कितनी

 घनराशि  आवंटित  की  गई  ओर

 विशेष  से  पंजाब  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  खेलों  को  प्रोत्साहन  और  बढ़ावा  देने

 के  लिएं  ओर  क्या-क्या  प्रथास  किए  गए



 2  1945  5  ।  न

 सातव  संताधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  िश्चिन्न

 खेल  विधाओं  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वरा  राज्यवार  कोई  आबंटन  नहीं  किया  देश  में

 ग्रामीण  खेलों  के  विकास  तथा  प्रोत्साहन  के  विचार  से  पंजाब  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  सहित
 निम्नलिखित  योजनाएं  प्रचलन  में  हैं  :--

 ह

 1.  ग्रामीण  खेल  जिसके  अन्तगंत  कुछ  चुने  हुए  खेल  विषयाँ  में  ब्लाक  स्तर  से  राष्ट्र
 स्तर  तक  टू्नापेंट  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।

 2.  खेल  मैदान  बनाने  तथा  गेर“उपभोज्य  सामान  खरीदमे  कें  लिए  ग्रामीण  स्कूलों  को

 जिसके  अन्तगंत  ग्रामीण  क्षेत्र  में  स्थित  स्कूलों  को  अंधिकर्तेम  एक  लॉखे  रु०  की  सहांबता
 दी  जाती  है  ।

 3.  खेलों  की  बुनियादी  सुविधाएं  सजित  करने  के  लिए  अनुदान  की  जिसके  अन्तगगंत

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  संस्थाओं  सहित  उन्हें  50%  की  भागीदारी  के  आधार  पर  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  की  जाती

 नदी  जलन  प्रवृषण

 #387.  प्रो०  उम्भारेडिड  वेंकटेस्व॒रलु  :  क्या  पर्यावश्ण  ओर  क्य  बस्ती  यह  बताने  की  कल
 करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  से  होकर  बहने  वालो  नदियों  में  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  ओर

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रदूषण  विरोधी  कानूनों  का  क्रियान्ववन  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 बनाए  गए  निगरानी  तंत्र  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 फर्शधरण  ओर  बन  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  केन्द्रोय  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्ड  ने  नदी  जल  की  गुणवत्ता  वांछित  स्तर  तक  बनाए  रखने  के  लिए  राज्य

 प्रदूथण  नियंत्रण  बो्ों  दिशा-निर्देश  जारी  किए  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड्डों
 ने

 सभो

 प्रक्षक  उद्योगों  को  निर्देश  दिए  हैं  कि  वे  एक  समय-सौमा  के  अन्दर  निर्धारित  मानकों  का

 पालन  करें  |

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडं  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों
 के

 माध्यम  से  सभी  प्रमुख

 नदियों  के  थालों  के  साथ-साथ  कुछ  छोटी  नदियों  के  थालों  में  भी  नदियों  क ेजल  की  गुणवत्ता  की

 निगरानी  कर  रहा  है  ।

 अब  उद्योगों  को  संबंधित  राज्य  नियन्त्रण  बोर्ड  को  पर्यावरण  जांच  विवरण  प्रस्तुत  करना

 पड़ेगा  ।

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्डों  क ेसाथ  नियमित  बैठकें  करके

 कानून  के  कार्यान्वयन  को  प्रगति  की  निगरानी  करता  है  ।

 केन  सरकार  भी  राज्य  सरकारों  ओर  केन्द्रीय  तथा  राज्य  प्रदूषण  नियम्त्रण  बोढों  के  साथ

 बैठकों  करके  कानून  के  कार्यान्वयन  की  श्रमत्ि  पर  निगरानी  रखती
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 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यक्रमों  के वोडियो-कंसेट

 +388.  श्रो०  रीता

 श्री  सत्य  देव  सिह  :

 क्या  सामय  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  दूरदशंन  पर  प्रसारित  किए  जाने  वाले  अपने

 कार्यक्रमों  के वीडियो-कंसेटों  का  विक्रय  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ऐसे  कैसेटों  की  बिक्री  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 क्या  इन  कैसेटों  की  रियायंती  मूल्य  पर  बिक्री  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्थन  :  ओर  विश्वविद्यालय  अनुदान
 शायोग  द्वारा  दी  गई  आयोग  1988  से  अपने  शैक्षिक  कायंत्रमों  के  कंसेटों  के  प्रसारण

 के  बाद  में  उसके  विपणन  का  प्रबन्ध  कर  रहा  है  ।

 प्रसारण  के  समय  कहीं  और  व्यस्त  होने  के कारण  कई  दर्शक  दूरदर्शन  नहीं  देख  पाते  ।  यदि

 दर्शक  कार्यक्रम  दुवारा  देखना  भी  चाहें  तो  दूरदर्शन  प्रसारण  से  यह  सम्भव  नहीं  हो  सकता  ।  कंसेटों

 की  बिक्री  से  दर्शक  अपनी  सुविधानुसार  कार्यक्रप  दुबारा  देख  सकते

 आयोग  बिक्री  के  लिए  कैसेटों  का  पता  लगाता  द्वै  ।  1988  में||विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  ने  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनी  ई  टी०  व  टी०  के  साथ  बिक्री  का  प्रबन्ध

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  5-1-1993  से  मैश्से  विले  ईस्ट  लिमिटेड  के  साथ  बिक्री  के  लिए

 अनुबंध  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।

 ओर  हां  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  वीडियो  कैप्तेटों  का  बिक्री  मूल्य
 निर्धारित  करते  समय  कायेक्रमों  के  निर्माण  की  लागत  शामिल  नहीं  करता  है  तथा  वीडियो  कंसेटों  में

 उस  हृद  तक  रियायत  दी  जाती

 नोम  पर  आधारित  जेव-कोटनाशक

 *359.  श्री  शाल्षेश  कुमार  :  क्या  कृषि  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशियाई  विकास  बेंक  ने  चावल  तथा  अन्य  मुख्य  खाद्यान्नों  में  नीम  का  प्रयोग

 करने  हेतु  कीटनाशक  प्रवर्धत  तकनीक  के  विकास  के  लिए  परियोजना  प्रायोजित  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर  उक्त  परियोजना  कहां  प्रारम्भ  की

 शोर  हि

 सरकार  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कच्चे  माल  की  सुलभ  उपलब्धता  को  देखते  हुए  इन

 क्षेत्रों  मे ंनीम  पर  आधारित  ज॑व-कीटनाशक  निर्माण  एककों  को  स्थापित  करने  हेतु  ओद्योगिक  घरानों

 को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?
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 क्ृथि  मंत्रो  वलराम  :  हां  ।

 एशिया  विकास  बैंक  ने  ईस्ट-वेस्ट  हवाई  और  अन्तर्शष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान
 फिलिपीग्स  के सहयोग  से  वानस्पतिक  कीटनाशकों  के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 एक  प्रायोजना  चलायथी  थी  ।  इस  प्रायोजना  के  वर्ष  1986  से  1989  तक  के  में

 भारत  ओर  फिलिपीन्स  शामिल्न  थे  |  इसमें  चावल  अनुसंधान  उड़ीसा
 कृषि  एवं  प्रोद्योगिकी  विश्वविद्यालय  तमिलनाडु  कृषि
 भारतीय  कृषि-उद्योग  न्यास  पुणे  और  नीम  पुणे  प्रकृति  भारतीय  केन्द्रों  न ेसहयोग  किया  ।

 वर्ष  1989  से  92  तक  के  चरण-ा  में

 नेपाल  और  फिलिपीन्स  नाम  के  देश  शांमिल  थे  ।  इसमें  सहयोग  करने  वाले  भारतीय  केन्द्रों  मे ंचावल

 अनुसंधान  तमिलनाडु  कृषि  कोयम्बतू  र  ओर  इंदिरा  गांधी  कृषि

 रायपुर  शामिल  थे  ।

 षंजीकरण  समिति  ने  अस्थायी  पंजीकरण  की  अवधि  के  दौरान  ही  अपवाद  स्वरूप  नीम
 से  निर्मित  कीटवाशकों  का  व्यावसायिक  तोर  पर  उपयोग  करने  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी  है  ।

 किसानों  के  लाभाथं  वनश्पतिक  कीटनाशकों  को  तैयार  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित
 करने  की  नजर  से  नीम  से  निर्मित  कीटनाशकों  के  पंजीकरण  के  लिए  आंकड़ों  से  संबंधित  शर्तों  को
 और  भी  आसान  बना  दिया  गया

 नवोदय  विज्वञालयों  के  लिए  भवन

 +390.  श्री  बाऊ  वयाल  जोशी  :

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विद्यमान  सभी  नवोदय  विद्यालयों  के  भवनों  का  निर्माण  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  राज्यों  को  ऐसे  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  आवंटित

 राशि  ओर  वास्तव  में  दी  गई  राशि  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 शेष  नवोदय  विद्यालयों  के  भवनों  का  निर्माण  कब  तक  हो  जाएगा  ?

 सानत्र  संसाधन  विकास  मंत्री  अरज्लून  :  ओर  बहीं  ।  नवोदय  विद्यालयों

 के  स्थाई  भवनों  के  निर्माण  की  राज्यवार  स्थिति  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 नवोदय  विद्यालय  समिति  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  नि:शुल्क  भूमि  के  हस्तांतरण  में
 संसाधन  की  कमी  तथा  निर्माण  कार्यक्रम  का  समय  पर  पूरा  न  होना  इत्यादि  प्रमुख  कारण

 हैं  ।

 नवोदय  विद्यालयों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  या  राज्यवार  घन  आवंटित

 नहीं  किया  जाता  प्रत्येक  विद्यालय  के  निर्माण  के  स्तर  में  आधार  पर  नवोदय  विद्यालय  समिति
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 द्वारा  सीधे  व्यय  वहन  किया  जाता  है  ओर  निर्माण  एजेंसियों  को  धन  दिया  जाता  निर्माण  पर

 समिति  का  1989-90  में  49  करोड़  1990-91  में  60.37  करोड़  so  तथा  1991-92

 में  52.85  करोड़  रु०  खर्च  हुआ  ।

 भवनों  के  निर्माण  की  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  यह  राज्य  सरकार
 हारा  सपयुकत  भूमि  के  विस्तृत  योजना  और  प्रावइकलन  तैयार  करने  तथा  घन  की  उपलब्धता
 पर  निर्भर  करता

 ऋरम  राज्य

 1  2

 1.  आंध्र  प्रदेश

 2.  अंडमान  निकोबार

 3.  अरुणाचल  प्रदेश

 4.  बिहार

 5...  चंडीगढ़

 6  दमन  व  दीव

 7.  दिल्ली

 8.  दादरा  और  नगर  हवेली

 9.  गुजरात

 10.  गोवा

 11.  जम्मू  और  कश्मीर

 12.  हरियाणा

 13...  हिमाचल  प्रदेश

 14...  कर्नाटक

 15.  केरल

 16.  लक्षद्वीप

 17.  मध्य  प्रदेश

 18.  महा  राष्ट्र

 19.  मणिपुर

 26

 विवरण

 नघोदय  विज्ञालय  भवनों  के  पुरा  होने  को  चरणवार  स्थिति
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 1  2  3  4

 20.  मिजोरम  --  --

 21.  मेघालय  1  —

 22.  नागालैंड
 न

 23.  उड़ीसा  3  1

 24.  पांडिचेरी
 न  2

 25.  पंजाब  ना  7

 26.  राजस्थान  2  17

 27.  सिक््किस
 न  —

 28.  उत्तर  प्रदेश  4  15

 जोढ़  :  54  119

 *
 ब्रहुदं  श्यीय  डाइनिग  अस्काई  शोचालय  ओर  बिकास

 स्कूल  मबन  प्रधानाचायं  वाढ्ढन  स्टाफ  आवास  तथा
 विकास

 नई  जीनी  नीति

 *391.  श्री  नोतीश  क्षुमार  :

 शी  एच०डी०  देवयोढ़ा  :

 क्या  लाश  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछले  माह  नई  चीनी  नीति  की  धोषणा  की

 क्या  इस  नीति  के  अन्तर्गत  देश  में  चीनी  का  सुरक्षित  भण्डार  बनाने  का  कोई  निर्णय

 लिया  बया

 यदि  तो  इस  सुरक्षित  भण्डार  के  अंतर्गत  कितनी  चीनी  रखी

 यह  सुरक्षित  भण्डार  कब  शक  स्थापित  कर  दिया  ओर

 किन-किन  योजनाओं  के  अन्तगंत  इस  सुरक्षित  भण्डार  का  उपयोग  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  मंजालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :  ओर  हां  ।

 खुली  बिक्रो  चोनी  की  5  लाख  टन  मात्रा  का  बफर  स्टॉक  सृजित  करने  का  निर्णय

 लिया  गया  है  ।

 बफर  स्टॉक  का  सुजन  1  1993  से  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 बफर  स्टॉक  यथानुपात  आधार  पर  विभिन्न  चीनी  मिलों  द्वारा  रखा  जाता  है  तथा

 बफर  स्टॉक  रखने  की  लागत  का  भुगतान  चीनी  विकास  निधि  से  किया  जांता  सरकार
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 लिखित  उत्तर  23  1993

 आवश्यकतामुसार  घरेलू  उपलब्धता  को  बढ़ाने  या  निर्यात  के  बफर  स्टॉक  से  चीनी  की  रीलीज

 के  आदेश  दे  सकती  है  ।

 सध्य  प्रदेश  में  उत्लनन  कार्य

 +392.  श्री  शिव  राज  सिह  चोहान  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन््त्री  यह  बताने  की

 क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  ने  विगत  एक  वर्ष  के  दोरान  मध्यप्रदेश  के

 विदिशा  शहर  में  विजय  मन्दिर  में  उत्खनन  कार्य  किया  और

 यदि  तो  वहां  प्राप्त  पुरातत्व  महत्त्व  की  प्तामग्री  का  ब्यौंरा  कया  है  ?

 मानव  संताधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण

 ते  संदर्भाधीष-अवधि  में  केन्द्रीय  संरक्षित  स्मारक  विजयमंडल  में  कोई  उत्खभन*«कार्य  नहीं  किया  है  ।

 संस्क्षण  के  समय  मूर्तियों  के  ओर  पत्थर  के  टुकड़े  बए

 ]

 खाधानतों  को  उपलब्धता

 +393,  श्री  थो०  शोममाड़ोश्यर  रास  बाड़ड़े  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 कर  कि  4  -

 नवीनतम  अनुमानों  के  अनुसार  देश  में  प्रति  व्यक्ति  कितना  खाद्यान्न  उपलब्ध  होता

 पोषाहार-मानकों  के  अनुसारेंਂ  ब्रतिਂ  व्यक्ति  के  लिए  कितने  न्यूनतम  खाद्यान्न  की
 आवश्यकता  होती  और  ह

 प्रति  व्यक्ति  के  लिए  उपलब्ध  खाद्यान्न  की  बढ़ाने केਂ  लिएं  क्या  कदम  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  सन्त्रो  धलशंम  वर्ष  992  के  लिए  अन॑स्तिम  तौर  पर  खाद्यान्तों

 की  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता  476.4  प्रतिदिन  होने  का  अनुमान  है  ।

 भारतीयों  के  मामले  में  प्रति  खपत  इकाई  के  लिए  संस्तुत  आहार  की

 मात्रा  460  ग्राम  40  ग्रान्रः  दाल  20  ब्राक  बाहाह-वच्ना/तिलः  श्रतिदितः  है  ।

 फसल  उत्पादन  बढ़ोने  के  लिए  खज्य  सरकारों/दवारा  किए  रहें  प्रयासों  में  सहायता

 पहुंचाने  को  दुष्टि  से  सरकार  विज्ञेषः  छा्बान्न
 मक्का  और  समेकित  चावल  विकास  राष्ट्रीय  दलहून  विकास  विशेष
 खाद्यान्न  उत्पांदन  कार्यक्रम--दलहन  आदि  कां  कार्यान्वयन  करे  रही  हैं  ।

 नई  कृषि  नोति

 *394.  रो  जे०  चोकका

 श्री  शामदेव  राम  :

 कृषि  सन््द्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 हाल  ही  में  कृषि  नीति  के  मसोंदे  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  हुई  क्याँ को  परिणाम
 क्या

 क्या  इस  चर्चा  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  नई  कृषि  नीति  को  अंतिम  रूप  देंते
 जीर  उसकी  धोषणा  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 कृषि  सन््त्री  बलराम  :  से  5  1993  को  हुए  मुख्य  मन्त्रियों
 के  सम्मेलन  में  राज्य  सरकारों  ने  कृषि  नीति  संकल्प  के  प्रारूप  के  उहंश्यों  तथा  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्रों  का

 मोटे  तोर  पर  समर्थन  किया  है  ।

 क्षि  नीति  संकल्प  के  प्रारूप  में  भारत  में  कृषि  क्ष  त्र  की  चुनोतियों  का  सामना  करने  को

 दृष्टि  से  कृषि  विकास्न  तथा  अनुसंधान  कार्यक्रम  को  जोड़ने  तथा  कृषि  के  विविधिकरण  के  माध्यम  से

 तथा  कृषि  आधारित  उद्योगों  को  बढ़ावा  देकर  कार्यकलाप  सुजित  करके  बेरोजगारी

 तथा  कुपोषण  की  समम्याओं  की  ओर  ध्यान  देने  की  कोशिश  की  गई  इसका  उद्  श्य
 विपणन  और  भण्डारण  की  सुविधाओं  में  वृद्धि  वर्षासिचित  और  सिचित  बागवानी  का  विकास

 क  जैव  पदार्थों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  और  धिचाई  की  क्षमता  के  उपयोग  कोਂ  बढ़ाना  तथा

 जल  संरक्षण  को  बढ़ावा  देना  है  ।  साथ  ही  इसका  उपयोग  सरकारी  समितियों  को  पुनः  चालू  करना

 ओर  मजबूत  बनाना  तथा  क्ृषि  विकास  में  गैर-सरकारी  संगठनों  की  सहभागिता  में  वृद्धि  करना

 भी

 इसमें  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  कृषि  में  पूंजी  सृजन  के  गिरावट  के  रुख  को

 नियंत्रित  किया  जाएगा  ओर  कृषि  क्षत्र  में  संताधन.आबंटन  प्रणाली  की  समीक्षा  की  तोकि

 वतेमान  सहायक  उपायों  से  उपलब्ध  संसाधनों  को  पूंजी  सुजन  ओर  बुनियादी  ढांचे  के  सृजन  पर

 फिर  से  लगाया  जा  सके  ।  किसानों  के  अपने  निवेशों  तथा  अनुकूल  मूल्य  और  व्यापारिक  प्रणाली  के

 माध्यम  से  एक  आथिक  वातावरण  सुजित  किया

 इसमें  यह  भी  प्रतिपादित  किया  गया  है  कि  सरकार  कृषि  के  लिए  उद्योग  के  समकक्ष  एक

 सूजमात्मक  निवेश  कतावरण  तैयार  को  कोशिश  करेगी  ।  सरकारी  नोति  का

 उद्देश्य  प्रभावी  प्रणाली  विकसित  करना  ओर  कृषि  के  लिए  वेसे  लाभ  मुहैया  करना  जो  उद्योय-के

 लिए  विद्यमान  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ध्यान  रखा  जाएगा  कि  कृषकों  को  सरकार

 के  विनत्तियमन  व  कर  एकत्नोकरण  तन्त्र  का  शिकार  न  होना  पड़े  ।

 वान  के  पत्ते  उगाने  वालों  को  प्रोत्साहन

 #395.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्या  कृषि  सन््त्रीं  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे!कि  :

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1993-94  के  दोरान  पान  के  पत्ते  उगाने  वालों  को  प्रोत्साहैन

 देने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योसा  क्या

 पान  के  पक्षों  के  निर्वात  के:महत्व  को  ध्यान  में  रखते  इनका  उत्पादत  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  भ्रस्ठाव  है  ?
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 जिखित  उत्तर  25  1993

 -  कृषि  ध्न्त्री  बलराम  :  हां  ।

 वर्ष  1993-94  के  दोरान  भारत  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  सहायता  दिए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  :---

 (1)  पान  की  बेल  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  अन्तगंत  37  साख  रुवये

 की  सहायता  प्रदान  की  जा  चुकी

 (2)  पान  की  बेल  पर  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंघान  परियोजना  के  अन्तगंत  30.74

 लाख  रुपये  की  धनराशि  प्रदान  की  जा  चुकी

 सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए
 324.99  लाख  रुपये  के  खर्च  का  प्रस्ताव  किया  किसानों  को  सहायता  देने  के  घटकों  में  बरेजा

 का  प्रदर्शतों  के  माध्यम  से  प्रौद्योगिकी  का  सिचाई  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  और  कृमियों  तथा  रोगों  पर  नियंत्रण  सम्मिलित  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  20  राज्यों  को  सम्मिलित  करते  हुए  पान  की  बेल  के  विकास  पर

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  ।  200.00  लाख

 (2)  10  केन्द्रों  मे ंपान  की  बेल  पर  अखिल  भारतीय  समन्वित

 अनुसंघान  परियोजना  124.99  लाख

 कुल  324.99  लाख

 ।
 कपास  के  शंकर  बयोज

 #396.  डॉ०  जिता  मोहन  :

 ओर  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  कषि  अम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  कृषि  अनुसंधान  संस्थानों  ने  कम  मात्रा  में  जल  उपलब्ध  होने  के  बावजूद
 कपास  के  आधिक  उत्पादन  हेतु  नये  संकर  बीजों  का  विकास  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  का  किसानों  को  उचित  मूल्यों  पर  कपास  के  संकर  बीज  उपलब्ध  कराने

 का  विचार
 ह

 यदि  तो  वर्ष  1992-93  के  दोरान  देश  में  उपलब्ध  प्रत्येक  किस्म  के  बीजों  की

 पृथक-पूथक  मात्रा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  किसानों  में  कपास  के  बीजों
 की  नव  विकलित  संकर  किस््मों  के  प्रभार

 हेतु  आरम्भ  की  जा  रही  योजना
 का

 ब्योरा  क्या  है  ?

 कषि  सन््त्रो  बलराम  :  हां  ।

 अखिल  भारतीय  समंन्वित  कपास  सुधार  प्रायोजना  के  अन्तर्गत  व्यावसायिक  उत्पादन

 के  लिए  आशाप्रद  किसमें  विकसित  की  गयी  जिसमें  बा  रानी  स्थिति  के  लिए  उपशुक्स  किसमें  भी
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 2  1915  लिखित  उत्तर

 शामिल  इन  किस्मों  में  से  और

 जी  कोट  ओर  डी०  डी०  विशेषतोर  पर  बारानी

 स्थितियों  के  लिए  उपयुक्त  हैं  ।  इन्हें  कम  पानी  की  जरूरत  पड़ती  है  ।

 बिक्रो-मूल्य  बीज  उत्पादन  करने  वाली  विभिन्न  सावंजनिक/निजी  एजेंसियों  द्वारा

 कई  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  किया  जाता  है  उत्तादन  की  अन्य  खर्चों  और

 व्यावसायिक  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  |  बीज  के  बिक्री  मूल्यों  पर  कोई  संवैधानिक  नियंत्रण

 नहीं  है  ।

 1992-93  व्ं  के  दोरान  कपास  के  प्रमाणित/क्वालिटी  बीजों  की अलग-अलग  किस्मों

 की  उपलब्धिता  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 क्वालिटी  बीजों  का  उत्पादन  और  उनकी  उपलब्धिता  को  सुनिश्वित  करने  के  लिए
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  सहायता/प्रोत्साहन  दिए  जाते

 विवरण

 199  2-93)  में  प्रमाणित/क्वालिटी  कपास  ओीज  को  किस्म-वार  उपलब्धता

 2

 क्रम  सं ०  किस्म  उपलब्धता  मात्रा
 क्विटल

 2  3

 1.  डी०  सी०  16,035

 2...  4,199

 3.  12,745

 4.  2,201

 5.  एन०  एच०  6,414

 6.  पी०  के०  5,498

 4.  पी०  बी०  टी०  एच०  वाई०  2,000

 8.  अन्य  1,563

 9.  601

 10.  ए०  200

 11.  बी०  नेरमा  6,790

 12.  2

 13.  2,576

 14.  500
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 15.  जी०  छ/हछऊ  हर

 16...  जी०  अगेती  3,690

 17.  40,808

 18.  एच०  500

 19.  इम्प०  कपास  180

 20.  जयधघर  70

 20.  जे०  70

 22.  जे०  के०  2,274

 22.  2,274

 23...  लक्ष्मी  292

 24.  एल०  50

 25.  एल०  पी०  1,631

 26.  एल ०  आर०  465

 27.  मलप्षिरी  465

 28...  एम०  सी०  यू  ०-३  50

 29.  एम०  सी०  50

 30.  अन्य  23,387

 32.  आर०  5,000

 32...  सुबवीन  767

 33.  विक्रम  767

 34.  वोी०  एल०-सी  250

 35.  357

 कुल  :

 रबी

 40

 एल०  आार०  309

 एम०  सी०  यू  ०-5  309

 एम०  सी०  2325

 2325



 2  1915  लिखित  उत्तर

 गासोण  और  शहरी  शिक्षा  का  स्तर

 *397.  डॉ०  डी०  वेकटेश्वर  राय  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  और  शहरी  शिक्षा  के  स्तर  में  अन्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसका  उन  ग्रामीण  छात्रों  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ता  है  जो  उच्च  शिक्षा  के  शहरी  केन्द्रों  में  प्रवेश  लेते  ओर

 ग्रामीण  और  शहरी  शिक्षा  के  स्तरों  में  विसंगतियों  को  दूर  करने  द्वेतु  देश  के  शिक्षा

 ढांचे  को  एक  समान  बनाने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विवार  है  ?

 सानव  संधाधन  विकास  मंत्री  अर्शून  :  से  1992  में  यथा  संशोधित

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  ,1986  में  यह  अवधारणा  की  गई  है  कि  जहां

 आधारभूत  सुविधाओं  और  सामाजिक  सेवाओं  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  प्रशिक्षित  और  शिक्षित  युवा
 शक्ति  का  लाभ  तब  तक  नहीं  उठा  सकेंगे  जब  तक  गांव  और  शहर  के  बीच  ब्याप्त  असमानता  को

 दूर  न  किया  जाए  ।”  1986  तथा  इस  नीति  के  अनुसरण  में  निर्मित  कार्यवाही
 1992  में  शैक्षिक  अवसरों  में  समानता  लाने  पर  बहुत  अधिक  बल  दिया  गया

 माध्यमिक  ओर  प्रोढ़  शिक्षा  क ेलिए  सरकारी  जो  वाधिक  योजना  1992-93  में  शिक्षा  पर

 केन्द्रीय  परिव्यय  का  64.39%  का  लाप  मुख्यतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  पहुंचता  है  ।  इसके
 आपरेशन  ब्लैक  माध्यमिक  शिक्षा  का  शिक्षक  शिक्षा  की  पुनर्सरेचना  ओर

 नवोदय  विद्यालयों  की  स्थापन  तथा  प्रोड़  साक्षरता  कार्यक्रम  जैसी  योजनाओं  के  लाभार्थी

 मुख्यतः  ग्रामीण  ही  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  तथा  पिछड़े  अल्पसंख्यकों  के  शैक्षिक

 विकास  से  सम्बन्धित  अनेक  योजनाओं  के  लाझार्थी  भी  वहीं  इन  योजनाओं  में  अ०

 जा०  और  अ०ज०जा०  के  छात्रों  की  योग्यता  को  स्तरोन््नत  करने  की  जिसके  अन्तगंत
 कक्षा  1४  से  हा  के  ज०  जा०/अ०  अ०  जा०  के  छात्रों  को  उपचारात्मक  शिक्षा  तथा
 कक्षा  और  हैरत  के  छात्रों  को  प्रतियोगी  परीक्षाओं  की  तैयारी  करने  के  लिए  विशेष  शिक्षण  प्रदान

 किया  जाता  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  द्वारा  संचालित  योजनाएं  जिनके  अन्तगंत  संयुक्त  प्रवेश
 परीक्षाओं  में  बहुत  ही  कम  अंकों  स ेअसफल  रह  गए  अ०जा०  और  अ०ज०जा०  के  छात्रों  को  प्रशिक्षण
 दिया  जाता  है  तथा  सफलतापूर्वक  प्रशिक्षण  पूरा  हो  जाने  के  बाद  इन्हें  सुसंगत  पाठ्यक्रमों  में  दाखिल
 कर  लिया  जाता  है  और  अल्यसंख्यक  समुदायों  के  कप्तरजोर  वर्गों  के  लिए  प्रतियोगी  परीक्षाओं  हेतु
 कोचिंग  कक्षाएं  चलाने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  योजना  शामिल  है  ।

 शिक्षा  प्रणाली  में  महिलाओं  को  भागोदारी

 *398.  श्री  आनस्य  रत्न  भौय  :  क्या  मानव  संसाधान  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 के  सरकार  ने  वर्तमान  शिक्षा  प्रणाली  में  महिलाओं  की  भागीदारी  के  सम्बन्ध  रें

 कोई  सर्वेक्षण  कराया  है  :
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 लिंघिंत  उत्तर  253  1953

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  और

 उसमें  दिए  गए  सुझावों।ससिंफॉर्रिशों पर  शरकीर  में  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 मानव  संताधान  विकास  सन््त्रो  अर्जुन  राज्य  सरकारों  द्वारा  वाधिक
 आधार  पर  लिंग  आधारित  शैक्षिक  आंकड़ा  संकलित  किया  जाता  है  जिसे  राष्ट्रीय  स्तर  पर  समेकित
 किया  जाता  है  तथा  शैक्षिक  सांडियकीਂ  शीर्षक  से  प्रतिवर्ष  प्रकाशित  किया  जांता  है  ।

 शिक्षा  में  लड़कियों  की  भागीदारी  इन  वर्षों  में  बढ़ती  रही  प्राइमरी  स्तर  पर

 1950-51  के  28.1%  से  बढ़कर  1991-92  में  41.7%,  उच्च  प्राइमरी  स्तर  पर  1950-51

 के  161%  से  बढ़कर  1991-92  में  37.7%,  माध्यमिक/उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  1950-51

 के  14.3%  से  बढ़कर  1991-92  में  33.2%  तंथा  उच्च  शिक्षा  में  1950-51  के  10%
 बढ़कर  1991-92  में  32.5%  हो  गई  तथापि  लगभग  50%  के  आदर्श  प्रतिशत  को  अभी

 प्राप्त  किया  जाना  है  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  शिक्षा  के  माध्यम  से  महिलाओं  को  सामंथ्येवाने

 बनाने  पर  विशेष  बल  दिया  गया  है  ।  इस  नीति
 के  अनुसरण  में  तैयार  कारेंवाई  1992  में

 शिक्षा  में  महिलाओं  की  भागीदारी  फो  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  उपायों  कीं  परिकल्पना  की  गई  इसमें
 लिग  संबंधी  आयारभों  के  प्रति  शिक्षा  पद्धति  को  जीर्वत  बनाना  तथा  सभी  शैक्षिक  कार्यक्रमों  में

 लाओं  के  लिए  विशेष  बल  देना  शामिल  है  ।  गेर-ओपचारिक  प्रौढ़  साक्ष रता  कार्यक्रम  तथा

 महिला  सामाख्या  परियोजना  जैसी  योजनाएं  महिलाओं  की  विशिष्टे  आवश्यकताओं  और  अपेक्षाओं
 की  ओर  उन्मुख  हैं  ।

 प्रदूषण  नियम्त्रण  हेतु  सहायता

 *399.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  भ्णि  त्रिपाठी  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  स्त्री  यह  बताने
 की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकार  को  अपशिष्ट  पदार्थों  क ेशोधन  और  स्वच्छ  प्रोौद्योगिकों  अपनानेਂ  के  लिए

 लघु  उद्योगों  की  सहायता  के  लिए  राज्य-वार  कितनी  घनराशि  प्रदान  की

 क्या  सरकार  ने  अपशिष्ट  पदार्थ  शोधन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  कुछ  स्थानों  का  -

 चयन  कर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  ने  इन  योजनाओं  की  समीक्षा  की  ओर

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन््त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  कमल  :  सरकार  ने  लघूं
 ओद्योगिक  एककों  के  समूहों  के  लिए  सांझा  बहिस्राव  शोघ॑न  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  को  10.0  करोड़  रुपये  दिए  राज्यों  को  दी  गई  राशि  इस  प्रकार  आरन्््न

 महा
 88  लाख  ओर  लाख  रुपये  ।

 ओर  सांझा  बहिस्राव  शोधक  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  निम्नलिखिंत  स्थान
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 चुने  गए  हैं  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  मल्लापुर
 राजस्थान  में  हिमाचल  प्रदेश  में

 अम्ब  और  गुजरात  में
 मध्य  प्रदेश  में  उर्ला  गोविन्दपुरा  और

 तमिलनाडु  में  पम्मल  और  बी०

 पी०  कुड्डालो
 चैटिथंगल  और  दिल्ली  में  आनन्दपवंत  ओर

 पंजांब  में  लुधियाना  औद्योगिक  बटाला  राहोन  तथा  गिल  कर्नाटक  में

 कड़गोंडानाहल्ली  और  महाराष्ट्र  में  लोटे

 हरियाणा  में  उत्तर  प्रदेश  में

 उड़ीसा  में  केरल  में  इडीयर  ओर  एरनाकुलम  ।

 ओर  उद्योगों  द्वारा  शुरू  की  गई  सांझा  बहिस्राव  शोधन  संयंत्र  परियोजनाओं  का

 मूल्यांकन  राष्ट्रीय  पर्यावरण  इंजीनियरी  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  तथा  निगरानी  राज्य  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्डों  द्वारा  की  जाती  इस  संबंध  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  केन्द्रीय  घरकार  द्वारा

 स्थापित  संचालन  समिति  में  समय-समय  पर  की  जाती

 सल्य  मिर्माणशालाओों  के  लिए  मानदंड

 $400.  ओर  रास  सागर  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  शराब  कारखानों  ह्वारा  अपने  कारखानों  के  अपशिष्ट

 पदार्थों  को  लदी  में  बह्मने  तथा  भूमि  पर  डालने  के  बारे  में  कोई  मानदंड  निर्धारित  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  मानदंडों  के  अन्तर्गत  जेब  रसायन

 आवसीजन  मांग  ओ०  की  कितनी  मात्रा  बहाने  की  अनुमति

 क्या  आल  इंडिया  डिस्टिलस  एसोसिएशन  ने  इसकी  मात्रा  में  वृद्धि  करने  की  मांग  की

 यदि  तत्सम्ब्रन्प्ी  ब्योरा  क्या  और

 इन  पर  ख़रकार  की  क्या  अविक्रिया

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  कमल  :  (%)  ओर  हां  ।

 नदियों  और  भूमि  पर  विसजंन  के  लिए  जैव-रसायन  आक्सीजन  मांग  की  अनुमत  मात्रा  बहिल्नाव  के

 एक  लीटर  पर  30  और  100  मिलीग्राम  है  ।  यदि  मृदा  ओर  फसल  विशेषताओं  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  ओर  अधिक  जंव-रसायन  आक्सीजन  मांग  को  दूर  हटाने  के  लिए  भूमि  का  समुचित  रूप

 से  तैयार  की  गई  शोधन  प्रणाली  के  रूप  में  प्रयोग  छ्विया  जाता  है  तो  भूमि  पर  विसर्जन  के  लिए

 बनुमत  सीमा  500  मि2भ्रा०  प्रत्नि  लीहर  यदि  बहाज़  और  विक्षाज्नन  की  निम्नम्तित  रूप  से  ओर

 ध्यानपूर्वक  निगरानी  करने  के  पश्चात्  सम्बन्धित  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  सन्तुष्ट  हो  जाता  है  तो

 हाइड्रालिक  भार  और  मृदा  विज्वेषताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भूमि  का  जहां  गोभ  शोधन  प्रणाली

 के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता  भूमि  अनुप्रयोग  के  लिए  अमुमत  जंव-रसायन  आकबस्ीजन  मांस  की

 माज़ा  700  ग्रा०  प्रत्रि  लीटर  है  ।
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 लिखित  उत्तरे  25  1993

 से  राज्य  सरकारों  ओर  मद्य-निर्माण  उद्योग  सहित  अनेक  उद्योगों  से  प्राप्त

 अभ्यावेदनों  को  देखते  सरकार  ने  मझौली  ओर  बड़ी  मद्य-निर्माण  इकाइयों  से  निकलने  वाले

 बहिस्नावों  ओर  उत्सर्जनों  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  मानकों  की  जांच  करने  तथा  बढ़िस्रावों  के  प्रापक

 प्रायक  निकाय  की  उत्सजंन  वहन  क्षमता  तथा  इकाई  की  तथा  इकाई  की  अवस्थिति

 ओर  स्थान  के  आधार  पर  जांच  की  गई  हस  प्रकार  की  इकाइयों  के  लिए  यदि  अपेक्षित

 सुझाने  क ेलिए  6-12-1991  को  एक  समिति  बताई  हैं  ।

 समिति  अन्य  बातों  के  यह  सिफारिश  की  कि  मद-निर्माणशालाओं  से

 शोधित  अपशिष्टों  के  कृषि  में  उपयोग  पर  विभिन्न  कृषि  जलवायु  क्षत्रों  के  तहत  कृषि

 विद्यालयों  संस्थानों  के  सहयोग  से  एक  सुनियोजित  तरीके  से  वैज्ञानिक  अध्ययन

 किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  समिति  के  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड  में  जांच

 की  जिन्होंने  सिफारिश  की  कि  बायोभिथेनीकरण  की  प्रक्रिया  से  कृषि  हेतु  उवेरक-सिंचाई  का

 प्रयोग  अत्यन्त  सावधानीपुर्वंक  केवल  प्रायोगिक  आधार  पर  ही  किया  जा  सकता  इस  मामले  पर

 17  1992  को  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विमश  किया  गया  और  यह  निर्णय  लिया

 गया  कि  मद्य-निर्मोण  शालाओं  को  बायो-डाइजैस्टर  से  ऊर्जा  प्राप्त  करने  के  लिए  बायोमियेनीकरण
 को  अयनाना  चाहिए  ओर  बहिस्नाव  को  उ्वरक-सिचाई  हेतु  प्रयोग  करने  से  पुर्व  कार्बनिक  भार  को

 एक  सह्य  सीमा  तक  कम  कर  देता  चाहिए  ।  तत्पश्चात्  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड
 को  सलाह  दी  कि  बैठक  में  लिए  गए  तिर्णययों  के  बारे  में  वहू  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडों  को  सूचित
 करें  ओर  यह  कि  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़  3।  1993  तक  मानक  तैयार  ताकि

 1993  तक  अन्तिम  अधिसूचना  जारी  की  जा  सके  ।  बताया  गया  कि  मानकों  में  कोई  छूट
 नहीं  दी  गई  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  कि  वह  राज्यों  को  यह
 बात  स्पष्ट  कर  दे  कि  उर्वेरक-सिचाई  अपनाने  वाली  किसी  भी  मद्य-निर्माण-शाला  को

 1992  तक्त  बायोमिथेनीकरण  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  ठोस  उपाय  करने  उन्हें  यह  सलाह
 भी  दी  गई  कि  वे  राज्यों  को  फिर  से  बता  दें  कि  मानकों  में  कोई  छूट  नहीं  दी  गई  क्योंकि  उर्वरक

 सिंचाई  भूमि  पर  निपटान  से  भिन्न  है  ।

 मद्यनिर्माणशालाओं  से  निकलने  वाले  बहिस्रावों  क ेमानकों  पर  सरकार  की  मानक  समिति
 में  चर्चा  की  जहां  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  उ्वरक-सिचाई  का  केवल  प्रायोगिरु  आधार  पर  हो
 परीक्षण  किया  जा  सकता  है  ओर  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  उपर्युक्त  क्षेत्र  परीक्षणों  के
 आधार  पर  म्दा  फसल  पद्धतियों  और  हाइड्रो लिक  लोडिंग  के  अनुसार  एक  निगरानी

 प्रोटोकाल  तैयार  करेगा  ।  इस  निर्णय  के  बारे  में  भारतोय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  को  सूचित  किया

 जिन्होंने  देश  में  तीन  चीनी  उत्पादक  नामतः  आन्ध्र  उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में

 अध्ययन  करने  के  लिए  एक  अस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 ]

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  विरद्ध  तथाकथित  अभियमिततायें

 3847.  थ्रो  ताशाचन्द  खंडेलवाल  :  कया  मानव  संसाक्षन  विकास  संत्री  यह  बतामे  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  विरुद्ध  छात्रों
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 लिए  कुछ  शिक्षा  संकायों  की  अनुपलब्धता  के  संबंध  में  जिसके  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 ने  अनुदान  दिया  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैओर  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 प्रानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसंत्री

 :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  आयोग  को
 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  विरुद्ध  ऐसी  किसी  शिकायत  की  सूचना  नहीं  दी  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आई०एस०आई०  मार्क  के  बिना  उत्पादों  का  बेचना

 3848.  श्री  चन्रेश  पटेल  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  सासले  ओर  सार्वजनिक  घितरण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  कम्पनियां  भारतीय  मानक  ब्यूरो  से  कोई  प्राधिकरण  प्राप्त

 किए  बिना  अपने  उत्पादों  उन  पर  आई०एस०आई०  प्रमाणीकरण  मार्क  लगाकर  बाजार  में  बेच

 रही

 यदि  तो  अब  तक  ऐसे  कितने  मामले  पकड़े  गए

 इन  उत्पादों  के  निर्माताओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार

 क्या  ऐसे  मामलों  का  भी  पता  चला  है  जिनमें  भारतीय  मानक  ब्यूरों  का  प्रमाणीकरण
 प्राप्त  करने  के  बाद  उत्पादों  की  गुणवत्ता  गिर  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  बाजार  में  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के  प्रमाणीकृत  माल  का  मानक  बनाए  रखने  का

 सत्यापन  करने  के  लिए  उनका  निरन्तर  निरीक्षण  किया  जाता  ओर

 यदि  तो  1991-92  में  प्रमाणित  मानक  न  बनाए  रखने  के  लिए  कितने
 प्रकाश  में  आए  हैं  ?

 मागरिक  उपभोक्ता  सामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कसालदहीन  :  कुछ  उदाहरण  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  बए  हैं  ।

 गौर  वर्ष  1991-92  के  दौरान  सरकार  के  ध्यान  में  ।2  माससे  शाएं  गए  थे  ।

 इनमें  से  11  मामलों  में  कानूनी  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  ओर  एक  मामला  बन्द  कर  दिया

 के  दौरान  सरकार  के  धान  में  श्वाए  गए  9  मामलों  में  जांच  कार्य  प्रगति  पर  है

 नहीं  है  .

 लागू  नहीं  होता  ।

 75
 हां  ।

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  योजना  को  संतोषजनक  ढंग  से  चलाने  के  लिए  61

 लाइसेंसों  को  रह  किया  गया  था  ।  *
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 बल्तियारपुर-राजगीर  रेलमार्ग

 3849.  श्री  बिजय  कुमार  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  पूर्व  रेलवे  के बख्तियारपुर  ओर  राजगीर  के  बीच  के  अनेक  स्ेशनों  को  ठेकेदारों

 को  सौंपने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  विचार  बख्तियारपुर  राजगीर  रेलवे-लाइन  को  बंद  करने

 का

 क्या  इस  रेलवे  लाइन  से  पावापुरी  ओर  नालन्दा  जैसे  कई

 महृत्त्वपूर्ण  तीष॑स्थान  जुड़े  हुए

 क्या  देनिक  यात्री  और  आम  जनता  सरकार  द्वारा  इस  रेल  लाइन  को  बन्द  करने  के

 प्रस्ताव  का  विरोध  कर  रही  कर

 यदि  इस  विरोध  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०सो०  :  दानापुर  मंडल  का

 बख्तिया  रपुर-राजगीर  खंड  एक  बलाभप्रद  शाखा  लाइन  कारयें  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  पर

 पूद्र  रेलवे  ने  मितव्ययता  के  कारणों  से  6  अलाभप्रद  स्टेशनों  अर्थात्  पावापुरी

 रहुई  बेना  ओर  हारनोत  को  हाल्ट  स्टेशनों  में  बदलने  का  विनिश्चय  किया  था  ।

 नहीं  कि

 हां  ।

 और  यद्यपि  स्थानीय  निवासियों  के  कुछ  वर्यों  ने  प्रस्तावित  उपाय  का  विरोध  किया

 नामित  स्ट्रेशनों  का  बदलाव  करने  से  इन  स्टेशनों  पर  मौजूदा  सुख  यूविधाओं  में  किसी

 प्रकार  की  कमी  होने  की  सम्भावना  नहीं

 ]
 शिक्षकों  को  सेलेक्शन  प्रेड

 3850.  झीभती  सरोज  ढुबे  :  कया  मानव  संसाधन  बिकास  अुंको  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  माध्ममिक  शिक्षा  परिषद्  द्वारा  शिक्षकों  को  ऐेलेक्शन्  देने  ढ्वेतु  क्या

 मानदंड  निर्धारित
 -

 सभी
 क्या  इन  मानदंडों  का  पालन  उत्तर  प्रदेश  माध्यभिक  शिक्षा  परिषद्  द्वारा

 सभी  विद्यालयों  में  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सासनव  संसाधम  विकास  संत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसंत्री

 :

 से सूचना एकत्रित कौ जा रही सूभा पर रख दी ृ प्
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 ललित  कला  अकारनी

 3851.  श्री  राम  नाईक

 श्री  बापू  हरि  चोरे  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  वर्ष  की  राष्ट्रीय  प्रदर्शनी
 क ेलिए  ललित  कला  अकादमी  के  सम्पूर्ण  चयन

 को  निरंस्ते  करने  की  मांग  कीं  गईं  हैं

 (q)  क्या  अकादमी  के  सदस्थों  का  फिर  से  चयन  करने  तथा  उसका  पुनर्गठन  करने  की  मांग

 भींकी  गई  हैं

 _.  _  क्या  अकादमी  का  वर्तमान  महापरिषद्  ने  हक्सर  समिति  की  सिफारिशों  को  अस्वीकार
 कर  दियो  यद्यंपि  केन्द्र  सरकार  ने  उन्हें  पहले  ही  मान  लिया  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 सानव  संसाध्तन  विकास  संत्रालय  विभाग  खंस्कति  में  उपसंत्री

 :  ओर  सरकार  को  कुछ  कलाकारों  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  अन्य

 बातों  के  अकादमी  द्वारा  इस  वर्ष  के  लिए  अपनी  राष्ट्रीय  प्रदर्शनी  के लिए  किए  गए  चयन

 के  बारे  में  आपत्ति  व्यक्त  की  गई  अभ्यावेदन  में  अकादमी  के  ही  पुनगंठन/पुनः  संरचना  कीं

 मांग  की  गई  है  ।

 हां

 सरकार  द्वारा  इस  बात  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  कला  अकादमी  को  अपने

 निर्णय  पर  पुनविचार  करने  के  लिए  राजी  किया  जा  सके  ।

 अपवाह  क्षत्र  बिकास  सम्मेलन

 3852.  डा०  आर०  क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  तमिलनाड  कृषि  विश्वविद्यालय  कोयम्बटूर  ने  6  से  8  1993  तक  हमारे

 अपवाह  क्षोत्रों  की  चुनोती  के  बारे  में  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  और

 यदि  तो  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई  तथा  स्थायी  कृषि  विकास  हेतु  सरकार  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जाएगी  ?

 कर्षि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अरविन्द  :  तमिलनाडु  कृषि

 विद्यालय  ने  भारतीय  मदा  संरक्षण  समिति  के  सहयोग  से  6-8  1993  तक  हमारे  अपवाह

 क्षेत्रों  की  चुनोतियों  के  बारे  में  एक  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  था  ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अवक्रमित  भूमियों  के  सुधार  और  विकास  की  गति

 को  तेज  भूमि  संसाधन  प्रव॑ंध  में  लोगों  की  भागीदारी  तथा  पनधारा  आधार  सम्बन्धी  भूमि  एवं
 जल  विकास  कार्यकलापों  को  बढ़ाते  हुए  1986  के  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  एवं  विकास

 परिषद  द्वारा  निर्धारित  भूमि  उपयोग  प्रवन्ध  सम्बन्धी  नीति  को  अपनाने  की  मुख्य  सिफारिशों  की

 वकालत  करते  सरकार  ने  इन  मामलों  में  राज्यों  को  विस्तृत  अनुदेश  जारी  किए  हैं  तथा  अपने
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 लिब्षित  उत्तर  23  1993

 विभिन्न  कायंत्रमों  में  नदी  घाटी  कार्यक्रम  और  बाढ़  प्रवण  नदो  कार्यक्रम  आदि  के  तहत  आने  वाले

 कार्यक्रमों  जैसे  इन  पहलुओं  को  शामिल  किया  ।

 ]
 गुजरात  में  जल  भोजन  तथा  पोषण  विस्तार  एकक

 3853.  श्री  छोतूभाई  गामोत  :  क्या  खाद्य  क्भनत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  जिला-वार  कितने  चल  भोजन  तथा  पोषण  विस्तार  एकक  काम  कर  रहे

 क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात  के  अन्य  जिलों  में  ऐसे  एकक  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्योरा  क्या  ओर

 (a)  यदि  तो  राज्य  के  प्रत्येक  जिले  में  इन  एकक्रों  को  कब  तक  स्थापित  कर  दिया

 जाएगा  ?  ॥

 साथ  सनन््त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :  गुजरात  में  दो  सामुदायिक  खाल

 शोर  पोषाहार  विस्तार  यूनिट  हैं  अर्थात्  एक  अहमदाबाद  में  और  दूसरा  वलसाड  में  है  ।

 से  (a)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ]
 थोटापल्ली  फिशिंग  लेंडिग  सेंटर  चरण  दो

 3854.  श्री  थाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्या  कवि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरस  में  थोटापल्ली  फिशिंग  लेंडिग  सेंटर  के  दूसरे  चरण  में  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  परियोजना  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  और  अब  तक  राज्य

 सरकार  को  कितनी  राशि  जारी  की  जा  चुकी  ओर

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कषि  सन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो

 एस०  कष्ण  :  से  थोट्टापल्ली  मत्स्य  अवतरण  केन्द्र  के  दूसरे  चरण  में  विकास  के

 लिए  केरल  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  भारत  सरकार  ने  छोटे  पत्तनों  पर  मत्स्यन

 गाहों  की  सुविधाओं  के  लिएं  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंदगंत  25.27  लाख  रुपए  की  लागत  से

 थोट्टापल्ली  मत्स्य  अवतरण  केन्द्र  के  निर्माण  के  लिए  1984  में  प्रशासनिक  अनुमोदन  प्रदान

 किसा  था  ओर  12.635  लाख  रु०  का  अपना  50  प्रतिशत  अंश  निर्मुक्त  क्विया  था  ।  बफं  संयंत्र  की

 स्थापना  को  छोड़कर  यह  परियोजना  पूरी  हो  चुकी  है  ।

 पलबल  में  केरट्रीथ  विशालय

 \  3855.  ओी  धर्ंधाल  सिह  सलिक  :

 थ्री  चवमेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 कया  भानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संस्थान  को  ग्राम  पंचायत  पलवल  जिला



 2  1915.  लिखित  उत्तर

 हरियाणा  का  केन्द्रीय  विद्यालय  के  निर्माण  हेतु  भूमि  को  संगठन  के  नाम  पर  अंतरित  करने  के  लिए
 कोई  अनुरोध  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  देवली  ग्राम  पंचायत  की  भूमि  को  अपने  कब्ज  में  लेने
 का  दृच्छुक  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  कब  तक  ग्राम  पंचायत  की  भूमि  को  अपने  कब्जे  में  लेकर  इस
 पर  भवन  निर्माण  करेगा  ?

 सानय  संत्ताधन  विकास  मंत्रालय  बिभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो
 :  हां  ।

 पंचायत  के  संकल्प  के  अनुसार  देवली  में  संगठन  को  भ्रदान  की  जाने  वाली  भूमि  120
 कनाल  तथा  5  मरले

 से  (S)  ग्राम  पंचायत  द्वारा  करना  में  प्रदान  की  गई  भूमि  केन्द्रीय  विशालय  संगठन  को

 उपयुक्त  लगी  भूमि  का  कञ्जा  लेने  तथा  निर्माण  काय्यें  को  शुरू  करना  विभिन्न  प्रक्रियात्मक
 ओपचारिकताओं  को  पूरा  करने  तथा  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  अतः  इस
 कार्य  के  लिए  कोई  समय-सीमा  नियत  नहीं  की  गई  है  ।

 अभिक  बविश्वञापीठ

 3856.  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्रमिक  विद्यापीठ  योजना  आरम्भ  करने  के  पीछे  क्या  उह्ं  श्य

 देश  में  इस  समय  राज्यवार  कितने  श्रमिक  विद्यापीठ  चल  रहे

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  देश के  प्रत्येक  जिले  में  एक  श्रमिक  विद्यापीठ  चलाने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  श्रमिक  विद्यापीठ  योजना  का  उद्ं श्य  संघटित/असंघटित  शहरी/ओद्योगिकीय  कर्मियों

 की  शैक्षिक  एवं  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  जरूरतों  को  पूरा  करना

 37  श्रमिक  विद्यापीठ  कार्य  कर  रहे  इनका  राज्यवार  बंटवारा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया

 और  आठवीं  योजना  की  शेष  अवधि  के  प्रतिवर्ष  5  श्रमिक  विद्यापीठ

 आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।
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 3857.  डा०  जसंत  पवार  :

 कुल  श्रमिक  विद्यापीठों  की  संख्या

 श्री  एस०  जीटा  सुध्या

 बए  व्यय  को  ध्यान  में  रखा  जाता
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 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  चीनी  का  लेवी  मूल्य  निया  रत  करते  समय  गन्ने  की  कटाई  ओर  ढुलाई  पर  किए



 3  1915  बिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  चीनी  कारखाबों  जो  कटाई  और  दुलाई  व्यम  का

 बहन  करके  सहायता  करने  के  लिए  उपाय  करने  का  है  ?

 साथ  संतरालय  के  राज्य  मंत्री  कल्फ्माथ  :  हां  ।

 कृषि  लागत  ओर  मूल्य  आयोग  द्वारा  यथा  अभिस्तावित  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम
 जिसके  आधार  पर  लेवी  चीनौ  के  निकासी  मूल्य  की  गणना  की  जाती  में  किसानों  द्वारा

 फसल  की  कटाई  ओर  ढुलाई  पर  किए  गए  खर्चे  शामिल  होते  चीनी  फंक्ट्रियां  द्वारा  ढुलाई  पर

 किए  गए  खर्चों  को  ओद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  की  रूपान्तरण  लागत  अनुसूबियों  में  शामिल

 किया  जाता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दक्षिण  पुर्व  रेलवे  में  स्कूल

 3858.  श्री  एम०बो०बोी०एस०  मूर्ति  :  क्या  रेल  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  जोन  में  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  द्वारा  कुल  कितने  मध्यम  ओर  उच्चतर

 विद्यालय  चलाए  जा  रहे

 रेल  कमंचारियों  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  का  विशाखापत्तनम

 डिवीजन  में  और  अधिक  रेलवे  विद्यालय  ओर  एक  जूनियर  कालेज  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 वदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०सी०  दक्षिण-पूव॑  रेलवे  द्वारा  115  स्कूल
 चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 महीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेक्तों को  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  तथा  निधियों  की  तंगी  क ेकारण  और  अधिक  रेलवे

 स्कूल  खोलने  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 शिक्षा  पर  प्रति-व्यक्ति  व्यय

 3859.  ओऔी  अरबिन्द  तुलशीरास  कांबले  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कब  1992-93  के  दोरान  राज्यवार  शिक्षा  पर  बजट  से  प्रति-व्यक्तिः  किक्षमी  अत राशि
 खं  की

 सरकार  का  विचार  शिक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति  खर्च  में  वृद्धि  करने  का

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 बंदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?



 लिब्वित  उत्तरं  23  1993  3

 मानव  संताधत  विकास  मंत्रालय  विभाग  एबं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  एक  विवरण  संलग्न

 से  संसाधनों  की  उपलब्धता  तथा  प्रतियोगी  दावों  के  आधार  शिक्षा

 पर  व्यय  को  बढ़ाती  जा  रही  केन्द्र  तथा  राज्यों  का  शिक्षा  पर  आठवीं  योजना  का  परिव्यय

 पर  करोड़  रु०  है  जो  सातवीं  योजना  के  व्यय  से  2:6  गुणा  अधिक  है  ।  इसके
 शिक्षा  पर  37  का  केन्द्रीय  योजनागत  परिव्यय  करोड़  र०  है  जो  में)  के

 परिव्यय से 37 प्रतिशत अधिक है । विवरण रुपयों क्रम सं० राज्य/संघ शाधित-स्षे त्र 2-93 ध 2 3 आन्प्र प्रदेश 2. अरुणाचल प्रदेश 489.66 3. असम 250.65 4. बिहार 5. गोवा 6. गुजरात 7. हरियाणा 232.20 8. हिमाचल प्रदेश 404.86 9. जम्मू ओर कश्मीर उन्न० कर्नाटक 250.09 ' केरल 308.80 मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 243.74 मणिपुर मेघालय 428.66 मिजोरम 696.57 नागालैंड उड़ीसा पंजाब न्कब
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 20.  राजस्थान

 «  सिक्किम

 .  तमिलनाडु

 23.  त्रिपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश

 .  पश्चिम  बंगाल

 .  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समृह

 27.  चण्डीगढ़

 दादरा  और  नगर  हवेली

 29.  दमण  ओर  दीव

 30.  दिल्ली

 प्रस्ताव  है  जिससे  इस  रेल  पथ  पर  ओर  अधिक  रेलगाड़ियां  चलाई  जा

 को  शुरू

 उ०  न०  :  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जोरीबली-बोरार  सेक्शन

 स्नोत  :  राज्य  शिक्षा  विभागों  के  1992-93  के  बजट  दस्तावे

 3860.  श्री  सोहन  रावले  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंबई  में  बोरीवली-बीरार  रेलपथ  को  चार  लेन  वाला  रेलपथ  बताने  का  कोई

 यदि  तो  उध्का  ब्योरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  होने
 की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  से  बोरीवली  ओर  विरार  के

 बीच  रेलपथ  को  चोहरा  करने  ओर  दादर  में  मिड-टाउन  टमिनल  के  विकास  करने  की

 अनुमानित  लागत  144.15  करोड़  रुपये  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  इस  समय  इस  परियोजना

 करना  संभव  नहीं  है  ।
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 खिक्लित॑  उत्तर  23-  1993

 रेल  दुर्घटनाओं  के  कारण  रल  यातायात  में  गड़बड़ो

 3861.  श्री  केसरो  लाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  कानपुर  के  नजदीक  राजधानी  एक्सप्रेस  के  दुघंटनाग्रस्त  हो  जाने  के

 बाद  रेल  यातायात  अव्यवस्थित  हो  गया

 यदि  तो  रेल  यातायात  कितने  घंटों  तक  अवरुद्ध

 क्या  उक्त  अवरोध  के  कारण  रेलें  अभी  भी  काफी  देर  से  चल  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  हां  ।

 लगभग  335  घंटे  ।

 जी  नहीं  ।

 ओरे  (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  सें  वन  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र

 3862.  श्री  संतोष  कुसार  गंगवार  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  यह  क्ताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कार्यरत  वन  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  उदं  श्यों  का  ब्योरा

 क्या

 (aq)  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  इब  केन्द्रों  को  स्थाषित  करवे  में  कितदी  ख्चे  हुई
 ओर  सरकार  ने  कितनी  सहायता  प्रदान  ओर

 उक्त  अवधि  में  केन्द्रों  न ेकोन-कौन  से  विभिन्न  कार्य  किए  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कपल  :  पर्यावरण  और  वर्न

 भारत  सरकार  के  उत्तर  प्रदेश  में  निम्नलिखित  वन  अनुसंघान  व  प्रशिक्षण  केन्द्र  हैं  :---

 1.  वन  अनुर्सधान  देहरादून  ।

 2.  बन  और  पर्यावरण  उच्च  शिक्षा  इलाहाबाद  ।

 3.  राज्य  वन  सेवा  देहरादून  ।

 “4.  इन्दिरा  राष्ट्रीय  वन  देहरादुन  ।

 बन  अनुसंधान  वानिका  के  विभिनन  क्षेत्रों  मे ंअनुसंघान  करता  है  ओर  वन

 कारियों  तथा  अन्य  लोगों  को  प्रशिक्षण  भी  प्रदान  करता  है  ।

 उच्च  शिक्षा  केन्द्रों  का  उत्तर  बिहार  ओर  विन्ध्याचल  पठार  के  सिन्धु-गांगेय
 भैदानी  इलाकों  के  समस्यात्मक  क्षेत्रों  के  पुनर्वास  के  क्षेत्र  में  अध्ययन  करना  है  ।

 राज्य  वन  सेवा  कॉलेज  विभिन्न  राज्यों  के  राज्य  वन  सेवा  के  अधिकारियों  को  प्रारम्भिक

 \
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 सेवाकालीन  प्रशिक्षण  देता  है  और  इन  अधिकारियों  के  लिए  नौकरी  के  लिए  सेवाकालीन  प्रशिक्षण

 पाठ्यक्रम  भी  चल्यताःहै  ।

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  वन  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिका  रियों  को  प्रारम्भिक

 कालीन  प्रशिक्षण  प्रदान  करती  है  और  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  के  लिए  नौकरी  के  मध्य  में
 सेवाकालीन  प्रशिक्षण  भी  चलाती  है  ।

 वन  अनुधंधान  संस्थान  की  स्थापना  1906  में  की  गई  थी  ओर  तब  से  इसका
 समय  पर  विस्तार  किया  गया  है  ।  जैसा  कि  भारतीय  वानिकी  अनुसंधान  ओर  शिक्षा  परिषद  के

 महानिदेशक  ने  बताया  इलाहाबाद  के  उच्च  शिक्षा  केन्द्र  ने  हाल  ही  में  कार्य  करना  शुरू  है
 ओर  इसके  सभी  दायित्व  वन  अनुसंधान  देहरादून  द्वारा  निभाये  जा  रहे  इसी  प्रकार

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  वन  अकादमी  1987  में  बनी  जिसने  1930  के  दशक  में  स्थापित  भारतीय

 वन  कालेज  का  स्थान  लिया  है  !  राज्य  बन  सेवा  देहरादून  1980  के  दशक के  प्रारम्भ  में

 बना  ।  चूंकि  ये  अनुसंघान/प्रशिक्षण  केन्द्र  या  तो  काफी  पहले  स्थापित  हुए  थे  अथवा.पुरानी  स्थापनाओं

 के  स्थान  पर  बने  हैं  ओर  चंकि  समय-ममय  पर  इनका  विस्तार  होता  रहा  है  इसलिए  उन  केन्द्रों  की

 स्थापना  पर  ख्े  की  गई  राशि  बताना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  इन  केन्द्रों  को

 चलाने  पर  हुआ  व्यय  इस  प्रकार  है  :--

 हित  ननननी-नननिननकीनीननीनीनीदीणनीयनीतदीणनभीीनीयीनीनीत3तीतीणन  त७तयीणतीयननीनीीीस  तन  नली  कम  ++ऊम+-ननना  नमन  नन-+ममम+-म-ममन++क  नमन  व्ब्क

 केन्द्र  व्यय  लाखों

 1990-91  1991-92

 बन  अनुसंधान  वेहरादून  856.10*  1139.61*

 राज्य  क्न  सेवा  वेहरादून  39.00++%  50.14**

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  वन

 देदूरादन  137.91  216.50

 *आधुनिक  वन  और  पर्यावरण  इलाहाबाद  पर  हुआ  खर्च  भी  शामिल

 शिक्षा  निदेशालय  के  मुख्यालय  का  ख्च  शामिल  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  वन  अनुसंधान  देहरादून  ने  वानिकी  के  विभिन्न

 विध्यों  में  अनुसंघान  किया  और  470  व्यावसायिकों  को  प्रशिक्षण  दिया  ।  6  विद्याथियों  को

 कोसर  डिप्लोमा  दिया

 इलाहाबाद  स्थित  उच्च  शिक्षा  वन  ओर  पर्यावरण  केन्द्र  ने  यह  महत्त्वपूर्ण  स्थानों  के
 आदविक  पहलू  ओर  जैविक  पुनरूद्धार  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  एकत्र

 पिछले  दो  वर्षों  के  राज्य  वन  सेवा  देहरादून  में  राज्य  वन  सेवा के  अधिकारियों
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 के  निम्नलिखित  3  बेंच  दो  वर्षीय  डिप्लोमः  पाद्यक्रम  कर  रहे  थे  :--

 बच  प्रशिक्षणाथियों  की  संख्या

 1989-91  न  53

 1990-92  न  37

 1991-93  न  13

 इन्दिरा  गांघी  राष्ट्रीय  वन  देहरादून  में  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  के
 निम्नलिखित  4  बंच  प्रशिक्षण  ले  रहे  थे  :---

 बंय  प्रशिक्षणाथियों  की  संख्या

 1988-90  न  112

 1989-91  —  47

 1990-92  न  62

 1991-93  —  63
 Neen eee न»  a इस अवधि के दौरान वन अकादमी ने  भारतीय  आओ  सेवा के  थम

 इस  अवधि  के  दौरान  वन  अकादमी  ने  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  ओर  अन्य  लोगों
 के  लिए  4  सेवाकालीन/पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  आयोजित  किए  ।

 आगरा  किले  में  कथित  घोरी

 3863.  श्री  भयवान  शंकर  रावत  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आगरा  किले  से  मकबरे  की  छतों  पर  उत्की्ं  स्वर्ण-परतों  सहित  करोड़ों  रुपये

 मूल्य  की  सम्पदा  कथित  रूप  से  चुरा  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 ऐशी  चोरियों  को  रोकने  तथा  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  जिकास  संत्रालय  विभाग  एथं  संस्कृति  विभाग  उपमंत्रो

 :  ओर  कुछ  वर्ष  तांबे  की  कुछ  चहरें  जिनके  बाहरी  भाग  पर  सोना  चढ़ा

 था  तथा  मुलम्भे  वाले  चार  शिखर  जो  मूल  रूप  से  आगरा  किले  में  खास  महल  के  मंडपों  में  लगे

 खुरा  लिए  गए  ये  ।

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  आगरा  किले  और  अन्य  महत्त्वपूर्ण  स्मारकों  पर

 दिन-रात  सतकंता  बरती  जाती  है  तथा  सुरक्षा  को  सख्त  कर  दिया  गया  सुरक्षा  हेतु  पुलिस  गा

 अन्य  महस्वपूर्ण  स्मारकों  और  स्थल  संग्रहालयों  पर  तैनात  कर  दी  गई  है  ।
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 राधिकापुर-बारसोई  खंड  पर  यात्री  गाड़ियां

 3864.  श्री  जितेसा  नाथ  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  सीमान्त  रेल  के  विशेषकर  राधिकापुर-बारसोई  खण्ड  में  यात्री  गाड़ियों  की

 संख्या  में  कमी  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  खण्ड  को  बढ़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  और  अधिक  यात्री  रेलगाड़ियां  चलाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  के०  सो०  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राधिकापुर-बरसोई  खंड  को  इस  मंत्रालय  के  आमान-परिवतन  कार्य  योजना  में  अभी

 तक  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  खंड  पर  चल  रही  दो  जोड़ी  गाड़ियां  वर्तमान  यातायात  के

 मौजूदा  स्तर  के  लिए  पर्याप्त

 मध्य  प्रदेश  सें  घटिया  कोट-गाशकों  को  कथित  सप्लाई

 3865.  श्री  सुशील  चन्र  बर्मा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सहकारी  विपणन  संध  को  घटिया  कीटनाशकों  की  सप्लाई  का

 कोई  मामला  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  की  जानकारी  में  आया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  मामले  की  तह  में  जाने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  जांच  बिठायी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  किसानों  को  सही  गुणवत्ता  वाले  कीटनाशक  ही
 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया  है  ?

 अपारपिरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ए।०  कृष्ण  :  हां  |  1989-90  में  मेससं  बी०एल०  जिला

 मध्य  प्रदेश  द्वारा  म०  प्र०  सहकारी  विपणन  संघ  को  अवमानक  क्ुमिनाशकों  की  सप्लाई
 का  एक  मामला  सामने  आया  था  ।

 ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  हां  ।  मध्य  प्रदेश  आथिक  अपराध  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मामले  की  जांच  की

 जा  रही  है  ।

 किसानों  को  सही  कुमिनाशियों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  निम्नलिखित  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  किया  है/शुरू  किया  है  :--

 1.  कृषकों  को  कृमिनाशकों  के  वितरण  की  नीति  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  संशोधन  कि  या
 गया  तथा  नई  नीति  के  अनुसार  विपणन  संघों  को  आई०एस०भाई०  सार्क  की
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 नाशियों/ट्रं  ड/ब्रांड  के नाम  से  कृमिनाशियों  जिनके  नाम  सी०आई०बी०/रजिसल्ट्र शव
 कमेटी  द्वारा  स्वीकृत  ब्दीदने  के  किए  कहा  यया

 कृषि  निदेशों  को  प्रस्तावों  की  जांच  कस्ने  तथा  विपणन  संघ  वितरण  हेतु
 नाशियों  को  तकनीकी  रूप  से  मंजूरी  देने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।

 .  ग्रुणवत्ता  नियन्त्रण  हेतु  कीटनाशी  निरीक्षकों  को  विनिर्माण  केन्द्र  तथा  साथ  ही  बिक्री

 केन्द्र  पर  नमूना  लेने  तथा  नमूनों  को  विश्लेषण  हेतु  भेजने  की  जिम्मेवारी  दी  गई  है  ।

 .  एक  राज्य  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जिसे  अवमानक  कमिनाशियों  की

 मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  है  तथा  चुंककर्त्ताओं  को  काली  सूची  में
 रखने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।

 .  यदि  बाजार  में  घटिया  कीटनाशकों  का  कोई  मामला  पाया  जाता  है  तो  सभी  संबंधितों
 पर  बहुत  ही  सख्त  कायंवाही  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 ऋम  सं०  जिलों  का  नाम  कमिनाशियों  के  नाम  मात्रा  सीटर  में

 1  2  3  4

 1...  शाजापुर  मोनो  राज  100

 36% ६०  हो  ०)

 2.  होंशगाबाद  4310

 3.  जबलपुर  20

 4.  नरसिषपुर  1921

 6351

 1.  शाजापुर  बीफैन  35%  ई०सी ०  12140

 35%

 2.  होशंगाबाद  +ऊत्तदे  2980

 3.  मन्दसोर  5600

 4...  उज्जेन  1663.5

 5.  नरसिहपुर  374.5

 6.  गुना  880

 7...  सीधी  350

 जोड़  :  23988

 50



 2  1915  लिखित  उत्तर

 सध्य  प्रदेश  में  चोनी  मिलों  को  सहायता

 3866.  शो  खेलन  रास  जांयड़े  :  क्या  श्ाद्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  चीनी  विकास  निधि  के  अन्तयंत  मध्य  प्रदेश  में  चीवी  मिलों  को  कोई

 सहायता  प्रदान  कर  रही

 यदि  तो  मत  दो  वर्षों  के  दोरान  उन  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  आधु  निदी क
 तथा  पुनर्वास  कार्य  किया  गया  ओर

 उन  चीनी  मिलों  के  नाम  कया  हैं  जिनका  घिकास  आगामी  वर्ष  में  इस  निधि  को  सहायता
 से  करने  की  सम्भावना  है  ?

 सादा  मंत्रात्य  के  राज्य  संत्रो  कल्प  :  हां  ।

 1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  के  निम्नलिखित  दो  चीनी

 प्रतिष्ठानों  को  चीनी  विकास  निधि  से  ऋण  सहायता  प्रदान  की  गई  है  :--

 क्रम  सं०  मिल  का  नास  स्वीकृत  करने  की  तारीख

 1.  मै०  भोपाल  शुगर  सिहोर  24-05-1990

 2...  दि  ग्वालियर  शुगर  कम्पनी  24-10-1990

 पी०ओ०  ग्वालियर

 मैं०  भोपाल  शुगर  इण्डस्ट्रीज  मध्य  प्रदेश  के  आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन
 हेतु  चीनी  विकास  निधि  से  10  1993  को  ओर  ऋण  मंजूर  किया  गया

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  मध्य  प्रदेश  में  स्थित  किसी  अन्य  चीनी  प्रतिष्ठान  का

 करण/वुनर्स्थापन  करने  के  लिए  चीनी  विकास  निधि  से  ऋण  प्राप्त  करने  हेतु  कोई  आबेदन-पत्र
 लम्बित  नहीं  पड़ा  हुआ  है  ।

 ]
 लोनी  हेचरियों  के  साथ  मत्स्य  पालम

 3867.  थ्री  ओस््कार  फर्नान्डीजआ  :  क्या  कथि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93  के  दोरान  मत्स्य  बीज  उत्पाद  संबंधी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय  कार्यक्रम
 के  अन्त्ेत  1992-93  के  दौरान  अत्येक  राज्य  में  चीनी  हैज्नड्टियों  प्रजनन  के  साथ
 आरम्भ  की  गई  मत्स्य  फार्म  परियोजना  के  नाम  क्या

 (a)  सरकार  द्वारा  इस  कार  हेतु  फामंवार  तथा  राज्यवार  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई
 और

 फ्राई  के  संबंध  में  इन  काम  में  फार्मवार  तथा  राज्यवार  कुल  कितने  मत्स्य  बीज  का

 “51



 लिखित  उत्तर  25  1993

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 एस०  कृष्ण  :  मत्स्य  बीज  उत्पादन  हेतु  केन्द्रीय  प्रायोजित  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के

 तहत  199  2-93  के  दोरान  चीनी  हैचरी  के  साथ  कोई  अतिरिक्त  मत्स्य  बीज  फार्म  परियोजना  शुरू
 नहीं  की  गई  है  क्योंकि  यह  स्कीम  आठवीं  योजना  के  लिए  राज्यों  को  स्थानान्तरित  कर  दी  गई

 और  सुचना  देने  वाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  1982-83  के  दोरान  .  अब  वाथिक  रूप  से

 तहत  मत्स्य  बीज  फार्म  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उत्पादित  मत्स्य

 परियोजना  का  नाम  निमुक्त  कुल  राशि  बीज

 ०

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  1.  निजामाबाद  24.36  8.00

 2.  नल्लोर  24.36  2.30

 3.  कुड्दुप्पा  24.36  लगभग  पूरा  होने  वाला  है

 43.03  10.30

 2.  असम  1.  जो  रहाट  24.36  लगभग  पूरा  होने  वाला  है

 2.  दारंग  24.36  लगभग  पुरा  होने  वाला  है

 48.72

 3.  गुजरात  1.  छेड़ां  24.36  4.23

 2.  सूरत  24.36  12.32

 48.72  16.55

 4.  हरियाणा  1.  कुरुक्षेत्र  24.36  2.44

 2.  रोहतक  24.36  0.28

 3.  हिसार  24.36  1.05

 73.08  3.77

 52
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 5.  हिमाचल  प्रदेश

 6.  जम्मू  और  कश्मीर

 7.  कर्नाटक

 8.  केरल

 9.  महाराष्ट्र

 10.  पंजाब

 11.  राजस्थान

 1.  कांगड़ा

 1.  कठुआ

 2.  मंसबाल

 1.  सिमोगा

 1.  पालचाट

 2.  पठानममिट्टा

 1.  अमरावती

 2.  युवातमल

 1.  जालंघर

 2.  पटियाला

 1.  कोटा

 2.  बंसवाड़ा

 लिखित  उत्तर

 0.12

 1.50

 निर्माणाधीन

 1.50

 8.50

 3.50

 4.60

 8.10

 लगभग  पूरा  होने  वाला  है

 लगभग  पूरा  होने  वाला  है

 -



 पलिखित  उत्तर  28  1993

 1  2  3  4  5

 12.  त्रिषुरा  1.  प०  त्रिपुस  24.36  4.50

 2.  द०  त्रिपुरा  24.36  0.35

 “48.72  4.85

 13.  तमिलनाडु  1.  तिरनेलवेली  24.36  लगभग  पुरा  होने  वाला  है

 2.  भवानीसांगर  24.36  लगभग  पूरा  होने  वाला  है

 48.72

 14.  उच्चर  प्रदेश  1.  बहराइच  24.36  0.16

 फार्म  2.  बहराइच  24.36  0.16

 3.  बारपेटा  24.36  9.00

 73.08  9.32

 गोहाडी-शोगीयोपा  रेल  लाइल

 3868.  थ्रो  उद्धव  बस  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 जोगीगोपी-गोहाटी  रेख  लाइन  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  कया

 कया  कार्य  योजना  के  जनुखार  हो  रहा

 यदि  तो  बिलम्ब  के  क्या  कारण  ओर

 निर्धारित  समय  के  भीतर  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदब्न  जुठाए  जा

 पे

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  सी०  :  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 इस  कार्य  को  427.55  करोड़  रक््ये  की  प्रत्याशित  लागत  से  1983-84  3-84  के  बजट  में  शामिल

 किग्रा  बया  था  ।

 1992  तक  किया  गया  ख्च  ८5  253.55  करोड़  रुपये

 लक्ष्य  तिथि  घ्स्ल  31-12-1995 5

 .  झमग्र  प्रगति  घ्स्स  50  प्रतिशत

 नहीं  ।

 {a)  विशाल  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  कुल  बनाना  एक  ऐसा  कठिन  कार्य  है  जिसमें  समय  लगेगा  ।



 2  19t5  जिष्कितਂ
 हलक  लुलुलुलक

 गडेंरों  के  निर्माण  ओर  सप्लाई  की  धीमी  प्रगति  तथा  इस  क्षत्र  से  लम्बे  समय  तक  बर्षा  ऋतु  होंगे
 के  कारण  भी  इस  काये  में  विकद  हुक  है  ।

 इस  कार्य  पर  उच्चतम  स्तर  पर  निमरानी  रखी  जा  रही  है  और  कार्य  कते  तेजी  से

 आये  बढ़ाने  के  लिए  यथा  व्यावहारिक  सीमा  तक  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मे ंजोगी  मिल

 3869.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्या  खाद्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  यें  राज्यवार  कितनी  चीनी  मिलें

 कया  सरकार  का  विचार  पूर्वत्तिर  क्षंत्र  में  व्याप्त  पिछड़ पन  की  स्थिति  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  इस  क्षेत्र  में  नई  चीनो  मिलें  स्थापित  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 खास  भसन््जालय  के  राज्य  लन्त्रो  क्पनाथ  :  पूर्वोत्तर  क्षत्र  में  संस्थापित  चीनी
 जिलों  की  राज्यवार  संख्या  भिम्न  प्रकार  है  :--

 ह

 भितईत.3वत  तीनਂ  तीस  सन  न

 कम  सं०  सज्य  का  ताम  चीती  मिल्तों  की  सं ०

 1.  आसाम  है  ।

 2.  नागालेण्ड  1

 कुल  :  4

 व  केन्द्र  सरकार  देश  के  किसी  भी  भाग  में  चीनी  मिल  स्थापित  नहीं  करती

 यह  नई  चीनी  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  प्रचलित  लाइसेंस  नीति  सम्बन्धी  मार्गेदर्शी

 सिद्धान्तों  के  अनुसार  आशय  पत्र/औद्योगिक  साइसेंस  प्रदान  करती  है  ।

 केरल  में  झोंगा  सछलियों  अण्डे  सेने  तबा  उनके  लिए  ब्राहार  अनाने  का  मिल

 3870.  श्री  बी०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  कृषि  सम्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विशेष  रूप  से  केरल  में  झोंगा  मछलियों  के  अण्डे  सेने  तथा

 उनके  लिए  आहार  बनाने  हेतु  राष्ट्रीय  धिल  प्रान  हेच  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  छवि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  क॒व्ण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं



 लिखित  उत्तर  2  3  1993

 चिड़ियाघरों  से  पक्षियों  को  जोरी

 3871.  भरी  बारे  लाल  जाटव  :  क्या  पर्यावरण  और  थन  मंत्री  यह  बताने  वी  कपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  चिड़ियाघरों  में  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  पक्षियों/जानवरों  की  चोरी  के

 कितने  मामलों  का  पता  चला

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  करायी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  कया  परिणाम  प्राप्त  और

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  भन्त्रासय  के  राज्य  मंत्री  कसल  :  चिड़ियाधर
 स्थानीय  प्राधिकरणों  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तगंत  कार्य  करते  हैं  और  उनके  द्वारा  सम्बोधित/प्राप्त
 जीवों  की  संख्या  और  प्रजातियों  के  बारे  में  कोई  केन्द्रीय  आंकड़  एकत्रीकरण  प्रणाली  नहीं  है  ।  केन्द्रीय

 चिड़ियाघर  प्राधिकरण  की  स्थापना  हो  जाने  पर  एक  केन्द्रीय  आंकड़े  एकत्रीकरण  प्रणाली  की

 परिकल्पना  की  गई  है  तथा  प्रणाली  के  शुरू  होने  के  बाद  मांगी  गई  सूचना  के  छपलब्ध  होने  की

 संभावना

 एवं  चिड़ियाघर  प्रबंध  प्रणाली  उद्यानों  में  चोरी  होने  की  स्थिति  में  पुलिस/वन
 प्राधिकारियों  की  मदद  लेता  है  तथा  जहां  आवश्यक  हो  वहां  निवारक  उपाय  करता  है  ।  राष्ट्रीय  प्राणी

 उद्यान  में  16-10-92  को  थीलो  आंखों  वाले  काकातुृआ  के  एक  जोड़े  तथा  15-16
 1993  की  रात  को  पाम  काकातुआ  के  एक  जोड़ें  की  चोरी  के  सम्बन्ध  में  पुलिस

 में  शिकायतें  दर्ज  करा  दी  गई  इन  पक्षियों  की  बिक्री/निर्यात  को  रोकने  के  लिए

 चिड़ियाघर  द्वारा  वन््यजीव  और  एयरपोर्ट  प्राधिकारियों  को  भी  सतर्क  कर  दिया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  प्राणी  उच्चान  में  इस  तरह  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए
 निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 1.  जीवों  तक  अवांछनीय  तत्त्यों  को  पहुंचने  से  रोकने  के  लिए  पिंजरे  के  दरवाजों  के  पीछे

 एक  चैन  से  जुड़ी  केवल  एक  ही  रास्ते  वाला  बन्द  गैलरी  का  निर्माण  काय॑  प्रगति  पर

 2.  बाहरी  दीवार  की  ऊंचाई  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 3.  रेल  की  पटरियों  के  साथ  लगती  बाहरी  दीवार'को  पार  करके  आने  वाले  व्यक्तियों  के

 प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  सतकंता  कड़ी  कर  दी  गई  है  ।

 4.  राष्ट्रीय  प्राणी  उद्चान  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  गश्त  एवं  निवारण  सतकंता

 बढ़ाई  जाए  ताकि  उन  सभी  कपमियों  को  दूर  किया  जा  सके  जिनसे  प्राणी  उद्यान  से  वन्य  पक्षियों/जीवों
 की  चोरी  होने  की  संभावना  हो  ।

 ]
 केन्द्रीय  भाध्यमिक  शिक्षा  थोर्ड  को  1993

 3872.  श्री  परसराम  भा  रहाज  :

 श्री  बापू  हरि  चोरे  :
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 क्या  1993  के  दोरान  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद  द्वारा  आयोजित  परीक्षाओं
 में  दसवीं  कक्षा  के  गणित  का  प्रश्न-पत्र  तथा  बारहवीं  कक्षा  के  इतिहास  का  प्रश्त-पत्र  कठिन  होने  के
 सम्बन्ध  में  सरकार  को  राज्य  अभिभावक्  दिल्ली  की  ओर  से  कोई  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  अभिभावकों  तथा  शिक्षक  संगठनों  की  ओर  से  इन  प्रश्न-पत्रों  में  दोबारा
 परीक्षा  लेने  की  मांग  की  गईं  और

 |

 यदि  तो  सरकार  इस  संबं्ें  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 मानव  संसाधन  विकांस  संजेलय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 :  से  5  1993  को  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद  द्वारा  आयोजित

 1993  की  परीक्षा  में  दसवीं  कक्षा  के  गणित  का  प्रश्न-पत्र  कठिन  होने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 राज्य  अभिभावक  दिल्ली  की  ओर  से  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिला  तथापि  8  1993
 के  हिस्दुस्तान  टाइम्स  में  समाचार  के  अनुसार  राज्य  अभिभावक  मंच  ने  दसवीं  कक्षा  के

 गणित  के  प्रश्न-पत्र  के  कठिन  होने  के  संबंध  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  तथा  परीक्षाएं  दुबारा
 कराने  की  मांग  की  अन्य  अभिभाव्रकों  तश्ना  शिक्षक  संस्थाओं  से  दुबारा  परीक्षाएं  करवाने  की

 मांग  पर  जोर  डालने  के

 कई

 भी  तथाकथित  रूप  से  अनुरोध  किया  बारहवों  कक्षा  के  इतिहास
 के  प्रश्न-पत्र  के कठिन  होने  ञस संबंधित  कौई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोड़  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  बोर्ड  ने  विषय-विशेषज्ञों  के एक
 दल  से  गणित  के  प्रश्न-पत्रों  के  बहुविध  सेट  की  समीक्षा  कराई  निर्धारित  पाठ्यचर्या  से  उन्हें
 मिलाने  के  पश्चात्  विषय-विशेषज्ञों  ने  यह  प्रमाणित  किया  है  कि  प्रश्न-पत्र  में  दिया  गया  कोई  भी

 प्रश्न  पाठ्यचर्या  से  ब्राहर,«नहीं  झ्ा॥  बोड़े  पथक  विधभ्रय-विशेषज्ञ  की  भी  अतिरिक्त  विशेषज्ञ  राय

 मांगी  कठिनता  के  आरोप  का  खण्डन  करते  हुए  विषय-विशेषज्ञ  ने  यह  सुस्पष्ट  राय  दी  है  कि

 के  बिल्कुल  संतुलित  विषय-विशेषज्ञों  से  प्राप्त  टिप्पणियों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  बोर्ड  के  पास  दसवीं  कक्षा  के  गणित  के  प्रश्न-पत्र  की  दुबारा  परीक्षा  कराने  का

 कोई  प्रस्ताव  वि्चाराधीन  नहीं  /
 ४  2

 उड़ीसा  में  मत्स्य  प्रजनंग  केन्द्र  रे

 3873.  श्री  गोपोनाय
 गजपति  :  क्या  कृषि  मंत्री  यहू  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 मत्स्य  डिम  विकास  के  लिए-साब्ट्रीय  कार्यक्रम  अन्लगंत  उड़ीसा  में  स्थापित  मत्स्य

 डिम  जनन  केन्द्रों  तथा  स्थापित  किए  जाने  वाले  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  ने.इस  कार्य  के  लिए  से  सद्गायतु  म्रांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्योरा  क्या  है  ?
 रे

 अपारंपरिक  ऊर्धा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  कृष्ण

 :  राष्ट्रीय  मत्स्य  बीज  विकांस  कार्यक्रम  के  तहत  उड़ीसा  में  कोई  भी  मत्स्य  बीज

 हैचरी  स्थापित  नहीं  की  गई  बहरहाल  9.47  करोड़  रयये  की  कुल  लागत  से  सारामंगा
 भारिजानगर  ओर  बायासागर  में  1980-88  के  दोरान  राज्य  में  विश्व  बैंक

 सहायता  से  पांच  मत्स्य  बीज  हैचरियां  स्थापित  की  गई
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 नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 डेरी  विकास  के  सम्बन्ध  में  प्रोद्योगिको  सिशन

 3874.  श्रीमती  बसुन्धरा  राजे  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डेरी  विकास  के  सम्बन्ध  में  प्रोद्योगिकी  मिशन  कब  आरंभ  किया  गया

 हस  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या

 क्या  सरकार  ने  ढेरी  विकास  के  सम्बन्ध  में  प्रोद्योगिकी  मिशन  के  प्रभाव  का  कोई

 मूल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क॒धि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अर्राबद  :  डेयरी  विकास  प्रौद्योगिकी  मिशन
 1980  में  आरम्म  किया  मया

 प्रौद्योगिकी  मिशन  के  मुख्य  उहं  श्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  सहकारिता  पद्धति  पर  डेयरी  विकास  के  माध्यम  से  बढ़ते  हुए  ग्रामीण  रोजगार  ओर  आय
 की  गति  को  तेज

 2.  समग्र  डेयरी  उत्पादकता  को  सुधारने  के  लिए  आधुनिक  तकनोलोजी  के  प्रयोग  और
 अपनाने  की  गति  को  तेज

 3.  दूध  और  डेयरी  उत्पादों  की और  अधिक  उपलब्धता  सुनिश्चित

 4.  राज्य  सरकार  के  गरीबी  आई०  आर०  डी०  पी०  आदि
 कार्यक्रमों  का  डेय  री सहकारी  संस्थाओं  के  साथ  सामंजस्य  स्पापित  तथा

 (  -  ईष्टतम  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  में  अनुसंधान  कृषि
 विद्यालयों  तथा  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  के  अनुसंधान  कार्यक्रमों  में  सामंजस्य
 स्थाएिति  करना  ।

 तथा  डेयरी  विकास  प्रौद्योगिकी  मिशन  का  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।
 फिर  अधिकार  प्राप्त  समिति  द्वारा  टी०  एम०  डी०  डी०  की  प्रगति  की  समय-समय  पर  समीक्षा
 की  जाती  है  ।

 बल्लारशाह-वर्धा  सदारो  रेलगाड़ी  का  दैर  से  चलना

 3875.  श्री  राभचन्द्र  घंगारे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1396  डाउन  बल््लारशाह  वर्धा  के  साथ  जुड़े  बलल्लारशाह  दादर  सवारी  डिब्बे
 वर्धा  में  7340  अप  नागपुर  दादर  सेवाग्राम  एक्सप्रेस  के  साथ  जोड़े  जाते

 क्या  सामान्यता  डिब्बों  को  7340  अप  एक्सप्रेस  में  नहीं  जोड़ा  जाता  है  क्योंकि  1396
 डाउन  सवारी  रेलगाड़ी  असामान्य  रूप  से  बिलंब  से  वर्धा  पहुंचती
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  सो०  :

 1992  से  1993  तक  की  अवधि  के  दो  काजीपेट

 बल्हारशाह  तथा  वर्धा  के  बीच  चालू  इंजीनियरिग  कार्यों  की  वजह  से  1396  यात्री  गाड़ी  के  देरी  से

 चलने  के  कारण  वर्धा  पर  सवारी  डिब्बे  7  दिन  कनेक्शन  नहीं  ले  पाये  ।

 हां  ।

 रेलवे  को  कहा  गया  है  कि  इंजीनियरिंग  कार्य  को  यथाशीघ्र  पूरा  किया  जाए  और  इस

 गाड़ी  के  चालन  पर  भी  कड़ी  निगरानी  रखी  जाए  ताकि  वर्धा  में  इसका  कनेक्शन  सुनिश्चित  किया

 जा  सके  ।

 अष्डसान  ओर  निकोबार  दोीपसम्ह  को  पारिस्थितिको

 3876.  कुमारी  पुष्या  देवी  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमूह  की  पारिस्थितिकी  को  बड़ी  धदया  में  पेड़
 काटे  जाने  तथा  बंगाल  की  खाड़ी  में  हाल  ही  में  तेल  बिखर  जाने  के  कारण  गंभीर  असंतुलन  का

 ब्बतरा  हो  गया  ओर

 यदि  तो  अंडमान  और  निक्रोबार  हीपसमूह  की  पारिस्थितिकी  के  संरक्षण  ओर

 अनु  रक्षण  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन््त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  कमल  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बरेली  जंक्शन  पर  प्रतोक्षालय

 3877.  श्री  राजबोीर  सिह  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृत्रा  करेंगे  कि  :

 कया  बरेली  जंक्शन  में  द्वितीय  ओर  वातानुकूलित  श्रंणो  के  यात्रियों  के  लिए
 प्रदोक्षाघय  अत्यन्त  छोटे

 क्या  बड़े  प्रतीक्षालय  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इनका  निर्माण  कब  तक  किया

 ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  से  बरेली  स्टेशन  पर

 लाओं  के  लिए  दूसरे  दर्ज  का  28  वर्ग  मीटर  क्षेत्रफल  का  प्रतीक्षा  कक्ष  है  |  ऊंचे  दर्जों  क ेलिए  एक

 बांतांनुंकूल  प्रतीक्षा  कक्ष  तथा  पुरुषों  के  लिए  पहले  दर्जे  का  एक  प्रतीक्षा  कक्ष  है  जिनका  क्षेत्रफल  67
 वर्ग  मीटर  है  तथा  महिलाओं  के  लिए  28  वर्ग  मीटर  का  एक  प्रतीक्षा  कक्ष  इसके  अलावा  30
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 वर्ग  मीटर  क्षेत्रफल  के  एक  ऊंचे  दर्जे  के  प्रतीक्षः  कक्ष.की-व्यवस्था  क्राम  भी  स्वीकृत  किया

 गया  यह  कार्य  1993-94  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  इन  व्यवस्थाओं  को  बरेली

 स्टेशन  के  यातायात  के  मौजदा  स्तर  के  लिए  पर्याप्त  समझा  जाता  है  ।

 उड़ीसा  सें  सूखा

 3878.  कुमारी  फ्रिडा  तोपनों  :
 ु

 भरी  स॒त्युंजय  नायक

 श्री  बारे  लाल  जाटव

 क्या  कषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  े

 क्या  उड़ीसा  के  कतिपय  जिलों  से  भीषण  सूखे  के  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं  ल+

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  इस  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  से  कोई  अभ्याबेदन  मिला

 यदि  हूं  ठो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  -

 इन  जिलों  में  सूखे  से  लोगों  को  तत्काल  राहृत  और  अन्य  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  जज  9.  सरकार

 कृषि  मंत्रालय  में  स्ज्य  मंत्री  घरविन्द  :  उड़ीस्म  सरकार  स्रे  प्राप्त  जानकारी
 के  अनुसार  सूखे  से  6  जिले  पूर्ण  रूप  से  तथा  5  जिले  आंशिक  रूप  से  प्रभावित  हुए

 ओर  उड़ीसा  सरकार  सरकार  से  260.00  करोड़  रुपये  की  सहायता
 अतिरिक्त  रोजगार  का  सृजन  करने  के  लिए  तथा  आहाट  कूरोड़  रुपये  की

 गरीब  ओर  अलाभकारोी  व्यक्तियों  लिए  आकस्मिक  आहाट  कार्यक्रम  के  लिए  मांगी  है  ।

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इन  जिलों  में  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  को  राहत  प्रदान
 करने  के  लिए  करोड़  रुपये  की  आपदा  राहूत  निधि  से  केन्द्रीय  शेयर  की  दो  किस्तें  निर्मुक्त
 की  जाएं  ।

 भारतीयंस  प्रीम

 3879.  श्री  राजनाथ  सोनकर  क्यों  सानेज  संशोधन  वबिकांस  मंत्रों  27

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्यय  580  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  क्लाने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  के  मुख्य  तकनीकी  परीक्षक  ने  भारतीय  ग्रॉम  के  निर्मीण
 की  जांच-पड़ताल  की  थी  ओर  अगली  जांच-पड़ताल  के  लिए  मामले  को  वापस  विभाग  को  सौंप  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  इस  बीच  कोई  जांच-पड़ताल  गई

 यदि तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? सानव संधाधन विकास संज्रालय कार्य एवं खेल में राज्य मंत्रो ओर संसदीज़ कार्य मंत्रालय सें-राज्य लंत्री भुरूल धालक्ण 69
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 ओर  सी  ०पी  ०डब्ल्यू  ०डी०  के  परामर्श  से  सेवा  निवत्त  मुब्य  अभियंता
 को  जांच  का  कार्य  सौंपा  गया  जिनकी  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  को  दे  दी  गई  मुख्य
 अभियंता  की  रिपोर्ट  ने  केन्द्रीय  सतकेता  आयोग  के  तकनीकी  खंड  द्वारा  उल्लेखित  विभिन्न
 ताब्ों  की  पुष्टि  की  है  ।

 केन्द्रीय  सतकंता  आयोंग  की  सलाह  के  अनुसार  उपयुक्त  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 दिल्ली  सें  आवश्यक  वस्तुओं  को  कालाबाजारो

 3880.  भ्री  भेरूलाल  सीणा  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक

 बितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 5-.  क्या  कथित  कालाबकाजारी  के  कारण  दिल्ली  में  उपभोक्ताओं  को  चावल  ओर

 मिट्टी  का  तेल  उचित  दर  दुकानों  से  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  मिल

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  अनियमितताओं  ओर  अक्रष्टाचार  के  कितने  मामलों  का

 पता  लगाया  गया  है  तथा  इन  मामलों  के  विरुद्ध  1992  के  दोरान  कया  कार्यवाही  की

 क्या  ने  इन  अनियमितताओं  की  तिमाही  जांच  करने  हेतु  कोई  समिति  गठित

 की  ओर

 यदि  तो  यह  समिति  कब  से  कार्य  कर  रही  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  व  दिल्ली  प्रशासन  ने

 रिपोर्टों  का  खंडन  किया  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  उपभोक्ताओं  को  राशन  की

 वस्तुएं  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  कराई  जा  रही  आवश्यक  वस्तुओं  के  अन्यत्र  भेजे  जाने  तथा

 उनकी  चोरबाजारी  करने  की  शिकायतों  पर  खाद्य  ओर  आपूर्ति  विभाग  द्वारा  तुरन्त  कार्यवाही  की

 जाती  वर्ष  1992  के  दौरान  1131  उचित  दर  की  दुकानों  तथा  475  मिट्टी  के  तेल  के  डिपुओं
 की  जांच  की  जिसके  परिणामस्वरूप  45  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराई

 नहीं  ।

 ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |

 खेल  छात्रावातों  में  छात्र

 3881.  श्री  जगतबीर  द्रोण  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  खेल  छात्रावासों  में  छात्रों  को  दिए  जा  रहे  घटिया  भोजन  के  सम्बन्ध  में

 अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  खेल  छात्रावासों  में  छात्रों  की  संख्या  में  कमी  आयी

 क्र
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 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  ओर

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  अपने  छात्रों  को  पाठ्यक्रम  पूरा  करने  के  बाद  रोजगार  के

 कौन-से  अवसर  उपलब्ध  कराता  है  ?

 सानव  संसाधन  विकाप्त  संत्रालय  कार्य  एवं  खेल  सें  राज्य  मंत्री  ओर  संसदेय

 कारये  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  मुकुल  बालकष्ण  :  नहीं  ।  केवत  एक  शिकायत
 अलवर  खेल  छात्रावास से  प्राप्त  हुई  थी  जिस  पर  पूरा  ध्यान  दिया  गया

 और  1990-91  में  छात्रावास  में  रहने  वालों  की  कुल  संख्या  697  जोकि

 1991-92  में  बढ़कर  752  हो  गई  ।  परन्तु  1992-93  में  खेल  छात्रावासों  में  रहने  वालों  की

 हर  वर्ष  एक  बार  छटाई  के  प्रावधानों  के  अनुसार  वे  छात्र  जो  अपने  प्रदर्शन  में  सुधार  नहीं  करते  हैं
 तथा  जिन्हें  विभिन्न  संगठनों  द्वारा  नौकरी  दे  दी  गई  के कारण  घट  गई

 (a)  नये  प्रशिक्षणा्ियों  के  प्रवेश  के  लिए  नया  चयन  अप्रैल/मई  के  महीने  में  किया

 जाएगा  ।  ह

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  सामान्यतः  खेल  छात्रावासों  में  रहने  वाले  छात्रों  को  रोजगार

 नहों  देता  है  |  वह  छात्रों  को  खेलों  में  उनके  प्रदर्शन  स्तर  को  सुधार  कर  अपनी  बढ़ाने  में

 सहायता  करता  है  ।  वे  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  जैसे  संस्थानों  में  प्रवेश  के  लिए  भी  पात्र  है

 जहां  खेलों  में  उपलब्धि  प्रवेश  का  मापदण्ड  है  ।

 सोलाना  आजाद  एशियाई  अध्ययन  संस्थान  को  अनुदान

 3882.  श्री  कुन्जी  लाल  :

 शी  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आजाद  एशियाई  अध्ययन  संस्थानਂ  को  वित्तीय  सहाबता

 देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  तरह  की  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गए  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  संत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो

 :  हां  ।

 योजना  के  दोरान  हस  संस्थान  के  लिए  200  लाख  रु०  के  परिव्यय  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 ऐसे  किसी  स्वायत्त  संगठन  को  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  निर्णय  लिए

 जाने  पर  और  योजना  आयोग  द्वारा  परियोजना|योजना  का  अनुमोदन  किए  जाने  समुचित  वित्त

 समिति  दी  जाने  वाली  सहायता-राशि  के  संबंध  में  निर्णय  लेती  है  !

 ष
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 |

 लकड़ी  के  विकल्प  का  विकास

 3883.  श्री  जाननल  अबेदिन  :

 श्री  बसुवेबव  आधायं  :

 श्री  बितेना  गाथ  दास  :

 थ्री  सुश्रतो  मुश््जो  :

 डा०  असोम  बाला  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ओद्योगिक  और  निर्माण  क्षेत्र  में  सामग्री  के  रूप  में  इमारतोी  लकड़ी  के  उचित
 विकल्व  के  विकास  हेतु  राजधानी  में  हाल  ही  में  कोई  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  तथा  इसके  परिणाम  कया  ओर

 इमारती  लकड़ी  के  उचित  विकल्प  का  विकास  करने  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  हां  ।

 लकडी  के  विकल्पों  पर  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  द्वारा  गठित  नीति  सलाहकार  दल
 ने  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  सिफारिश  की  है  कि  पैकिंग  के  लिए  प्रत्यावतेनीव  प्लास्टिक  काडे  बोर्ड

 नालीदार  फाइबर  बोर्ड  के  मल्टीबॉल्ड  क्राफ्ट  पेपर  रेकों  तथा  पॉलीथीन
 की  परत  चढ़े  जूट  बॉक्सों  क ेविकास  ओर  प्रयोग  को  बढ़ावा  दिया  लकड़ी  के  स्लीपरों  के  स्थान
 पर  सीमेंट  के  स्लीपरों  का  प्रयोग  किया  चावल  की  जुट  आदि  जंसी  लकड़ी  से

 इतर  सामग्री  से  निर्मित  पैनलों  को  बढ़ावा  दिया  निर्माण  कायें  और  फर्नीचर  बनाने  में  इमारती

 लकड़ी  के  स्थान  पर  स्टील  का  प्रयोग  किया  जाए  तथा  स्टील  तथा  एल्युमिनियम  के  फर्नीचर
 पश  उत्पाद-शुल्क  में  छूट  दी  जाए  ।

 सरकार  ने  रेलवे  की  पटरियों  के  लिए  सीमेंट  के  निर्माण  सामग्री  के  लिए  लकड़ी
 से  इतर  उत्पादों  तथा  पैकिंग  के  लिए  प्लास्टिक  और  नालीदार  बॉक््सों  के  प्रयोग  का

 निर्णय  सिया  है  ।

 |

 सहकारी  ससितियों  को  सहायता

 3884.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  गूंडवार  :  क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 देश  के  प्रत्येक  राज्य  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ता  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 हेतु  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  सहकारी  समितियों  को  कुल  कितनी  सहायता  उपलब्ध

 कराई

 क्या  इस  निगम  ने  इन  सहकारी  समितियों  द्वारा  निपटाये  गये  कार्य  की  कोई  समीक्षा
 की

 हे
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उपभोक्ताओं  को  कुशल  सेवा  उपलब्ध  कराने  हेतु  सहकारी  समितियों  में  सुधार  हेतु
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविद  :  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ता  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  सहकारी  समितियों  को  प्रदान  करने  के  लिए
 राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराता  राज्यवार  दी  गई  सहायता  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया

 और  राष्ट्रीय  संहकारी  विकासं  निगम  वाधिक  आधार  पंर  योजना  के  कार्थान्वयन
 का  प्रबोधन  करता  इस-नि्ित्त  देश  के  पांच  चयनित  स्ज्यों  विकास  निगम
 द्वारा  एक  अध्ययन  भी  कराया  गया  इस  अध्ययन  के  कुछ  प्रमुख  निष्कर्ष  निम्नलिखित  हैं  :

 .  अग्रणी  और  सम्बद्ध  सहकारी  समितियों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  उपभोक्ता  कारोबार  में
 पर्याप्त  रूप  से  वृद्धि  हुई  है  ।  तथापि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  मदों  का  कारोबार
 न  करने  के  कारण  गुजरात  में  अग्रणी  समितियों  का  और  पश्चिमी  बंगाल  में  अग्रणी
 सम्बद्ध  सहकारी  समितियों  का

 कार्य-निष्पादन
 अच्छा  नहीं  था  ।

 हा

 2.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्राम्य  समितियों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  उपभोक्ता  कारोबार  में  82%

 “  ”  बावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  मदों  के  संबंध  में  कारोबार  के  विकास  की  आवश्यकता
 का  i?  बे  ४  5४  ५  100  ईदछउ77/«  भ्ड  ter  ४२  पु  वि  -

 «  10.00  लाख  रुपये  व  इससे  अधिक  के  न्यूनतम  कारोबार  वाली  ग्राणीण  स्तर  की
 समितियों  का  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  व

 परियोजना  प्रपोच  से  स्वतन्त्र  रूप  से विकास  किया  जाए  ।

 w

 4.  माजिन  मनी  व  साज-सज्जा  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निम्रम  द्वारा  सहकारी
 समितियों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  व  मात्रा  बढ़ाई  जाए  ।

 .  सहका री  दुकानें  उपभोक्ताओं  को  आफधित  करने  के  लिए  भिन्न-भिन्न  प्रकार  की  उपभोक्ता

 वस्तुओं  की  मात्रा  बढ़ाये  ओर  उसको  विविध  बताए  ।  उधार  पर  बिक्री  करने  की
 को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाए  ।

 प्ञ

 उपरोक्त  सिफारिशों  को  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  राज्यों  को  उचित  सुघारात्मक
 उपाय  करने  के  लिए  सम्प्रेषित  किया  था  ।

 प्रभावी  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  सहकारी  समितियों  को  बेहतर  बनाने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए  विभिन्न  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  सहकारी  समितियों  को  लोकतांत्रिक  संगठनों  के  रूप  में  विकसित  करने  ओर  संघीय

 सहकारी  संगठनों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  चोधरोी  ब्रह्म  प्रकाश  द्वारा  सिफारिश

 किए  गए  आदशे  सहकारी  समितियों  अधिनिपम  की  रूपरेखा  के  आधार  पर  सहकारी
 अधिनियमों  में  संशोधन  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  ।
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 (2)  आत्मनि्भर  लोकतांत्रिक  संस्थाओं  के  रूप  में  सहकारी  सम्तितियों  का  विकास  करने  के

 उद्दे श्य  से  सहकारी  समितियों  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करना  ।

 (3)  प्राथमिक  सहकारी  समित्तियों  को  आ्िक  रूप  से  व्यवहायं  बनाने  के  लिए  कृषि  ऋण
 समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  कारोबार  विंकास  योजनाओं  का  निरूपण

 थे  कार्यात्वयन  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  निर्मुक्त  धनराशि

 . केन्द्र  प्रायोजित  निर्मम  प्रायोजित  योजना
 (31-3-92  तक)*  (12-3-93

 नव  2  है
 है

 1.  आन्य्र  प्रदेश  82.30  216.895

 2.  असम  46.30  45.598

 3.  बिहार  -141.10  154.707

 4.  गोवा  2.40

 गुजरात  73.20  204.314

 6.  हरियाणा  53.70  85.820

 4.  हिमाचल  प्रदेश  102.35  153.733

 8.  जम्मू  ओर  केंशमौर  0  33.510

 9.  कर्नाटक  -225.40  301.510

 i  केरल  92.10  102.946

 18  मध्य  प्रदेश  683.60  789.190

 12.  महाराष्ट्र  226.62  308.930

 13...  मणिपुर  5.90  13.425

 हम  भेषालय  2.25  6.740

 15.  मिजोरम  7.20  7.600

 Yo.  नागाहेंड  28.40  5.520

 17...  उड़ीसा  205.90  228.128

 18.  पंजाब  136.00  386.050

 ly.  राजस्थान  254.25  399.996
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 1  2  3  4

 20.  सिक्किम  11.00  13.750

 21... _  तमिलनाडु  1014.90  751.717

 22.  त्रिपुरा  24.05  55.920

 23.  उत्तर  प्रदेश  1110.05  1012.298

 24.  पश्चिम  बंगाल  142.10  196.402

 25.  चण्डीगढ़  0.00  0.600

 26.  अंडमान  और  निकोबार  0.00  9.595

 द्वीप  समूह

 27.  पाण्डिचे  री  0.00  1.100

 कल  :  4645.07  5491.252

 *इस  योजना  को  1-4-92  से  राज्य  क्षेत्र  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 ]
 झोंगा  मछलो  पालन  के  विकास  के  लिए  विदेशी  सहायता

 3885.  श्री  जी०-एम०सी०  बालयोगो  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  विशेषकर  तटीय  क्षेत्रों  झींगा  मछली  पालन  के  विकास  के

 लिए  कोई  विदेशी  सहायता  प्राप्त  की

 यदि  तो  तत्सबंधी  स्नोत-बार  ब्यौरा  क्या

 इस  सहायता  से  कौन-सी  योजनाएं  प्रारम्भ  की  गई  ओर

 अब  तक  योजना-वार  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 कृष्ण  :  हां  ।

 से  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  क्षीगा  तथा  मछली  पालन  परियोजना  28

 1992  से  ऋय  प्रभावी  हो  गई  है  ओर  यह  सात  वर्षों  की  अवधि  में  लागू  की  जाएगी  ।

 इस  परियोजना  का  झींगा  पालन  घटक  आंध्र  उड़ीसा  ओर  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों  में
 239.88  करोड़  रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत  से  3810  हैक्टेयर  खारा  जल  क्षेत्रों  के विकास  हेतु
 लागू  किया  जाएगा  ।

 परियोजना  में  शामिल  सभी  राज्यों  ने  झींगा  फार्मों  क ेविकास  के  लिए  परियोजना  स्थलों  का
 चयन  पहले  ही  कर  लिया  इन  राज्यों  में  झींगा  फार्मो  पर  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए
 डिजाइनों  और  लागत  के  अनुमानों  सहित  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 इस  परियोजना  को  लागू  करने  के  लिए  इन  राज्यों  को  843  लाख  रुपये  की  अग्रिम  सहायता
 पहले  की  दो  चुजा  की  है  ।
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 ]
 खेल  परियोजना  विकास  क्षेत्र  केन्द्रों  क ेलिए  घन

 3886.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  खेल  परियोजना  विकास  क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्रों  की
 स्थापना  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कितनी  धनराशि  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 अब  तक  ऐसे  कितने  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दी  गई  और

 लभ्बित  पड़ें  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी  है  और  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 सानव  संपाधन  विकाप्त  मंत्रालय  कार्य  एवं  खेल  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  बालकृष्ण  :  खेलों  की  बुनियादी  सुविधाओं  के

 के  सृजन  के  लिए  अनुदान  की  योजमा  के  अन्तगंत  राज्य  सरकार  को  प्रत्येक  खेल  परियोजना  विकास

 क्षेत्र  केन्द्र  के लिए  केन्द्रीय  सहायता  अनुमानित  लागत  के  50%  की  दर  क्षेत्रों  के  मामले  में

 75%)  से  दी  जाती  है  जिसकी  अधिकतम  सीमा  50  लाख  रुपये  है  अब  75  लाख  रुपये  तक

 बढ़ाई  गई  ।

 बारह  ।

 दो  तथा  ।

 प्रत्येक  प्रस्ताव  की  जांच  राज्य  की  कुल  एस०पी०डी०ए०  योजना  के  संदर्भ  में  तथा

 राज्य  द्वारा  विशेष  स्थान  पर  पहले  से  निर्मित  बेसिक  सुविधाओ्षों  के  मूल्यों  को  ध्यान  में  रख्ककर

 निर्धारित  सीमा  और  घनराशि  की  उपलब्धता  के  विचार  से  बराबर  राशि  स्वीकृत  की  जाती  है  ।

 शेष  प्रस्तावों  को  मंजूरी  के  बारे  में  कोई  निश्चित  समय  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 ]

 भारतोय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्

 3887.  आओ  गुरूदास  कासत  :

 श्री  भीकान्त  लेता  :

 श्रीमती  गिरिजा  बेबी  :

 शी  मोहन  सिह  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 क्या  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्  के  पास  धन  तथा  बुनियादी

 सुविधाओं  का  अत्यन्त  अभाव  ._ (a)
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उाने  का  विचार  किया
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 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंघान  परिषद्  की  सातवीं  पंचवर्षीय  -  खा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रतिद्र्ष८  कितडी  धत्राशि  आकंट्क  किया  गया  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विस्लाग  एवं  संस्कृति  में  उपृन्रंद्बी

 :  से  स्वायत्त  संगठनों  को  योजना-अवधि  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  किए  गए
 आवंटन  में  से योजनागत  निधियां  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  योजना  के  दोरान  800  लाख  रुपये  की

 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  की  आवश्यकता  की  तुलना  कुल  परिवष्यय  660

 लाख  रुपये  योजना  अवधि  के  दौरान  परिषद्  को  प्रदत्त  वास्तविक  कुल  सहावता
 1327.94  लाख  थी  जो  से  दुगती  है  ।  इस  भावंटन  में-अन्यः  बातों  के

 साथ-साथ  अवस्थापना  सम्बन्धी  सुब्रिधाओं  के  विक्ात्न  के  लिए  निधियां  शामिल  थीं  ।

 सातवीं  1990-94,  1992.93.  |  दोराकू  ,  भारतीय

 सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्  के  लिए  उनके  योजनागत  तथा  योजनेतर  कायकलाड़ों  केमानओो

 कि  इस  अनछूर  :

 ।

 वर्ष  गेक््ज़ब  योजब्रेक़र

 सातवीं  योजना  1327.94  1507.66,

 (1985-90)

 1990-91  283.84  ,  420,78  .

 -92 ,  345.09,.  424.25  .

 250.02);  424.25  ;

 जाई ०  बएई+  -  संज़ला-हादरलड

 3888.  श्री  सुबास  चन्द्र  मायक  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  कहक़पा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आई०आई०टी०  दिल्ली  में  बड़ी  संख्या  संकएक  कहे  बाहर  से
 भर्ती  किया  गया

 यदि  तो  गत-तीन  वर्षों  का  तत्सम्बन्धी  ब्योश  क्या  हैं

 इस  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  और

 बाहर  से  नियुक्त  किए  जाने  वाले  संकाय  सदस्यों  को  क्या  लाभ/विशेषाधिकार  दिए  जाते

 भानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसंत्री
 :  ओर  नहीं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  भारत्ीय्र:प्रोक्ेनिकी

 दिलकी:द्वारा.  भर्ती  क्रिफजाद  64  तसंकणा-प्रदसकों:में;  फे केमन्  20:ऐक्रे:वि सजिन्कें  विद्वेस़ों  स ेकरती  किया
 गया

 ढ़
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 और  विदेशों  से  संकाय-सदस्पों  की  मिथुक्सि  में  संस्थानਂ  की  फे-विछित  वित्तीय
 कम्बित्व  केवल  चुने  भारती  य  राष्ट्रिकों  ओर  उनके  परिवर्रों  को  किफायती  श्रेभीःके  हवाई-किराए
 की'प्रतिपूर्ति  किए  जाने  का  वे  संत्थान  में  पद  का  कार्य  मार  ग्रहण  कर  सकें  ।  ऐसे
 सदस्यों कोः  कम-सेन्कमस  तीन  .  वर्ष  की  अर्वाधि  का  एक  संस्थान  को  भरकर  देका

 होता  है  ।  ह

 मेशनल  हेवो  इंजीनियरिंग  को-आपरेटिव  पुणे

 3889.  श्री  अन्ना  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 37) क्या  सरकार  ने  हैवी  इंजीनियरिंग  को-आपरेटिक  पुणेਂ  में

 ठेका  मशीनों  का  आयात  करने  तथा  ठेकेदारों  को  देयों  का  भुगतान  न  करने  के  सम्बन्ध  में  कथित
 अनियधितताओं  के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों  के  आधार  पर  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  जांच  का  क्या  परिणाम  ओर

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अर्रावद  :  हां  ।

 भी:आयोग  की  पुष्टि  नहीं  हुई  है  ।  फिर  भी  7.67  लाख  निवल  शेष  के  एक
 आरोप  के  बारे  में  जो  एन०एच०ई०सी०  द्वारा  30-6-83  को  प्राप्य  एक  जांच  अधिकारी  ने  पाया
 था  कि  उसे  समिति  के  लेबा  पुस्तकों  में  समायोजित  किया  गया  स्टेटस  रिपोर्ट  को  निर्देशक
 मण्डल  के  अनुमोदन  के  लिए  प्रस्तुत  नहीं  किया  गय्म  है  ।

 केन्द्रीव  रजिस्ट्रार  ने  संभिति  के  अध्यक्ष  को  निदेश  दिया  है  कि  मामले  को  अन्तिम  रूप
 से  निपटाने  के  लिए  निदेशक  मण्डल  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किया

 शान-पान  घुविधाएं

 3890.  भी  प्रभु  अपाल  कठेरिया  :

 शक्ति  अकाश  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  स्टेशनों  और  कितनी  रेलगाड़ियों  में  खान-पान  की  सुविधा  उपलब्ध

 सभी  रेलवे  स्टेशनों  पर  खान-पान  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए

 क्कित  बर्षः की  तुलना  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  विभागीय  खानपान  इकाइयों  की

 कूस  कितनी  बिक्रो  और

 ठेंकेदारों  द्वारा  स्वच्छ  ओर  स्वास्थ्यकर  भोजन  तैयार  करने  को  सुनिश्चित  करने  ढ्वेतु
 क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 ह

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०सो०  :  भारतीय  .  रेलों  पर  अन्र  ल्गबक
 3000  स्टेशनों  और  100  से  अधिक  जोड़ी  गाड़ियों  में  खान-पान  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।
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 खान-पान/वेंडिंग  सुविधाओं  की  व्यवस्था  उन  स्टेशनों  पर  की  जाती  है  जहां  इन

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  ओचित्यपूर्ण  पाया  जाता  किसी  स्टेशन  पर  खान-पान/वेंडिग

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करते  समय  उस  स्टेशन  पर  होने  वाले  यात्री  यातायात  को  वहां

 ठहदरने  वाली  गाड़ियों  की  संखधा  ओर  यात्रियों  की  इत्यादि  कुछ  महत्त्वपूर्ण  तथ्यों  को

 ध्यान  में  रखा  जाता  है  |

 विभागीय  खान-पान  यूनिटों  का  बिक्री  संबंधी  करोबार  गत  वर्ष  के  81.13  करोड़

 रुपए  की  तुलना  में  1991-92  में  98.72  करोड़  रुपये  था  ।

 विभिन्न  विभागों  के  अधिकारियों  तथा  पयेवेक्षकों  द्वारा  अचानक  जांचें  की  जाती  है
 ओर  खामियां  इत्यादि  सिद्ध  हो  जाने  पर  दोषी  कमंचारियों/ठेकेदारों  के  विरुद्ध  उपयुक्त
 कारेंबाई  की  जाती

 |

 नह

 अप्पर  वर्धा  ओजेक्ट

 3891.  श्री  रास  कापसे  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महाराष्ट्र  में  अप्पर  वर्धा  प्रोजेक्ट  अथोरिटी  ने  व्यापक  पर्यावरण  प्रबन्धन  योजनाएं

 प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  उक्त  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कमल  :  से  हां  ।

 अप्पर  वर्घा  परियोजना  के  लिए  भेजे  गए  पर्यावरणीय  आंकड़े  तथा  प्रबंध  योजनाओं  पर

 1993  में  विशेषज्ञों  की  अंतर-विषयी  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  है  ओर  उन्होंने  परियोजना

 की  मंजरी  की  इस  शर्ते  पर  सिफारिश  की  है  कि  जलाशय  को  भरने  से  पहले  समयबद्ध  तरीके  से

 विभिन्न  पर्यावरण  उपायों  का  प्रभावी  रूप  कार्यान्वयन  किया  निर्घारित  शर्तों  का  अनुपालन
 करने  के  बारे  में  परियोजना  प्राधिकारियों  की  सहमति  की  प्रतीक्षा  है  ।

 गुजरात  में  प्राकृतिक  आपदाएं  हि
 3892.  श्रो  एन०जे०  कया  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  ओला-वुष्टि  तथा  अकाल  जैसी
 परिस्थितियों  से  गुजरात  में  कोन-कोन  से  छिले  प्रभावित  हुए

 इसके  सम्पत्ति  तथा  पश्चधन  की  हानि  का  वर्ष-वार  ब्योरा
 क्या

 राज्य  द्वारा  वर्ष-वार  कितनी  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  गई  तथा  उसे  वास्तव  में
 फितनी  राशि  प्रदान  की
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 क्या  सूखा/बाढ़  की  स्थिति  की  समीक्षा  करने  और  राहुत  उपायों  की  सिफारिश  करने

 के  लिए  किसी  केन्द्रीय  दल  ने  राज्य  का  दोरा  किया  था

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविद  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 |

 भूछमरो  से  सोते

 3893.  श्री  संजय  लाल  :

 श्री  शिवराज  सिह  चोहान  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1992-93  में  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षंत्रों  स ेभुखमरी  से  मोततें  तथा

 कुपोषण  के  अनेक  मामलों  की  सूचना  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  संबंधित  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  को  अपनी

 रिपोर्ट  भेज  दी

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या  और

 भुखमरी  से  मौतें  तथा  कृषोषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  नंत्री  अरविद  :  से  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भूख  से  होने  वाली  मौतों  और  कुपोषण  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकारें  गरीबी

 निवारण  के  विभिन्न  कार्य  क्रय  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।  इन  कायंक्रमों  में  निम्नलिखित  कार्यक्रम

 शामिल  हैं  :--

 जवाहर  रोजगार  योजना  ।

 2.  सुधारीकृत  सावेजनिक  वितरण  तंत्र  ।

 3.  अनुपूरक  पोषण  कार्यक्रम  ।

 4.  व॒द्धावस्था  पेंशन  योजना  ।

 5.  समेकित  बाल  विकास  योजना  के  अंतगंत  आहार  काय॑क्रम  |

 सखुर्या  सड़क  मंडल  में  यात्रो  सुविधाएं

 3894.  थ्रो  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 वक्षिणी  पूर्व  रेलवे  के  खुर्दा  सड़क  मंडल  के  विभिन्न  रेलवे  स्टेशनों  पर  यात्री-सुविधाओं
 के  विकास  हेतु  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 कया  भद्कक  रेलवे  स्टेशन  के  सोन्दर्थकरण  ओर  वहां  पर  यात्री  सुक्धिओं  के  विकास  हेतु
 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 यदि:हां,  तो  तत्संबंधी  ब्योस  क्या  ओर

 यदि  तो  एसके  ल््या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  1992-93  के  लिए  14094
 लाख  रुपये  ।

 हां  ।

 अतिरिक्त  बेंचों  की  व्यवस्था  स्टेशन  की“इमारत  में  परिवर्धन/परिवर्तन  और

 मौजूदा  पुल  के  स्थान  पर  ऊपरी  पैदल  पुल  की  व्यवस्था  से  संबंधित  कार्यों  क ेलिए  1992-93  में

 6.83  लाख  रुपये  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लड़कपुर  वालटेयर  रेल  लाइन

 3895.  डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खड़कपुर-वालटेयर  रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण  करने  के  लिए  सर्वेश्ञण
 काये  शुरू  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  वर्ष  1992-93  तथा  1993-94  के  दौरान
 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  और

 सर्वेक्षण  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  तथा  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के कब  तक  तैयार

 होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०सो०  :  और  हां  ।  अन्य  सम्बद्ध
 शाखा  लाइनों  सहित  खड़गपुर-वाल्तेरु  खण्ड  के  विश्युतीकरण  के  लिए  लागत-एवं-व्यावहारिकता
 शर्वेज्ञण  कार्थ  14.07  लाख  रुपए  की  लागत  पर  स्वीकृत  किया  गया  सर्वेक्षण  कार्य  पर  1992-
 93  के  दौरान  5  लाख  रुपए  खर्च  किए  जाने  की  संभावना  है  ओर  1993-94  के  रेलवे  कजः
 प्रस्तावों  में  9.07  लाख  रुपए  राशि  की  अ्यवस्था  की  गई  है  ।

 सर्वेक्षण  कार्य  इस  समय  चल  रहा  है  ओर  93  तक  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दिए  जाने  की  संभावना  है|

 ]
 सध्य  सथा  पश्चिल  रलवे  में  लोकल  ट्रेनें

 3896.  थ्री  यशवंतराब  पाटिल  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 क्या  मंत्रों  यह  जताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 महाराष्ट्र  मुम्बई  के  विशेष  संदर्भ  मध्य  तथा  पश्चिम  रेलवे  द्वारा  चलाई  जा  रही
 उप-नगरीय  लोकल ट्रं  नों  की  संख्या  कितनी

 मुम्बई  में  महत्त्वपूर्ण  स्टेशनों  से  यात्रा  करने  वाले  देनिक  यात्रियों  की  ओसत  संख्या

 कितनी

 क्या  इन  ट्रेनों  में  अत्यधिक  भीड़  को  कम  करने  के  लिए  ऐसी ट्रं  नों  की  संख्या  बढ़ाने
 अथवा  अतिरिक्त  डिब्बे  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  इस  समय  सप्ताह  के  दिनों

 से  शुक्रवार  में  मध्य  और  पश्चिम  रेलवे  पर  क्रमशः  1080  और  १23  उपनगरीय

 गाड़ियां  चलाई  जा  रही

 बम्बई  उपनगरीय  क्षेत्र  में  मध्य  ओर  पश्चिम  रेलवे  दोनों  पर  प्रतिदिन  लगभग  53.04

 लाख  यात्री  यात्रा  करते  हैं  ।

 से  उपनगरीय  सेवाओं  का  विस्तार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  जब  कभी

 आवश्यकता  होती  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  नई  गाड़ियां  चलाई  जाती

 ]

 महाराष्ट्र  में  खबानों  से  पत्थर

 ..._  3897.  क्रो  पृथ्वी  राज  डी०  चव्हाण  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  वन  भुमि  में  परम्परागत  खदानों  से  पत्थर  निरालने  के  लिए  अनुमति
 देने  हेतु  महाराष्ट्र  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  सन््त्रालय  के  राज्य  भन्त्री  कमल  :  हां  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  से  दो  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  वत

 1980  के  तहत  167.401  है०  तथा  128.928  है०  वन  भूमि  पर  पत्थर  खदानों  के  पट्टों  के
 नवीकरण  की  मांग  की  गई  है  ।

 प्रस्तावों  वी  जांच  करने  के  क्षेत्रीय  मुख्य  वन  भोपाल  से  स्थल

 क्षण  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
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 विवेकानम्द  दशक

 3898.  श्री  सी०  पी०  मृदालगिरियप्पा  :

 थी  के०  एज०  मुनियप्पा  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1993  से  2002  तक  को  दशकਂ  के  रूप  में  मनाने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दोरान  आयोजित  किए  जाने  वाले  विशेष  काय॑क्रमों  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 ...  मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसन््त्री
 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं

 आलू  और  ध्याज  का  उत्पादन

 3899.  डा०  असीम  बाला  :

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 क्या  कृषि  शन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  आलू  और  प्याज  का  कितना  उत्पादन

 क्या  सरकार  ने  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  आलू  और  प्याज  के  लिए  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 जमीन  के  नीचे  पैदा  होने  वाली  फसलों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु  इसकी  खेती  की

 बोजना  को  बड़े  प॑माने  पर  तीव्रता  से  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाये  जाने

 का  विचार

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  अरविंद  विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान

 आलू  तथा  प्याज  का  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :--

 उत्पादन  हजार  मी०  टन  में

 फसल  1989-90  1990-91  1991-92

 आलू  14770.8  15205.6  15734.9

 प्याज  3065.1  3226.2  3342.8

 तथा  लक्ष्य  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 14



 2  1915  लिखित  उत्तर

 कन्द  मूल  के  फसलों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कार्यक्रम  नहीं  फिर  भी॥

 आलू  सहित  इन  फसलों  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  माठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 क्रियान्वयन  के  लिए  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  स्कीम  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  जिसके  अन्तगंत

 उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  रोपण  सामग्री  की  आपूर्ति  करने  ओर  तकनोलोजी  अन्तरण  के  लिए

 सहायता  दी  जाती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  में  रेल  लाइन

 3900.  श्री  शिव  शरण  बर्मा  :  क्या  रेल  मनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  में  1992-93  में  कितनी  रेल  लाइनों  का  निर्माण  किया  गया

 ओर  इन  राज्यों  से  उक्त  अवधि  में  कितनी  रेल-लाइनों  को  बड़ी  रेल-लाइनों  में  परिवर्तित  किया

 और

 इस  संबंध  में  वर्ष  1993-94  3-94  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 रेल  मन्दालय  में  राज्य  सनन््त्रो  के०सो०  :  ओर  1992-93  के  दोरान

 बिहार  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  बिछाई  गई  नई  लाइनों  ओर  पूरे  किए  गए  आमात  परिवतंन  कार्यों  तथा

 उपर्युक्त  राज्यों  में  1993-94  के  दौरान  इन  कार्यों
 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 दिया  गया  है  :---
 डी  ता

 वर्ष/राज्य  नई  लाइनें  आमान  परिवतंन

 शिहार

 1992-93  ना
 ध्ग्ा

 1993-94  ना  मुजफ्फरपुर  सगौली

 (100

 1992-93  मथुरा-हीग  (42  लखनऊ-कानपुर  (56
 30  कि०मी०  उ०“प्र०

 बिलासपुर-दरुद्रपुर  बुढ़वल-महमूदाबाद  (37  कि०मी०  )

 (47  मनकापुर-कटरा  (30

 1993-94  रुद्रपुर-लालकुआं  महमूदाबाद-सीताधुर  (61

 (20  कि०  लाल

 (21  कि०

 इलाहांबाद-वाराजर्स

 (124  कि०

 __ खयखपमख:भ::ईआभतशएईआ/आझ/ख/%७:
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 ]

 प्रोढ़  निरक्षर

 3901.  भरी  सेंघद  शहाबुद्दीन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  झन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  1988  को  प्रौढ़  निरक्षरों  की  अनुमानित  संख्या  क्या

 वर्ष  1988-1993  के  दौरान  प्रोढ़  निरक्षरों  की  संख्या  में  अनुमानतः  कितनी  वृद्धि
 हुई  और 98९४,

 साक्षर  बनाने  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  31  1993  तक  वास्तविक  रूप  में  कितने

 प्रौढ़  निरक्षरों  को  कार्यात्मक  शिक्षा  प्रदान  की  गई  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 :  ओर  देश  में  दसवर्षीय  जनगणना  कार्य  के  माध्यम  से  साक्ष  रता  सम्बन्धी  आंकड़े

 एकत्रित  किए  जाते  वर्ष  1981  तथा  1991  की  जनगणना  के  अनुसार  7  वर्ष  और  इससे  अधिक

 आयुवाले  निरक्षर  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 यर्ष  मिलियन

 1981  न्न+  302.06

 1991  नन+  320.41

 अब  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  प्रोढ़  शिक्षा  के  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  अन्तगेत

 31.460  मिलियन  व्यक्ति  साक्षर  बनाएं  गए  हैं  तथा  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  के  अन्तगंत  43.00

 मिलियन  व्यक्ति  नामांकित  किए  गए

 दश्य-अव्य  विश्वविद्यालय

 3902.  श्री  पाला  के०  एम०  मेल्यू  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  दूर-दराज  के  स्थानों  में  शिक्षा  के  प्रसार  के  लिए  कोई

 दृश्य-अव्य  विश्वविद्यालय  खोलने  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  बिकास  मन्त्र  लय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  नहीं  ।
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 आन्ध्न  प्रदेश  में  समन्वित  बाल  विकास  वियस  सेवा  योजना

 3903.  थ्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :

 श्री  घुधीर  राय  :

 क्या  सायव  संसाधन  विकास  सन्त्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  समन्वित  विकाश्ष  सेवा  योजना  के  तहत  कितने  विकास  द्रण्डों  को

 शामिल  किया  गया

 1993-94  के  दौरान  इसके  लिए  कितनी  राशि  आवंटित  की

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  ओर  विकास  खण्डों  का  इस  योजना  में  शामिल  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संताधन  विकास  भसन््त्रालय  एवं  बाल  विकास  में  राज्य  भन्त्रो

 बासवा  :  31-12-1912  की  स्थिति  अनुसार  समेकित  बाल  विकास  सेवा

 योजना  के  अन्तर्गत  2530  विकास  खण्डों  को  कवर  किया  गया  है  ।  राज्यवार  सूची  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई  है  ।

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  आई०सी०डी०एस०  कार्यक्रम  के  लिए  473.88  करोड़

 रुपए  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  ।

 और  घन  उपलब्ध  होने  की  स्थिति  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  और  विकास  श्ण्डों

 को  शामिल  किया

 विवरण

 क्रम  Go  राज्य/केन्द्र  शासित  31-12-92  की  स्थिति  अनुसार

 प्रदेश  आई०सी०डी०एस०  के  अन्तरगंत
 कवर  किए  गए  सी०डी०  ब्लाकों

 की  कुल  संदया

 2  3

 1.  आतन्म्र  प्रदेश  174

 2.  असम
 68

 3.  बिहार
 234

 4.  गुजरात
 117

 5.  हरियाणा
 92

 6.  हिमाचल  प्रदेश  34

 4.  जम्मू  व  कश्मीर  63

 77



 78

 29.

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तरप्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल

 अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह

 गाँवा

 23  1993

 2530
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 सुपर  बाजार  की  नई  शालाएं

 390  4.  श्री  श्लेस्र  कसार  शर्मा  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  भाभले  ओर  सार्वजनिक
 वितरण  मंत्रों  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सुपर  बाजार  की  कुछ  ओर  शाखाएं  खोलने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  स्थान-वार  ब्यौरा  क्या

 कया  वेस्ट  पीतमपुरा  में  दस  आवास  समितियों  में  सेवानिवृत्त  सरकारी

 चारियों  की  अधिकता  को  ध्यान  में  रखने  हुए  वहां  सुपर  बाजार  की  एक  शाखा  खोली

 क्या  सुपर  बाजार  की  विद्यमान  शाखाएं  घांटे  में  चल  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उक्त  चाटे  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाएंगे  ?

 भाजरिक  छपभोक्ता  मासले  और  सार्वजनिक  विशश्ज  संत्रलय  में  राज्य  भंत्री  शबा  बाणिण्य

 मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  कसालुहीन  :  ओर  सुपर  बाजार  किभिन््त  ओबों
 में  नई  शाखाएं  खोलते  के  निरन्तर  प्रथास्त  कर  रहा  है  |  शाद्ाक्षों  का  सरकारी  अभिकरणों

 जैसे  दिल्ली  विकास  दिल्ली  नगर  तई  दिल्ली  नगर  दिल्ली

 सम्पदा  अस्पताल  प्राधिकारियों  आदि  द्वारा  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले  उपयुवत
 स्थान  की  उपलब्यता  तथा  वहां  के  निवासियों  की  मांग  पर  निर्भर  करता  स्थानों  के  बारे  में

 अन्तिम  निश्चय  उपयुक्त  स्थान  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  !

 खुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  वेस्ट  पीतमपुरा  में  अपना  एक  खुदरा
 बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  उनके  विचाराधीन  है  ।

 नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुवाद  |

 रलये  स्टेशनों  पर  टो०  बी०  सेट

 3905.  श्री  अमर  रायप्रधान  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कुछ  वर्ष  पूर्व  विभिन्न  रेलवे  स्टेशनों  पर  टी०  वी०  सेट  उपलब्ध  कराए
 गए

 यदि  तो  31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य-वार  ऐसे  रेलवे
 स्टेशनों  की  संख्या  क्या  थी  तथा  इस  पर  कुल  कितना  खर्च

 कया  हाल  ही  में  कुछ  रेलवे  स्टेशनों  से  इन  टी०  वी०  सेटों  को  हटा  दिया  गया

 ओर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फे०  सी०  :  जीहां  ।

 43  रेलवे  रेलवे  स्टेशनों  पर  क्लोज  सकिट  टेलीविजन  ठेकेदारों  द्वारा  लगाए
 ओर  परिचालित  किए  जाते  हैं  तथा  रेलों  द्वारा  इस  संबंध  में  कोई  खर्च  नहीं  किया  जाता  है  ।

 ओर  हां  ।  मौजूदा  ठेकेदारों  द्वारा  भुगतान  करने  में  जारी  की  गई
 दाओं  में  कम  ध्वनि-प्रदूषण  तथा  प्लेटफार्मों  पर  यात्रियों  के  मुक्त  आवागमन  आदि  जैसे  विभिन्न
 कारणों  की  वजह  से  कुछ  स्टेशनों  पर  क्लोज  सकिट  टेलीविजन  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  गई

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षत्र  में  बागवानों  विकास

 3906.  श्री  बलराज  पासी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  सेब  के  बाग  तथा  अन्य  फलों  के

 युक्ष  लगाने  का  विचार

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इस  प्रयोजन  हेतु  चालू  वर्ष  के  दौरान

 प्राथमिकता  प्रदान  की

 क्या  सकार  का  इस  प्रयोजन  हेतु  गढ़वाल  क्षेत्र  को  कोई  विशेष  सहायता  देने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरबिद  :  हां  ।

 उत्तरकाशी  और  चमोली  जिले  सेब  उत्पादन  के  लिए  चुने  गए  जबकि  पोड़ी  जिला

 बादाम  और  आमों  के  लिए  चुना  गया  है  ।

 और  ।.  केन्द्र  सरकार  ने  1992-93  के  दोरान  5.00  लाख  रुपये  की  राशि  के

 शीतोष्ण  फलों  के  समन्वित  विकास  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिनमें  गढ़वाल  क्षेत्र  भी

 शामिल  में  ब्लॉक  स्तर  पर  नसंरियां  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  की

 2.  1992-93  के  दोरान  राज्य  सरकार  ने  सेब  के  तहत  160  हैक्टेयर  और  अन्य  फलों

 बादाम  और  आम  के  तहत  570  हैक्टेयर  क्षत्र
 को  शामिल  करते  हुए  गढ़वाल

 सहित  पहाड़ी  जिलों  में  फलोद्यानों  के विकास  के  लिए  निवेशों  पर  50  प्रतिशत  राजसहायता  प्रदान

 की

 गुजरात  में  रिटायरिंग  रूस

 3907.  श्री  विलीप  भाई  संघाणी  :  क्या  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे

 पश्चिम  रेलवे  के  अन्तगंत  गुजरात  के  किन-किन  रेलवे  स्टेशनों  पर  1991-92  और

 1992-93  के  दोरान  रिटायरिंग  रूम  सुविधा  उपलब्ध  कराई  ओर
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 किन-किन  स्टेशनों  पर  1993-94  के  दोरान  ऐसी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का

 प्रस्ताव

 रेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  1991-92  और  1992-93  2-93  के

 दौरान  किसी  नए  विश्राम  कक्ष  की  अ्यवस्था  नहीं  की  गई  बहरहाल  1991-92  में  दाह्दोद  में  एक
 विशाम  कक्ष  की  व्यवस्था  करने  के  काये  की  स्वीकृति  मिल  गई  थी  ओर  काये  शुरू  कर  दिया  गया

 1993-94  के  दोरान  इस  संबंध  में  कोई  नया  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतोय/अन्तर्राष्ट्रीय  संगीत  समारोह

 3908.  श्री  महेश  कनोडिया  :  क्या  ध्ानव  संत्ताधन  विकास  अन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  भारतीय/अन््तर्राष्ट्रीय  संगीत  समारोह  आयोजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  समारोह  में  भाग  लेने  के  लिए  किन-किन  देशों  से  उच्च  स्तर  के
 संगीतञ्ञों  ओर  गायकों  को  आमंत्रित  किए  जाने  का  विचार

 उक्त  समारोह  किन-किन  शहरों  में  आयोजित  किया  और

 इस  समारोह  का  आयोजन  करने  वाली  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्रो
 :  से  संगीत  नाटक  अकादमी  और  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  के  संयुक्त

 तत्वावधान  में  27  फरवरी  से  16  1993  तक  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  संगीत  उत्सव  आयोजित
 किया  गया  ।  इस  उत्सव  में  आस्ट्रे

 फ्रांस  और  भारत
 ने  भाग  यह  उत्सव  चंडीगढ़  और  गोवा  में  /
 थायोजित  किया  गया  ।

 ]
 भारत  की  सांस्कतिक  निधि

 3909.  श्री  चित्त  असु  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडिया  हाउस्  लाइब्र  तथा  मयूर  सिहासन  सहित  भारत  की
 अनेक  सांस्कृतिक  कला-कृतियां  विदेशों  में  पड़ी  हुई

 .  यदि  तो  क्या  सरकार  का  उन  कृतियों  को  वापस  लाने  का  इरादा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  प्रभावी  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  वस्तुओं  को  कब  तक  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ?

 पानव  संप्ताधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 :  ब्रिटिश  क्राउन  में  जड़े  हुए  रत्नों  में  से  एक  है  और  इंडिया  हाउस
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 लाइब्न री  इंग्लैण्ड  में  ह ैजिसमें  भारत  के  बारे  में  बहुत  से  रोबक  रिकाड्ड  मयूर  सिंहासन  के  पते

 की  जानकारी  नहीं  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हावड़ा  में  यार्ड  से

 3910.  श्री  सनत  कमार  संडल  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  हावड़ा-संतरागार्छी  रेलवे  याड़े  में  चोरी  की

 घटनाओं  की  जानकारी  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ख्यौरा  क्वा  है  और  गत  दो  बर्षो  में  अनुमानतः  कितनी  कीमत

 की  वस्तुओं  की  चोरी  की  मई  क्षोर

 इस  प्रकार  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  संप्रालय  में  शब्य  सम्त्रो  के०  स्ती०  :  हां  ।

 हावड़ा  याडं  पूर्व  रेलवे  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आता  है  जबकि  संतरागाछी  याडड  दक्षिण

 पूर्ण  रेलवे  के  अधिकार  क्षेत्र  में  जाता  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  चुरायी  गई  संपत्ति  के  अनुमानित

 मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  दर्ज  किए  गए  स्वंपक्षि  का  मूल्य  मिरफ्तार  किए  गए

 मामलों  की  चूराई  बाहरी  रेल

 गई  की  गई  व्प्क्ति  कर्म  बारी

 पूर्व  रेलवे

 [
 बुक  विश  गए  परेकण  कोई  चहीं  aret में इस  प्रकार की  चोरियों को  रत
 रेल  सामग्री  3  600  600  न

 |  बुक  किए  गए  परेषण  कोई  नहीं
 न  ---  ---  कि

 |  रेल  सामग्री  कोई  नहीं  न  ---  ---

 वक्षिण  पूर्व  रेलत्रे

 गैक  किए  गए  परेषण  कोई  नहीं  गा  --  ---
 ।  रेल  सामग्री  24  42,787  34,378  20  2

 $  बुक  किए  गए  परेषण  कोई  नहीं  ना  न  --  ---

 रेल  साथग्री  50,342

 हादड़ा  तथा  संतरागाछी  दोनों  रेल  यार्डों  में  इस  प्रकार  की  चोरियों  को  रोकने  के  लिए
 निम्नलिखित

 उपाय किए जा रहे हैं :-- रे० सु० ब० के कर्मियों द्वारा चौबीसों घंटे नियमित रूप से गश्त लगाई जा रही है । 82
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 2.  भेद्य  स्थलों  पर  पुलिस  कीं  टुकड़ियां  तैनात  की  गई  हैं  ।

 3.  चोरी  का  प्राप्त  करने  वालों  तथा  अपराधियों  के  अड्डों  पर  बार-बार  अचानक
 छापे  मारे  गए  ।

 हल्दानो-मरादाकाद  रेल  सम्पर्क

 3911.  श्री  जीवन  शर्मा  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हल्द्वानी  को  मुरादाबाद  से  बड़ीਂ  लाइन  द्वारा  जोड़े  जाने  की  योजना  भोर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और  इसका  कार्य  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  सी०  :  हां  ।

 रामपुर  से  लालकुआ  (67  कि०  तक  नई  रेल  लाइन  का  निर्माण'करकें  तथा

 लालकुआ-हल्द्वानी-काठगोदाम  मीटर  लाइन  (22  का  बड़ी  रेल  लाइन  में  आमान  परिवतंन

 करके  सम्पकें  की  व्यकस्थाਂ  कौ  जा  रहीं  रामनधर  से  रूद्रपुर  कि०  को  खोल  दिया

 मया  है  ओर  शेष  कार्य  1993-94  में  पूरा  हो

 शारीरिक  शिक्षा  के  लिए  कालेज

 3912.  डा०  कपासिन्धु  भोई  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शारीरिक  शिक्षा  के  लिए
 रिक्त  कालेजों  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  कालेज  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 सानव-संसाधन  विकास  सन्त्रालय  कार्य  ओर  खेल  में  राज्य  भनन््त्रो  ओर

 संसदोय  काय  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  मुकूल  आलक््ण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ह

 एके  ).

 बिहार  बह

 3913.  श्री  मृत्यु जय  नायक  :

 श्री  बारे  लाल  जाटव  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकाप्त  धन्त्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  विक्रम  शिला  महाविह्ार  बोद्ध  बिहार  की  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण

 द्वारा  खुदाई  की  गई

 यदि  तो  वहां  पाई  गई  पुरातात्विक  सामग्री  का  ब्योरा  क्या

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  से  वहां  खुदाई  का  कार्य  रोक  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 खुदाई  का  काये  पुनः  आरम्भ  करने  तथा  सही  ढंग  से  इसका  विकास  एवं  संरक्षण  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  सें  उपमंत्री
 :  और  लगभग  वर्षों  तक  विक्रमशिला  में  वहन  उत्खनन-कार्य  किए  गए

 जिसके  परिणामस्वरूप  महत्त्वपूर्ण  पुरा-वस्तुएं  प्राप्त  हुईं  जिसमें  पाल  काल  की  मठों  के  ढांचे

 ओर  मिट्टी  के  बतंन  शामिल  हैं  ।

 ओर  चूंकि  उत्खनन  का  उद्द  श्य  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया  गया  इसलिए  इसे
 फिर  से  शुरू  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 इस  स्थल  की  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  उचित  रूप  से  संरक्षा  और  परिरक्षा  की

 जा  रही  है  ।

 ]

 गुजरात  में  फसल  बोसा  योजना

 3914.  श्री  शिवलाल  मागजोभाई  बेकारिया  :  क्या  कृषि  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गुजरात  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  ओर  फसल-वार  रबी

 ओर  खरीफ  फसलों  के  फसल  बीमा  के  कुल  कितने  दावे  भेजे

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दोरान  वर्ष-वार  और  फसल-वार  ऐसे  दावों  के

 लिए  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  और

 सरकार  द्वारा  अप्रत्याशित  प्राकृतिक  विपदाओं  से  किसानों  की  समस्याओं  को  कम  करने

 हेतु  फसल  बीमा  दावों  का  तेजी  से  भुगतान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैँ/अथवा  उठाए
 जाने  का  विचार  है  ?

 क्षि  सन््त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  अरविंद  :  ओर  एक  विवरण  संलग्त

 है  ।

 भारत  सरकार  तथा  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  लि०  विलम्ब  से  बचने  के  लिए
 राज्य  सरकार  से  समय  पर  उत्पादन  आंकड़े  भेजने  तथा  शीघ्र  ही  अपना  एक  तिहाई  अंश  विर्मुक्त
 करने  के  लिए  नियमित  रूप  से  अनुरोध  कर  रहें
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 लिखित  उत्तर  253  1993

 भहाराष्ट्र  में  मंगफली  का  उत्पादन

 3915.  श्री  बापु  हरि  क्या  कृषि  भम्त्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  राज्य  में  मंगफक्नी  के  उत्यादनः  को  बढ़ाने  के  लिए

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  फर  सरकार  की  क्या  प्रसिक्रिया  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्रालय  में  रम्ज्य  मलत्री  तथा  कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो

 एस०  कृष्ण  :  से  केन्द्रीय  प्रायोजित  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 सभी  मुख्य  9  मूंगफली  उनमें  से  एक  के  उत्पादन  के  वास्ते  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता
 दी  जाती  महाराष्ट्र  में  तिलहन  कार्यक्रम  के  वास्ते  वर्ष  1992-93  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  के  छप  में  590.00  लाख  रुपए  का  आबंटन  क्रिक्रा  गया  राज्य  सरकार  ने

 मुंमफली  सहित  कुछेक  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अतिरिक्त  धन  की  मांग  की

 वर्ष  1992-93  के  लिए  महाराष्ट्र  में  तिलहुन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  वास्ते  156.50  लाख  रुपए  की

 केन्द्रीय  सहायता  का  अतिरिक्त  आबंटन  किया  गया  था  ।  199  2-93  के  दोरान  746.5  लाख  रुपये

 इस  में  से  अब  तक  720.71  लाख  रुपये  की  कुल  सहायता  निमुक््त  की  गई  हैं  ।

 उच्ति  दर  की  दुकानों  द्वारा  बेचे  गए  खाद्यान्नों  पर  लाम

 3916.  श्री  स्रजभानु  सोलंकों  :  क्या  नक्शरिक  उपभोक्ता  सासले  ओर  सार्वजनिक

 वितरण  सन्त्री  यह  बताने  की  क॒प्ा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  दर  की  दुकानों  द्वारा  रियायती
 दर  पार  बेंचे  जा  रहें  खाद्यान्तों  पर  लाम  का  उचित  हिस्सा  निश्चित  करने  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  इस  पर  क्या  कायेवाही  की  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर्कि  उपभोक्ता  मसले  ओर  सा्वेजन्कि  वितरण  मंत्फ्लय  सें  राज्य  मन्त्री  तथा

 कहणिप्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रों  कमालुद्दोन  :  जी  ,  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 संगमरमर  का  निर्यात

 3917.  श्री  रूख  चन्द्र  होम  :

 जी  छुओरः  गिरि  :

 डा०  असोम  बाला  :

 करी रामसन्द्र घंगारे : हे



 2  1915  लिकित  इलेड
 कलचलन  पा  नली  तन  (क) क्या सरकार मे संशमरभर के निर्यात को, Ger: अराकली से इस क्षेत्र पर  प्रतिकूल

 प्रो०ण  सालिनो  ऋछशछार्य  :

 थे  अप्तदेव  आधार  :

 प्रो०  अशोक  आनन्द  राद  देशमुख  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  जल  लन्क्रो  यह  धकमे  की  कफ  करेंदे  कि  :

 क्या  सरकार  मे  संशमरभर  के  निर्यात  अराकली  से  इस  क्षेत्र  पर  प्रतिकूल
 फ्यबर्थीस  प्रभाव  को  ब्रीमत  शनु्ाद्धि  बअदस्न  कर  दी  ओर

 बदि  तो  इसके  कक्ष  कारण  हैं  ?

 पर्वोवरण  और  वन  मन््त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  कमल  :  और  संगमरमर

 का  निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश  के  अन्तगंत  नहीं  अःता  अतः  इसके  निर्यात  पर  कोई
 पाबंदी  नहीं  है  ।  किसी  भी  बन  क्षेत्र  में  खनन  पट्टा  दिए  जाने  से  पूर्व  केन्द्र  सरकार  कौ  पूर्व

 अनुमति  लेनी  जरूरी  होती  है  तथा  यह  अनुमति  पर्यावरणीय  सुरक्षा  उपायों  के  प्रप्नावी  कार्यान्वयन

 के  अध्फ्दीम  होरी  है  ।  अरावलो  के  मामले  पर्यावरण  3918. आओ Siem see असदय : नया रेल Ral यह बतसे की HT  के  अन्तगंत

 7  को  जारी  अधिसूचना  के  उपबन्ध  लागू  होते

 ]
 दरभंग्रा-खयनगर  रेल  संपर्क

 आओ  केबेन्द्र  अससद  असदय  :  नया  रेल  सन्त  यह  बतसे  की  कप  करेंये  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बिहार  राज्य  में  दरभंगा  तथा  जयनगर  के  धीच  बड़ी  लाइन  को

 में  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  सहित  उसका  ब्यौरा  कया  और

 निर्माण  कार्य  कब  तक  आरंभ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मन्तालथ  में  रक््स्य  मन्त्री  के०  सो०  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बरभंमर-मसनसी  रल  संपक

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  इलाके  के  पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  बिहार  के  दरभंगा-कुशेश्वर
 ओर  साव  रबनी  होते  हुए  पानसी  तक  कोई  रेल  लाइन  बिछाने  का

 यदि तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ओर इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे और यदि तो इम्रके क्या कारण हैं ? रेल मन्त्रालय में राज्य धन्त्रो के० सो० : नहीं । प्रश्न नहीं उठता । संसाधनों की तंगी । है



 लिखित  उत्तर  23  1993

 उत्तर  प्रदेश  में  बागवानी  विकास

 3920.  स्वासी  सुरेशानन्द  :  क्या  कषि  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  तथा  1992-93  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षोत्र  में  फल  देने

 वाले  वृक्ष  उगाने  के  लिए  सरकार  ने  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  उक्त  अवधि  के  दोरान  खर्च  की  गई  घनराशि  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 कथि  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  अरविन्द  :  ओर  उष्ण  कटिबन्धीय  व

 शुष्क  अंचलीय  फलों  के  समन्वित  विकास  और  समशीतोष्ण  क्षेत्रों  में  बागवानी  के  विकास  के  लिए
 समन्वित  कार्यक्रम  संबंधी  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाओं  के  तह॒त  उत्तर  प्रदेश  को  फलों  के  विकाप  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को

 आवंटित  धनराशि  और  राज्य  में  इस  योजना  के  निष्पादन  ओर  मांग  के  आघार  पर  इस  अवधि

 के  दोरान  वास्तविक  तौर  पर  निर्मृक्त  की  गई  निधियों  का  विवरण  निम्नवत  है  :--

 रुपये

 क्रम  सं०  योजना  का  नाम  1991-92  1992-93

 आवंटन  वास्तविक  आवंटन  वास्तविक

 निर्मुक्ति  निर्मुक्ति

 1.  उष्ण  कटिबन्धीयव  10,11,125  5,00,000  18,75,000  18,75,000

 शुष्क  अंचलीय  फलों

 का  समग्र  विकास
 बगीचों  का

 2.  समशीतोष्ण  क्षेत्रों  में  5,00,000  5,00,000  5,00,000  3,00,000
 बागवानी  के  विकास

 के  लिए  समग्र  कार्यक्रम

 भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिवद  गोवा

 3921.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  झांट्ये  :  क्या  कृषि  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गो  स्थित  भारतीय  कृषि  अनुसंघात  परिषद  काम्पलेक्स  का  दर्जा  बढ़ाकर  कब  से
 स्वतंत्र  संस्था  बना  दिया  गया

 गोवा  सरकार  द्वारा  इस  काम्पलेक्स  को  कितनी  भूमि  आवंटित  की  गई

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  में  1992-93  के  लिए  इस  काम्पलेक्स  हेतु  कितनी  राशि
 आवंटित  की  गई

 इसे  स्वतन्त्र  संस्था  का  दर्जा  दिए  जाने  से  पृ  तथा  व  मान  में  कमंचारियों  की  श्रेणीवार
 संख्या  क्या-क्या



 ७...  ++++नननननननननन-ननननननन-नननननननननमन-कननमनननननननननननननननननाननननननन न  ननीननननननीनननाननननननन++-नननन-न-गनणनण॑ी-ग-नीनकीयननीननननननणननकणनन  नमन मनननननननभनीीन॑-न-नननननगभगभगभगभ2भगगनगनगभगएगननन न-+.3ल्

 इस  हेतु  इस  योजना  अचककि  के  कोरानः  कितने  अतिरिक्त  पदों  की  स्वीकृति  प्रदान  की

 और

 इस  संस्था  के  भनुसंधसन  ओर  विकास  खण्ड  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या
 कदम  उठाए  हैं  या  उठाए  जाने  का  बिचार  है  ताकि  संस्था  में  किए  गए  अनुसंधान  कार्य  का  लाभ

 स्थानीय  काजू  उत्पादकों  को  मिल  सके  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्रालयः  में  राज्य  पत्नी  तथा  कृषि  मन्त्ालय  में  राज्य  सन्त्री

 एस०  कृष्ण  :  कृषि  अनुसंधान  गोवा  का  1989  में

 स्वत॑न्त्र  सैंस्थान  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाना  गया  था  ।

 केन्द्र  के पास  कुल  53.37  हैक्टर  क्षेत्र

 1992-93  के  दोरान  छतराशि  जवंटिश  की  गईं  है  :

 योजना  ध्ा  र०  46°00  लाच

 गर-योजना
 न  र०  29:00  साथ

 योजना  के  लिए  अनुमोदित  आवंटन  :

 योजना
 न  रु०  350:.00  लाख

 गैर-पोजना
 न  रु०  19000  लाख

 वर्ग  दर्जा  बढ़ाने  से पहले  आठवीं  योजना  (1)  और  (2)
 स्वीकृत  पद  में  प्रस्तावित  का  कुल  जोड़

 अतिरिक्त  पद

 वेज्ञानिक  14  8  22

 तकनीकी  9  16  25

 प्रशासनिक  4  16  20

 सहायक  25  20  45

 ऑग्जिल्यरि  1  4  5

 कुल  जोड़  53  63  116
 आस  यससफसजइलन्

 आठवीं  योजना  के  दोरान  63  अतिरिक्त  पदों  के  सृजन  का  प्रस्ताव

 काम्पलैक्स  से  संबंधित  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  प्रशिक्षण  ओर  विस्तार  का  कार्य  करते  हैं  जो

 काजू  उत्पादकों  को  भी  प्रौद्योगिकी  स्कानान्ठरण  के
 बारे  में  जानकारी  देते  काजू  को  कलमें

 भी  उत्पन्न  की  जाती  हैं  और  सीमित  मात्रा  में  सप्लाई  की  जाती  हैं  ।

 89



 लिखित  उत्तर  23  1995

 रंगिया  में  भण्डलीय  कार्यालय

 3922,  श्री  प्रबीन  डेका  :  क्या  रेल  सन्त्रो  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  में  रंगिया  में  स्वीकृत  मंडलीय  रेलवे  कार्यालय  ने  अभी  भी  काम  करना

 शुरू  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 यह  कार्यालय  कब  तक  खोल  दिया  जाएगा  ?

 रेल  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्री  के०  सी०  :  सरकार  ने  रंगिया  में  मुख्यालय
 सहित  नग्रे  मंडल  के  सृजन  को  स्वीकृत  नहीं  किया

 ह

 और  रेल  सुधार  जिसका  भारत  सरकार  द्वारा  रेल  काये  प्रणाली  के

 विभिन्न  पहलुओं  की  जांच  के  लिए  गठन  किया  गया  ने  रंगिया  में  नए  मंडल  के  सृजन  की

 सिफारिश  नहीं  की  है  ।  इसके  वर्तमान  वित्तीय  कठिनाइयों  क ेकारण  फिलहाल  नए  मंडल  का

 सृजन  करना  संभव  नहीं  है  ।

 वेदान्यांगल  पक्षो  विहार  के  निकट  सोटल  का  निर्माण

 3923,  श्री  पी०  पी०  कालियापेरूमल  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वेदांथांगल  पक्षी  विहार  क ेनिकट  एक  मोटल  के  निर्माण  से  वहां  रहने  वाले
 विशेषण  रूप  से  स्पूनबिल  के  लिए  खतरा  पैदा  हो  और

 यदि  तो  वेदांथांगल  पक्षी  विह्वार  के  निकट  मोटल  के  निर्माण  को  रोकने  हेतु  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 पर्यावरण  और  वन  भन््त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  कमस्तल  ओर

 तमिलनाडु  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नथंकोडी-सुल्तान  देयरी  रेल  लाइन

 3924.  श्री  के०  मुरलीधरन  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नंचकोडी  रेल  लाइन  को  केरल  के  बायनाड  जिले  में  सुल्वान  बेथरी

 तक  बढ़ाने  तथा  वायनाड  को  रेल  लाइन  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क््योरा  क्या  है  ?

 रेल  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सी०  लेंका  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 दिल्ली  में  उचित  मुल्य  की  वुकानों  तथा  सिट॒टो  के  तेल  के  डिपो  के  लिए  लाइसेंस

 3925.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  सासले  ओर  सार्यजनिक

 वितरण  भसन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 .  उचित  मूल्य  की  दुकानों  तथा  मिट्टी  के  तेल  के  डिपो  के  लिए  अब  तक  दिल्लो  में  कुल
 कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए  ओर

 इनमें  से  कितने  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  विधवाओं  तथा
 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  अलग-अलग  जारी  किए  गए  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओर  सावंजनिक  वितरण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  तथा
 धाणिज्य  भन्त्रालय  में  राज्य  धन््त्री  कमालुद्दीन  :  ओर  दिल्ली  प्रशासन  ने

 .  सूचित  किया  है  कि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  में  1-3-93  को  3524  उचित.दर  की  दुकानें  तथा
 1920  मिट्टी  के  तेल  के  डिपो  338  उचित  दर  की  दुकानें  तथा  583  मिट्टी  के  तेल  के  डिपो

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  आवेदकों  को  आवंटित  किए  गए  उचित  दर
 की  दुकानों  के  आवंटन  में  घिकलांगों  तथा  शिक्षित  बेरोजगारों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  तथापि
 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  इस  तरह  के  तरजीही  आवंटन  का  अलग  से

 रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 ]
 |

 आपरेशन  ब्लेक  बो्ड

 3926.  भरी  काशीराम  राणा  :

 श्री  छोतृभाई  गामोत  :

 क्या  सामव  संसाधन  विक्रास्त  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हु  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  ग्रुजरात  में  आपरेशन  ब्लैक  बोड  के  अन्तर्गत  कितने
 ”

 अध्ययन  कक्षों  का  निर्माण  किया

 उक्त  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कुल  कितना  खर्च

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  उक्त  कारयक्रम  के  अन्तर्गत  धन  प्रदान  करने  का  निवेदन

 किया

 (m)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  धनराशि  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  विभाग  एबं  संस्कृति  में  उपसंत्री

 .  /  गुजरात  में  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान

 निर्मित  कक्षा-कक्षों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 1990  ना  185

 1991  ना  984

 1992  ता  760

 भारत  सरकार  द्वारा  एकल  शिक्षक  स्कूलों  में  अतिरिक्त  शिक्षकों  के  लिए
 -

 शिक्षण  सामग्री  तथा  वेतन  के  लिए  अब  तक  2829.08  लाख  रुपए  तथा  कक्षाओं  के  कमरों  के

 --  निर्माण  के  लिए  623.99  लाख  रु०  जारी  किए  गए
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 नहीं  ।  गुजरात  राज्य  श्वर्कार  ने  आपरेशन  ज्लैक  बोर  योजना  के  अन्तगंत

 प्रतिशत  कवरेज  की  उपलब्धि  पा  ली  है  ।

 और  ()  प्रश्त  ही  गहीं  उठता  ।

 पहिया  ओर  घुरी  का  निर्माण

 3927.  थी  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  रेल  भनन्त्रो  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्ये  1991-92  और  1022-93  के  दो  सब  रेखवे  द्वारा  कितमे  प्रतिशत  पढिलों  कोर
 का  आदत  किया

 क्या  रेलवे  के  निर्माणक्वारी  एक्रक्रों  में  हो  पहियों  कोर  धुरियों  की  सकल  आवश्यकता
 का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  रेलवे  की  ब्रकंमाग  शावात्त  में  जुद्ि  ऋडने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्क्ी  के  ०  ऋ०  :  1991-92  और  1992-93
 के  दौरान  पहिया  सेटों  के  भाग  के  रूप  में  धुरों  की  कुल  आवश्यकता  का  लगभग  14%  और

 13%  ओर  रेलों  की  पहियों  की  कुल  आवश्यकता  का  क्रमशः  41%  और  38%  आयात  किया
 गया  था  ।

 नहीं  ।

 पहिया  एवं  घुरा  बेंगलूरु  की  निर्माण  क्षम्नदा  77,000  म्रोज़ूदा  प्रहुए  प्रे  बक्घधाकर
 आठवीं  योजना  के  अंत  तक  95,000  पहिए  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मई  रेल  लाइन

 3928.  श्री  अष्टभुजा  प्रसाद  श्तत्र  रोल  काओं बह  ऋकने की  कप  करेंग्रेकि  :

 क्या  सख्वत्तर  साई  पेलने  माहन  अिऊंने  के  शिए  फरोई  श्रकेय  अलता  प्रद  रही

 अदि  सो  तसका्मरकी  ऊको क्या

 वर्ष  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  नई  रेलवे  लाइनों  के  पनर्माण  कार्स  हैतु
 कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  जारी  हैं  तथा  इनके  लिए  कितनी  राशि  आर्वैटित  की  गईं  है  और  उनमें

 अब  तक  क्षेत्रवार  ओर  परियोजवान्वार  कितनी  प्रगति  हुई  ओर

 वर्ष  1993-94  3-94  के  कार्यक्रम  में  किनशकिन  नई  रेलवे  लाइन  ब्रत्तथितजनाओं  को

 शामिल  किये  जाने  का  प्रस्ताव  हैःसथा  इनके  लिए  परियोजनावार  किक्क्रीलक्रितनी  राशि

 थ्रावंटित  की  गई  है  ?

 रेल  सम्धासत्र  में  राज्य  सन््त्रो  के०  श्वी०  :  ओर  अर  नई  आकून
 बिछाने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जाता  है  खो  अंशात्षनों  की  वाल  रृद्वी  परिस्ेशलाओं
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 को  पूरा  करने  अथवा  उनकी  प्रगति  के  लिए  घन  की  आवश्यकता  ठथा  प्रस्तावित  लाइनों  की

 परिचालनिक  प्राथमिकता  पर  आधारित  होता  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न
 न्नोीभी जन  तत++

 रेलवे  परियोजना  का  ताम  जआबंटन

 मध्य  अमरावती-नरखेड़  2.00  करोड़  रु०

 (138  कि०

 दक्षिण  मध्य  पेहापल्ली-करी  मसश  र-मिमामाथाद  2.00  करोड़  रु०

 (177  कि०

 दक्षिण  पूर्च  लांजीगढ़  शीड-जुनागढ़  0:0001  करोड़  रु०

 ऋलज्न सं०  परियद्नना  का  नाम  1992-93  में  1992-44  सके  1992

 आबंटव  लिए  प्रगति

 ॥(प्रतिशत
 र०

 प्र  ड़  3  हि

 मध्य  रखंवे

 1.  मथुरा-अलवर  13.00  18.00  40

 2.  सतना-रौंवा  6.88  300  92

 2.  गरुना-इटावा  11.12  10.00  41

 पूर्व  रेलवे

 4.  लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना  10.00  7.00  ३0

 उत्तर  रेलवे

 $.  जंगल-डेम-तलवाड़ा  ओर  0.0001  0.0001  22

 मुकेरियां  साइडिंग  लाइन  का

 अधिग्रहण

 6.  जम्मू  तवी-ऊधमपुर  5.00  16:00  98

 7.  व्यास-गोइंदवाल  1.00  3.00  4

 पूर्वाक्र  शैलदे

 रामपुरुक्शू  हलद्वानी
 7.09  फीकी  ल्श्छ

 9.  बगहा-छितोनो  15.05  25.00  39
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 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे

 10.  जोगोघोपा-गुवाहाटी
 जोगोघोपा  में  नयी  बड़ी  लाइन
 ओर  रेल  एवं  सड़क  पुल

 11.  एकलाखी  से  मालदा  टाउन  तक

 विस्तार  सहित-एकलाखी-बालू
 घाट

 12.  मिग्न  डिसा-दितोकचेरा

 13.  दुधनोई-देपा

 बक्षिण  रेलवे

 14.  करूर-दिण्डीगुल

 मदुरै-मणियाब्चि-तुतोकोरिन
 परियोजना

 15.  एर्णाकुलम-अलेप्पो

 16.  चित्रदु्गं-रायदुर्गं

 17.  त्रिचुर-गुरवायूर

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे

 18.  बड़गछिया-चांपाड़ांगा  सहित

 ,,.  हावड़ा-अमता

 19.  कोरापुट-रायगडा

 20.  तालचेर-सम्बलपुर

 21.  तामलुक-दीघा

 22.  दैतारी-बांसपानी

 वक्षिण  सध्य  रेलवे

 23.  तेलापुर-पाटनचैर

 :  बश्चिस  रेलवे

 24  कपड़वंज-मोडासा

 25.  गोघरा-इन्दोर  तथा

 मक््सी

 51.44

 0.0001

 0.80

 0.80

 20.00

 1.00

 17.00

 1.00

 0.0001

 12.00

 20.00

 0.99

 10.00

 3.00

 1.0001

 1.000

 17.60

 1.00

 1.00

 1.00

 6.79

 2.00

 10.73

 0.27

 1.00

 26.00

 30.00

 1.00

 25.00

 -

 1.000

 23  1993

 5

 49

 81

 97

 45

 96

 1993-94  तक  छुरू
 किया  जाएगा  ।

 92

 26
 16

 कार्य  अभी  शुरू
 हुआ  है  ।
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 खेल  छात्रावास

 3929.  डॉ०  सुधोर  राय  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह्  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः  पं  Las

 पश्चिम  बंगाल  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  थैंल  छांत्रांवासों  की  स्थापना  करने  के

 लिए  भेजे  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  प्रस्तावों  के  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  मोर  खेल  प्रें  राज्य  मंत्री  तथा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  बालकृष्ण  :  खेल  छात्रावास  खोलने
 के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  कलकत्ता  और  सिलीगुड़ी  में
 दो  खेल  छात्रावास  पहले  ही  काय  कर  रहे  भोपाल  में  खेल  छात्रावास  खोलने  के  लिए  मध्य  प्रदेश
 से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।.

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  ही

 साथ्थजनिक  वितरण  प्रणालो  को  विशेष  योजना

 3930.  श्री  श्रवण  कुसार  पटेल  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक

 बितरण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चूनिन्दा  117  पिछड़े  खण्डों  में  विशेष  सावंजनिक  वितरण  योजना  की  सफलता

 के  संबंध  में  कोई  पुनरीक्षा  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 क्या  इस  योजना  के  अन्य  राज्यों/जन-जातीय  क्षेत्रों  जैसे  मध्य

 त्रिपुरा  ओर  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  अन्य  चुनिन््दा  पिछड़े  खण्डों  में  भी  लागू  करने  का  विचार

 ओर
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मन््त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा
 बालिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  कमालुहीन  :  से  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  की  परामशेंदात्री  परिषद  की  बेठक  में  विचार-विभशं  तथा  बाद  में  1991
 में  हुई  मुख्य  मन्त्रियों  की  बैठकों  के  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों  के  साथ  परामर्श  करके  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सम्पुष्ट  करने  की  योजना  को  लागू
 करने  के  लिए  विभिनन  क्षेत्र  विशिष्ट  जैसे  सखा  सं  भावित  क्षेत्र  कार्य  समेकित  आदिवासी
 विकास  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम  और  कुछ  निदिष्ट  पवंतीय  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  आने  वाले
 लगभग  1700  ब्लॉकों  की  पहचान  की  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध
 किया  गया  था  कि  वे  सुविधा  रहित/कम  सुविधा  प्राप्त  क्षेत्रों

 मे ंअतिरिक्त  उचित  दर  दुकानें
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  शामिल  न  की  गई  आबादी  को  अतिरिक्त  राशन  काड  जारी

 भीतरी  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  सुजित  उचित  दर  दुकानों  के  दरवाजे  तक
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 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  की  सुपुर्दंगी  की  व्यवस्था  उपभोक्ताओं  को  खाध्कक  की

 आपूर्ति  ओर  वितरण  की  परिवीक्षा  करने  के  ग्रामीण/उचित  दर  दुकानों  के  स्तर  पर  सतकंता

 समितियां  गठित  करें|  उपर्युकत्र  कई  मुद्दों  पर  कार्फी  प्रगति  की  जा  चुको  सम्पुष्ट  सावंजनिक

 विर्तरंण  प्रथाली  के  तहत  अभिज्ञात  दीत्री  को  भार्धटन के  लिए  20  जाय  मौरै०  टन  यायपन्न  निर्धारित

 कर  दिए  यह  आबंटन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  इन  क्षेत्रों  को  पहले  से  किए  जा  रहें
 जय्टनोंਂ  के  अत्तिरिक्  हैं  ॥  इस  अभिल्लात  ब्लाफों  के  लिए  सज्यों/संब  रूज्य  छ्ोलों  को

 प्ामान्य  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  केन्द्रीय  निर्मम  मूल्कों  से  क्र  क्विटलः  50/-  रू  कम

 की  दर  पर  निर्मक्त  किया  जाता  राज्य  सरक्तारों  क ेअधिकारियों  के साथ  नियमित  रूप  से  परामर्श

 किया  जाता  है  !  मध्य  त्रिपुरा  ओर  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  सम्पुष्ट  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  तहत  लाए  गए  ब्लॉफी की  संख्या  नींचे  दीं  गई  हैं  :+--

 मध्य  प्रदेश  223

 गुंजराश  हक

 त्रिपुरा  18

 अरुणाचल  प्रदेश  48

 असम  69

 मर्िकुर  22

 मेघालय  30

 मिजौरम  206

 नागालेंड  28

 सिक्किम  4

 केरल  में  रेल  स्मइनों  का  विदुलोरूरज

 3931.  श्री  ए०  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  किसी  भी  रेलवे  लाइन  का  अंज  तक  चिझुतीकरण  नहीं  किक  गया

 यदि  ती  इसके  कया  कारण

 क्या  कुछ  रेलवे  लाइनों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  केरल  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त

 हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  पर  कया  कार्यकाइ्दी  करने  का  विक्षर  हैँ  ?

 रेल  संक्रलय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  ओर  संसाधनों  की  तंगी

 और  अन्य  उज्ब  घनत्व  वाले  मार्मो  के  विद्युतीकरण  की  सापेक्ष  फ़़ाबमिकता  के  कारण  केरल  राज्य  में

 पड़ने  वाले  किसो  खण्ड  का  विद्युतीकरण  करना  अभी  सम्भव  नहीं  है  ।

 और  केरल  सरकार  नें  ईरोड-तिरुवतन्तपुरण  खण्ड  के  विद्युतीकरण  का  अनुरोध
 किया  कोचीन  जिसका  वालवार-एर्जाकुलम-कोचीन  हाबंर  खण्ड  केरल  में  १हता  सहिक

 ईरोड-छर्थाकुलम  खण्ड  के  विद्युतीकरण  का  काये  शुरू  किया  गया

 रह
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 संस्कृति  पर  राष्ट्रीय  संगोष्ठी

 3932.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  संस्कृति  पर  राष्ट्रीय  संगोष्ठी  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  उसमें  की  गई  मुख्य  टिप्पषणियों  और  सिफारिशों  का  क्या

 4  नर

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपभन्त्रो

 :  हां  ।  ु
 सामान्यतः  विभिन्न  दलों  ने  टिप्पणियां  कीं  कि  कार्यकलापों  का  विकेन्द्रीकरण  किया

 जाना  इस  तथ्य  को  मान्यताददेते  हुए  कि  विकास  में  संस्कृति  एक  महत्त्वपूर्ण  घटक  संस्कृति
 के  लिए  और  अधिक  आबंटन  किया  जाना  शिक्षा  नीति  में  प्राथमिक  शिक्षा  के  स्तरों  से  ही

 पाठ्यचर्या  के  अंग  के  रूप  कलाओं  और  ललित  कलाओं  का  समावेश  किया  जाना  संग्रहालय
 कानर  खोल  सामूहिक  बीमा  सहित  कलाकारों  के  कल्याणकारी  पहलुओं  के  जरिए  सांस्कृतिक
 विरासत  के  महत्त्व  को  मन  में  बैठाया  जाना  चाहिए  तथा  हमारी  संस्कृतिक  के  समृद्ध  मूल्यों  को

 पुवा  पीढ़ी  के  मन  में  बैठाने  के  लिए  व्यापक  ढांचे  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कारंवाई  की  रूपरेखा

 तैयार  की  जानी  चाहिए  ।

 इन्हें  रिकार्ड  कर  लिया  गया  है  ।

 खाघाम्नों  की  दुलाई  के  लिए  किस्तानों  को  मकद  राशि  के  रूप  में  प्रोत्साहन

 3933.  श्री  हरि  सिंह  चावड़ा  :  क्या  खाद्य  संत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दस  वर्षों  के  दोरान  परिवहन  प्रभारों  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  देश  में

 खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  पर  कुप्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  बढ़े  हुए  परिवहन  प्रभारों  को  पूरा  करने  के  लिए  किसानों  को

 नकद  राशि  के  रूप  में  प्रोत्साहन  देने  का  और

 यदि  हां  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मंत्रालय  में  कम  थारी

 3934.  श्री  अनाबि  चरण  वाप्त  :  क्या  मानव  संधाघन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा
 करेंगे  कि  :
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 31  1993  को  इस  मंत्रालय  में  श्रेणीवार  कुल  कितने  कमंचारी

 (a)  इनमें  से  श्रे  णीवार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारियों  की  संख्या

 कितनी  और

 प्रत्येक  श्रेणी  में  आरक्षण  के  प्रतिशत  में  यदि  कोई  कमी  हुई  हो  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या

 सानव  संसाधन  विकास  सन््त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  सें  उपसन्त्री

 :  वर्ग

 वर्ग

 वर्ग

 वर्ग  53

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित

 वर्ग  का  28  4

 वर्ग  ख  73  14

 वग्गं  गे  129  60

 वर्ग  ध॑  129  32
 नी

 यह  उल्लेख  किया  जाता  है  कि  रिक्तियों  और  संगत  आरक्षण  रोस्टरों  की  श्रेणियों

 के  सन्दर्भ  में  भर्ती  क ेसमय  आरक्षण  किया  जाता  वर्ग  के  अनेक  पद  आरक्षण  से  मुक्त  हैं  ।

 जो  पद  आरक्षण  के  आधार  पर  भरे  जाते  उनमें  अनु०  जाति  के  लिए  सामान्यतया  15%  तथा

 अनु०  जनजाति  के  लिए  7.5  0  आरक्षण  किया  जाता  31-1-1995  को  वास्तव  पदों  पर

 आरक्षित  उम्मीदवारों  की  प्रतिशतता  की  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 अनुसूवित  जातियां  अनुसूचित  जन-जातियां

 वर्ग  का  18.18  2.59

 वर्ग  खा  11.79  2.26

 वर्ग  गा  18.88  8.78

 वर्ग  36.54  9.06

 उत्तर  प्रदेश  में  विज्ञान  की  शिक्षा

 3935.  श्री  रास  खदन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  भन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  का  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शिक्षा  का  सुधारਂ  के  अन्तगंत

 उत्तर  प्रदेश  में  कोई  विशेष  कायंक्रम  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  उसकी  क्या  उपलब्धियां  रहीं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संबरालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसन्त्रो
 :  से  में  विज्ञान-नशक्षा  का  सुधारਂ  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  विशेष-कार्यक्रमों  को  आरम्म  किए  जाने  की  परिकल्पना  नहीं
 की  गई  है  ।  इस  योजना  के  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  वित्तीय  इस  क्षेत्र  में

 इस  योजना  के  मानदंडों  के  अनुसार  तैयार  की  गई  उपयुक्त  परियोजनाओं  के  प्राप्त  होने  के

 प्रदान  की  जाती  है  ।  _>

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  योजना  के  मानदंडों  तथा  मुक्त  करने

 हेतु  कार्येविधि  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  राज्य  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  3359

 अपर  प्राथमिक  स्कूलों  में  विज्ञान  किटों  की  अतिरिक्त  लागत  वहन  करने  वर्ष  1990-91  के

 दौरान  13,44,400/-  Go  की  घनराशि  संस्वीकृत  की  गई  थी  ।

 बेगन  निर्माण  करने  वालो  कम्पनियां

 3936,  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  कार्यंशालाओं  के  अतिरिक्त  कितने  निजी  कारखानों  और  उद्योगों  में  वेगनों  का

 निर्माण  किया  जा  रहा  _

 इस  काय  को  निजी  निर्माणकारी  कम्पनियों  को  सौंपने  के  क्या  कारण

 कया  अतिरिक्त  वैगन  निर्माणकारी  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  के०सो०  :  (१)  11  यूनिटों  में  रेलवे  माल  डिब्बों

 का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  जिनमें  6  यूनिट  सावंजनिक  क्षेत्र  में  हैं  और  5  यूनिट  निजी  क्षेत्र  में

 रेलवे  कारखानों  में  अबसं  रचना  ओर  सुविधाएं  मरम्मत  ओर  अनुरक्षण  कार्यों
 के  लिए  केवल  तीन  रेलवे  का  रखानों  में  प्रतिवर्ष  लगमग  1000  चौपहिया  माल  डिब्बों  के  निर्माण
 के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  उपलब्ध  हैं  जबकि  रेलें  प्रतिवर्ष  लगभग  25000  चोपहिया  माल  डिब्बे
 खरीदती  हैं  ।

 नहीं  ।

 देश  में  माल  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए  मोजूदा  क्षमता  रेलों  की  आवश्यकता  पूरी
 करने  क्रे  लिए  पर्पाप्स
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 नोलगिरी  एक्सप्रेस  में  आरक्षण  कोटा

 3937.  श्री  बी०  राजरवि  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उदमलपेट  से  मद्रास  जाने  वाली  नीलगिरि  तथा  पांडियन  एक्सप्रेस  में  द्वितीय

 श्रेणी  की  शायिकाओं  के  आरक्षण  कोटा  के  लिए  यात्रियों  की  अत्यधिक  भीड़  रहती  ओर

 यदि  तो  यात्रियों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कोटा  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  गए  हैं  ?

 रल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  के०  सो०  :  जी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ~  जापान  को  युवा  शिष्टमण्डल  भेजना

 3938.  डॉ०  राजगोपालन  भ्ोघरन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूथ  एक्सचेंज  प्रोग्राम
 के  अंतर्गत  1993  में  जापान  प्ें  कोई  युवा  शिष्ट  सष्छल

 भेजा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इस  प्रकार  के  शिष्टमण्डलों  के  चयन  का  क्या  तरीका  और

 क्या  इन  शिष्टमण्डलों  में  सभी  राज्यों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता

 झानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेल  में  द्राज्य  मंत्री  तथा
 वीय  काये  सन््त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  मुकुल  बालक्ृष्ण  :

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आराकोनभ  में  उपरि  पुल

 3939.  श्री  आर०  जोवरत्नम  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आराकोनम  स्थित  रेल  स्टेशन  पर  उपरिपुल  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई

 रेल  मन्त्रालय  तथा  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  पर  इसकी  लागत  कितने-कितने  प्रतिशत
 पड़ी  और

 इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  के०  सी०  :  पुल  ओर  पहुंच  मार्ग  के  आलंबों
 पर  रेलबे  द्वारा  48  प्रतिशत  ।

 रेलवे  ओर  राज्य  सरकार  द्वारा  50  :  50  के  आधार  पर  पुल  और  पहुंच  मार्ग  को

 लागत  वहन  की  जा  रही  है  ।
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 रेलवे  द्वारा  किये  जा  रहे  कार्य  के  1993  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है
 बशतें  कि  राज्य  सरकार  निक्षेप  भाग  की  लागत  का  भुगतान  कर  अप्ी  राज्य  सरकार  द्वारा
 अपने  भाग  में  कार्य  शुरू  किया  जाना  है  ।

 उपभोक्ता  सहकारी  संस्थाओं  की  स्थापना

 3940.  डा०  विश्वनाथम  कंनियो  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक
 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आवश्यक  वस्तुओं  के  उचित  वितरण  के  लिए  सभी  ग्रामीण  सुदुरवर्ती  क्षेत्रों  में
 उपभोक्ता  सहकारी  संस्थाओं  को  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  आवश्यक  वस्तुओं  की  सूची  में  कुछ  और  वस्तुओं  को  शामिल  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  उदार  बनाने  तथा  मुक्त  वाजार
 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 नागरिक  उपभोक्षा  मासले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  बाणिज्य
 मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  कमालुद्ीन  :  और  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों
 को  प्रारम्म  करना  तथा  अन्य  सभी  गतिविधियां  संबंधित  राज्य  सहकारी  सोसाइटी  अधिनियम  ओर
 नियमों  के  तहत  शासित  होती  हैं  भौर  इन  समितियों  का  परय्य॑वेक्षण  सम्बन्धित  राज्यों  के  सहकारी
 समितियों  के  पंजीयक  द्वारा  किया  जाता  उचित  दर  दुकानों  को  खोलने  का  निर्णय  भी  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  आबादी  की  जरूरतों  तथा  उचित  दर  दुकानों  की  आधथिक

 व्यवहायंता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  !  जहां  भी  आवश्यकता  होती  संबंधित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  उचित  दर  दुकानें  चलाने  के  लिए  निजी  व्यक्तियों/सहकारिताओं/नागरिक  आपूर्ति  निगमों  को

 अनुमति  दी  जाती  31-3-1992  की  स्थिति  के  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  देश  में  सहकारिताओं  के  तहत  कुल  18674  उचित  दर  दुकानें  कार्य  कर

 रही  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  उचित  दर  दुकानों
 को  मंजूर  करने  के  मामले  में  सहकारिताओं  को  तरजीह  दें  ।

 और  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 वे  प्रमुख  आवश्यक  वस्तुओं  के  अलावा  स्थानीय  पसंद  के  अनुसार  आम  खपत  की  अतिरिक्त  वस्तुएं
 शामिल  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  उचित  मूल्यों  पर

 उपभोक्ताओं  को  आयोडीनयुक्त  कपड़े  घोने  का  अभ्यास  पुस्तिकाएं  आदि

 का  वितरण  करने  की  सूचना  भेजी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  का  आबंटन  और

 उपलभ्यता  अनुपुरक  स्वरूप  की  होती  है  ओर  इसका  प्रयोजन  किसी  राज्य  की  समूची  जरूरतों  को

 पूरा  करना  नहीं  होता  है  ।
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 पशुओं  को  संख्या

 3941.  श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रति  हजार  मनुष्यों  पर  पशुओं  की  संख्या  में  1951  में  निरन्तर  गिरावट  आई

 ओर

 यदि  तो  1951  से  दशक-वार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ? हृ

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्री  श्रविन्द  :  और  प्रति  हजार

 मनुष्यों  पर  पशुओं  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष

 ह
 पशुओं  की  संख्या/प्रति  हजार  मनुष्य

 1951  ण्ग्ण  428

 1961  ाः  397

 1972  ाः  316

 1982  गा  273

 1987  ण्ग्य  235

 गेहूं  की  आवाधाही

 3942.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  ख्षाख  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  हरियाणा  और  पंजाब  जहां  गेहूं  का  अधिशेष  चार  दक्षिणी  राज्यों

 को  रेलगाड़ियों  से  गेहूं  की आवाजाही  पर  से  प्रतिबंध  हटाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  प्रतिबंध  कब  तक  हटा  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पताथ  :  इस  मंत्रालय  ने  पंजाब  और

 हरियाणा  से  देश  के  किसी  भी  भाग  में  गेहूं  का संचलन  करने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  लगाया  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इंडियन  इन्स्टीटयूट  ऑफ  बंगलोर

 3943.  श्रीसतो  सुसित्रा  महाजन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  इंडियन  इन्स्टीट्यूट  ऑफ  बंगलौर  में  चलाए  जा  रहे
 कार्यक्रम  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाये
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 कया  सरकार  का  विचार  अन्य  प्रोद्योगिकी  संस्थाओं  में  ऐसा  कार्यक्रम  शुरू  करने  का
 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसंत्री
 :  भारतीय  विज्ञान  बंगलोर  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  के

 अनुप्रयोग  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  कर्नाटक  सरकार  के  भारत  सरकार  द्वारा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंविज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  अनुप्रयोगों  को शामिल  करते  विशिष्ट  परियोजनाओं  हेतु
 सहायता  दी  जाती  है  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 छितोनी-बगहा  रेल  पुल

 3944.  श्री  कमला  सिश्र  मधुकर  :  क्या  रेल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  को  जोड़ने  वाले  छितौनी-बगहा  रेल  पुल  के  निर्माण  में  अब

 तक  कितनी  प्रगति  हुई

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या  है  तथा  इस  पर  अब  तक  कितना  खर्च  हुआ

 कया  कार्य  समय  से  पीछे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  1992  तक

 39  प्रतिशत  ।

 अनुमान्ति  लागत  164.09  करोड़  रुपये  ओर  1993  तक  सम्भावित  परिव्यय

 55.65  करोड़  रुपये  है  ।

 और  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  कायं  चल  रहा  अन्य

 भागीदारों  यथा  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  द्वारा  अपने-अपने

 हिस्से  की  लागत  जमा  न  कराए  जाने  के  कारण  इस  परियोजना  को  शुरू  करने  में  काफी  विलम्ब  हो
 गया

 गाइड  पहुंच  तटों  तथा  पुल  पर  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है  और  यह  तेजी  से

 चल  रहा  है  क्योंकि  बाढ़  के  मौसम  में  नदी  के  ऊपरी  जल  प्रवाह/बाढ़  रे  होने  वाली  क्षति  से  बचने  के

 लिए  इसे  1992-93  के  कार्य  मौसम  में  पूरा  करना  इस  कायें  की  प्रगति  अन्य

 सह-भागीदारों  द्वारा  अपने-अपने  हिस्से  की  लागत  समय  पर  जमा  करा  दिए  जाने  पर  निर्भर  करेगी
 क्योंकि  रेखवे  ने  अपने  हिस्से  की  पूरी  लागत  की  व्यवस्था  पहले  ही  कर  दी  है  ।
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 मोतुसारी-जग्गैयापेट  रेल  लाइन

 3945.  श्री  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राब  बाड़े  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 '  भारतीय  रेलवे  और  जिशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  ने  मोतुमा  री-जग्गैयापेट  रेल  लाइन
 के  निर्माण  कार्य  पर  कुल  कितनी  घनराशि  खचे  और

 रेलवे  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  रेल  लाइन  से  सीमेंट  और  चूने  के  पत्थर  के  चू्े
 की  दुलाई  द्वारा  कितनी  आय

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०सी०  मोट्मारी-जग्गयापेट  रेल  लाइन  के
 निर्माण  पर  रेलवे  द्वारा  किए  गए  खर्च  की  राशि  17,93,33,000  है  तथा  विशाखा  इस्पात  संयंत्र
 द्वारा  कोई  खर्च  नहीं  किया  गया  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमेंट  तथा  पिसे  हुए  चूदे  के  पत्थर  के  परिवहन
 से  प्रति  वर्ष

 रेलों  को  हुई  आमदनी  की  राशि  नीचे  दी  गई  है  :---

 रुपयों

 1990  1991  1992

 सीमेंट  687.76  690.49  1360.39

 चूना  पत्थर  1097.18  165.32  266.89

 ]
 मध्य  प्रदेश  में  पर्यावरण  सुधार

 3946.  श्री  शिवराज  सिह  चोहान  :  क्या  पर्यावरण  ओर  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  नदियों  की  सफाई  तथा  शहरों  में
 पर्यावरण  सुधार  द्वेतु  कोई  योजनाएं  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  मोर

 सरकार  ने  इस  पर  क्या  कायेवाही  की  है  ?

 पर्यावरण  और  दन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कमल  से

 1991  में  म्रध्य  प्रदेश  सरकार  से  क्षिप्रा  ओर  खान  नदी  के  प्रदूषण  दूर  करने  के  लिए  क्रमशः  37.50

 करोड़  एवं  8.46  करोड़  ६०  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  इन्दौर  नगर  के

 लिए  पर्यावरण  सुधार  हेतु  2.63  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  अन्य  प्रस्ताव  इन्दौर  नगर
 से  1991  में  प्राप्त  हुआ  था  |  खान  ओर  क्षित्रा  नदियों  को  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  नदी

 काय्यें  योजना  के  उपागम  पत्र  में  शामिल  कर  लिया  गया  जो  सरकार  के  विचाराघीन  केवल
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 इन्दौर  नगर  के  सुधार  के  प्रस्ताव  के  लिए  उन  घटकों  पर  जो  कि  खान  नदी  के  प्रदूषण  निवारण  से

 सम्बन्धित  संसाधनों  को  उपलब्धता  एवं  उनको  परस्पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्रस्तावित

 राष्ट्रीय  नदी  कार्य  योजना  के  अन्तगंत  विचार  किया  जाएगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में  शिक्षण  स॒विधाएं

 3947.  श्री  चिन्मयानंद  स्वाम्ती  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  बच्चों  में  प्राथमिक  शिक्षा  का  प्रसार  करने  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षा  को  महत्त्वपूर्ण  बनाने  हेतु  क्या  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संताधनत  विकास  मन्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपभम्त्री

 कुमारी  :  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्यों  विभिन्न  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के
 बच्चों  में  शिक्षा  के  प्रसार  के  वास्ते  प्राथमिक  शिक्षा  को  महत्त्व  देने  के लिए  निम्न  कदम  उठाए

 जा  रहे  हैं  :--

 आपरेशन  ब्लेक  बोड  योजना

 आप्रेशन  ब्लैकबोर्ड  योजना  वर्ष  1987-88  में  शुरू  की  गई  जिसका  उद्देश्य  देश  के  सभी

 मौजूदा  प्राथमिक  स्कूलों  को  (1)  पूर्ण  सुसज्जित  दो  कमरों  वाले  जिपमें  बरामदा  तथा  लड़के
 व  लड़कियों  के  लिए  अलग-अलग  शौचालय  (2)  कम-से-कम  दो  शिक्षक  जिसमें  जहां  तक

 सम्मव  हो  एक  महिला  शिक्षक  (3)  पठन  पाठन  के  आवश्यक  उपस्फरों  का  सँट  जिसमें  खेल

 सामग्री  तथा  खिलौने  और  खेलों  के उपकरण  तथा  बच्चों  के  पुस्तकालय  के  लिए  किताबें  भी  शामिल

 जेती  भोतिक  सुविधाएं  प्रदान  करके  एक  न्यूनतम  स्तर  तक  लाना  आप्रेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना

 के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के  सभी  स्कूलों  को  शामिल  किया  गया  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  संबंध

 1991-92  तक  75%,  स्कूल  शामिल  किए  गए  हैं  तथा  24%,  को  शामिल  किए  जाने  के  लिए

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  शामिल  न  किए  गए  शेष  स्कूलों
 को  वर्ष  1993-94  के  दौरान  शामिल  कर  लिया  इस  योजना  को  न्योयोचित

 नामांकन  वाले  प्राथमिक  स्कूलों  में  3  कक्षा  कमरे  तथा  3  अध्यापक  उपलब्ध  करा  कर  किया

 तथा  आठवीं  योजना  के  अपर  प्राथमिक  स्कूलों  के  लिए  भी  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  का  एक  रूप

 प्रारम्भ  किया  जाएगा  ।

 शिक्षक  शिक्षा

 शिक्षक  शिक्षा  की  पुनरसरचना  तथा  पुनगंठन  की  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  वर्ष  1987-88  में

 शुरू  की  गई  ।  योजना  मुख्यतः  जिला  शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  के  उद्देश्य  से  शुरू
 की  गई  थी  ताकि  प्रारम्भिक  स्कूल  प्रोढ़  शिक्षा/गैर-औपचारिक  शिक्षा  कमियों  को  उनके

 जिलों  में  प्रारम्भिक  स्कूल  तथा  प्रोड़  शिक्षा/अनोपचारिक  शिक्षा  पद्धति  को  सामान्य  संसाधन  सहायता

 प्रदान  करने  के  साथ-साथ  गुणात्मक  सेवा  कार्य  पूर्व  तथा  सेवाकालीन  प्रशिक्षण  प्रदान  कर

 जिलों  में  सैकेण्डरी  स्कूल  पद्धति  को  भी  प्रशिक्षण  तथा  संत्ताधन  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए

 शिक्षक  शिक्षा  कालेजों/उच्च  अध्ययन  शिक्षा  संस्थानों  में  चुनिन््दों  सेकेण्डरी  शिक्षक  शिक्षा  संस्थानों

 के  स्तरोन्ययन  के  लिए  आरम्भ  की  गई  मध्य  प्रदेश  के  सभी  45  जिलों  में  तथा  उत्तर  प्रदेश  के

 63  जिलों  में  से  62  जिलों  में  जिला  शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  संस्थान  संस्वीकृत  किए  गए  मध्य  प्रदेश

 में  10  शिक्षक  शिक्षा  कालेज/उच्च  अध्ययन  शिक्षा  संस्थान  संस्वीकृत  किए  गए  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 105



 लिखित  उत्तर  23  1993

 सरकार  से  विस्तृत  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  न  होने  के  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  शिक्षक  शिक्षा
 शिक्षा  कालेज/उच्च  अध्ययन  शिक्षा  संस्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  ।

 अनौपचा  रिक  शिक्षा  कार्यक्रम

 शिक्षा  आयोग  की  वर्ष  1964-66  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  छठी  योजना  के  लिए  वर्ष

 1977  में  एक  कायें  दल  तथा  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  स्थापित  किए  गए  तथा  वर्ष  1979

 से  अनौपचारिक  शिक्षा  पर  एक  केन्द्र  प्रायोजित  कार्यक्रम  चला  रही  है  ताकि  अपनी

 जिक  आध्िक  दशाओं  के  कारण  ओऔपचारिक  स्कूल  पद्धति  से  शिक्षा  प्राप्त  न  कर  पाने  वाले  6  से  14

 आयु  वर्ग  के  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदात  की  जा  सके  |  प्रारम्भ  में  यह  प्रयोगात्मक  आधार  पर

 9  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  राज्यों/जिनमें  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्य  शामिल  में  शुरू  किया

 गया  ।  इस  योजना  को  दर्ष  1987  में  संशोधित  किया  गया  तथा  संशोधित  नीति  के  अनुसा  सभी

 शिक्षा्थियों  के  विकेन्द्रीकृत  पंचायती  राज  संस्थानों  तथा  स्वैच्छिक  एजेंसियों  की
 गहन  प्रशिक्षण  तथा  निशुल्क  पठन-पाठन  सामग्री  की  सप्लाई  पर  मुख्य  बल  दिया  गया  ।  इस  योजना

 के  मौजदा  वित्तीय  मानदण्डों  सह-शैक्षिक  अनौपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  के  लिए  50%  केन्द्रीय
 केवलमात्र  लड़कियों  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  को  90%  केन्द्रीय  सहायता  तथा

 स्वैच्छिक  एजेंसियों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  अनौपचारिक  शिक्षा  परियोजनाओं  के  लिए  100%
 केन्द्रीय  सहायता  अनुबंद्ध  की  गई  है  ।

 आठवीं  योजना  में  अनौपचारिक  शिक्षा  कार्य  क्रम  के  संशोधन  तथा  उसे  जारी  रखने  का  प्रस्ताव

 इस  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  है  ।  योजना  के  प्रस्तावित  संशोधन  विभिन्न  राज्यों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  जिनमें  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्य  भी  शामिल  में  अनोपचारिक  शिक्षा

 कार्यक्रम  को  तीम्न  गति  से  प्रोन््नत  करने  की  संकल्पना  पर  मुख्य  बल  दिया  गया  है  ।

 प्रारम्भिक  शिश्  देखरेख  एवं  शिक्षा

 महिला  एवं  बाल  विकास  3  से  6  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  प्रारम्भिक  शिशु
 रेख  एवं  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  योजना

 कार्यान्वित  कर  रहा  इस  योजना  प्राथमिक  स्कूल  में  दाखिल  की  तैयारी  के  रूप  में  बाल

 सम्प्रेषण  तथा  ज्ञानात्मक  बौद्धिक  तथा  व्यक्षितत्व  दक्षताओं

 में  सुधार  करने  के  लिए  तैयार  किया  गया  इस  योजना  के  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश

 की  स्वैच्छिक  एजेंसियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।

 इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  वाले  प्रारम्भिक  शिशु  शिक्षा  केन्द्रों  तथा  योजना

 से  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  बच्चों  की  संख्या  निम्नवत्  है  :--

 राज्य  स्वैच्छिक  संगठनों  की  संख्या  प्रा०  शिशु  शिक्षा  लाभ  प्राप्त  करने

 जिन्हें  वर्ष  1991-92  के  केन्द्रों  की  वाले  बच्चों  की

 दौरान  अनुदान  प्रदान  संख्या  संख्या

 किया  गया

 मध्य  प्रदेश  16  366  12810

 उत्तर  प्रदेश  60  1064  ३7240
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 समेकित  बाल  विकास  योजना  के  अंतगंत  सकल  पूर्व  शिक्षा  घटक  को

 शामिल  किया  गया  चुनिन्दा  परियोजनाओं  में  6  वर्ष  से कम  आयु  के  बच्चों  को  अनौपचारिक

 शिक्षा  प्रदान  करने  की  योजना  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  को  भी  शामिल  किया  गया

 विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 इसके  केन्द्र  विश्व  बैंक  तथा  यरोपीय  समदाय  जेसे  विदेशी  दाताओं  की

 वित्तोय  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्यों  में  रक  बुनियादी  शिक्षा  परियोजना  आरम्भ

 करने  के  उपाय  भी  कर  रही  है  ।

 ]

 वनस्पति  मानचित्र  निर्माण  प्रणाली

 3948.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  कम  होते  वन  क्षेत्र  को  रोकने  हेतु  बन  संपदा  मानचित्र  प्रणाली  आरंभ

 की

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  ओर

 जलवायु  विशेषताओं  तथा  वन  रोपण  वाले  जोन  के  चयन  का  तरोका  कया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  कमल  :  सरकार  ने  उपग्रह

 आंकड़ों  के  आधार  पर  देश  के  वन-आच्छादन  की  मानचित्र  प्रणाली  आरम्भ  की  है  ।

 मानचित्र  दो  वर्षों  के  अंतराल  के  बाद  त॑यार  किए  जाते  हैं  ओर  उन्हें  वन  स्थिति  रिपोर्ट

 ऑफ  फारेस्ट  के  रूप  में  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।

 मानचित्र  देश  एवं  राज्य  को  आधार  मानकर  तैयार  किए  जाते  हैं  ।  वनों  की  यथासंभव

 अधिकतम  किसमें  सूचित  करने  के  सतत  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 केरल  एक्सप्रेस  में  जोड़े  गए  सवारी  डिब्ये

 3949.  श्री  टी०जे०  अंजलोज  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  एक्सप्रेस  में  जोड़े  गए
 सवारी  डिब्बों  की  स्थिति  बहुत  ही  खराब  और

 (q)  यदि  तो  इन  सवारी  डिब्बों  को  बदलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  अन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०सी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 3950.  श्री  मालिक  राव  होडल्या  गावोत  :  क्या  सानव  संसाधान  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  किस  तिथि  को  आरंभ  की

 इसके  कार्यों  तथा  का  ब्योरा  क्या
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 इस  समय  देश  में  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  राज्यवार  कितने  केन्द्र

 31  दिप्तम्वर  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्येक  केन्द्र  पर  कितने-कितने  लोगों  को  भर्ती  किया
 गया  है  तथा  भर्ती  का  मानदण्ड  क्या  ओर

 |

 1991-92  के  दोरान  इस  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रवार  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित

 हुए  हैं  ?

 मानव  संधाधन  विकास  सन्त्रलय  कार्य  और  खेल  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय
 कार्य  मंत्र।लय  में  राज्य  मन्त्रो  मुकुल  ब।लकृष्ण  :  राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 का  शुभारम्म्र  गांघी  जन्मशती  वर्ष  में  24  1969  में  हुआ  था  ।

 इसके  कार्यों  तथा  कत्तंव्यों  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 देश  में  एन०एस०एस०  केन्द्रों  की  संख्या  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 31-12-92  2-92  को  प्रत्येक  केन्द्र  पर  भर्तो  लोगों  की  संख्या  संलग्न  में  दो  गई

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  कार्यकलाप  समग्र  रूप  से  समुदाय  को  लाभ  पहुंचाते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  एक  स्वेच्छिक्त  ओर  मूल्य  आधारित  योजना

 जिसका  उद्देश्य  समुदाय  सेवा  के  जरिए  विश्वविद्यालयों  और  --2  स्तर  विद्यालयों  के  छात्र

 युवाओं  के  व्यक्तित्त्व  का  विकास  करना  है  ।  इसके  अन्तगंत  एन०एस०एस०  स्वयंसेवक  दो  प्रकार  के

 कार्यक्रम  अर्थात्  नियमित  कार्यंकलाप  ओर  विशेष  शिविर  कार्येक्रम  आयोजित  करते  नियमित

 कार्यकलापों  के  अन्तगंत  छात्रों  स ेलगातार  दो  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  स्वयंसेवक  के  रूप  में  का्ये

 करने  तथा  उसके  माध्यम  से  कम-से-कम  120  घंटे  प्रति  वर्ष  सामुदायिक  सेवा  करने  की  आशा  की

 जाती  इन  कार्यकलापों  के  अन्तगंत  परिसरों  में  वृक्षारोपण  और  पर्यावरण  का

 अपनाए  गए  गांवों  तथा  गंदी  बस्तियों  में  रचनात्मक  कार्य  कल्याणकारी  संस्थाओं  में  कार्य

 प्रौढ़  तथा  अनोपचा रिक  परिवार  कल्याण  सामाजिक

 बुराइयों  के  विरुद्ध  एड्स  ओर  नशाखोरी  के  विरुद्ध  अभियान  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 विशेष  शिविर  कायंक्रम  के  अन्त4५॑त  प्रत्येक  वष  10  दिन  का  एक  विशेष  शिविर  अपनाए  गए

 श्षेत्रों  में  विशिष्ट  विषयों  जैसे  के  विरुद्ध  के  लिए  ग्रामीण

 पुनर्निर्माण  के  लिए  युवाਂ  इत्यादि  पर  आयोजित  किया  जाता  वर्ष  1989  से  साक्षरता  के

 लिए  युवाਂ  विषय  पर  भी  विशेष  शिविर  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण-]त

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  केन्द्रों  को  सूचो

 1.  एन०एस०एस ०  क्षेत्रीय  दिल्ली

 2.  एन  ०एस०एस०  क्षेत्रीय  तमिलनाडु

 3.  अरुणाचल  त्रिपुरा  तथा

 सिक्किम  के  लिए  एन०एस  ०एस०  क्षेत्रीय  गुवाहाटी
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 4.  एन०एस०एस०  क्षेत्रीय

 उत्तर  प्रदेश

 5.  क्षेत्रीय

 आंध्र  प्रदेश

 6.  क्षेत्रीय

 महाराष्ट्र

 7.  क्षेत्रीय

 कर्नाटक

 8.  क्षेत्रीय  ‘

 राजस्थान

 9.  एन०एस०एस+  क्षेत्रीय

 गुजरात

 10.  क्षेत्रीय

 उड़ीसा

 11.  क्षेत्रीय
 प०  बंगाल

 12.  एन०एस०एस०  क्षेत्रीय

 मध्य  प्रदेश

 जय  ्ऱ़्््
 लिखित  उत्तर

 13.  हिमा  चल  जम्मू  ओर  कश्मीर  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेश  चंडीगढ़
 के  लिए  एन०एस०एस०  क्षेत्रीय  चंडीगढ़

 14.  क्षेत्रीय

 बिहार

 15.  एन०एस०एस-०  क्षेत्रीय

 केरल

 क्रम  क्षेत्रीय  केन्द्र  का  नाम  31-12-92  को

 सं०  केन्द्रवार  भर्ती
 व्यक्तियों  की

 संख्या

 2  3

 *  अहमदाबाद  48,000

 2.  बंगलोर  80,000

 48,000

 80,000

 वर्ष  1991-92  में  इस
 योजना  के  अन्तगंत
 घाभान्वित  थ्यक्तितियों

 की  संख्या

 4
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 1  2  3  4

 3  भोपाल  58,000  58,000

 4  भुवनेश्वर  40,000

 5  चंडीगढ़  शासित  1,18,650  1,18,650

 6  कलकत्ता  (१०  31,500  31,500

 7.  दिल्ली  शासित  33,000  33,000

 8  गुवाहाटी  39,300  39,300

 9  हैदराबाद  प्रदेश )  1,10,000  1,10,000

 10  जयपुर  40,000  40,000

 11.  लखनऊ  1,00,000  1,00,000

 12.  मद्रास  )  1,42,000  1,42,000

 13.  पटना  50,000  50,000

 14.  पुणे  88,000  88,000

 15.  त्रिबेन्द्रम  50,300  50,3000

 कुल  :  10,26,400  10,26,400

 चलो  के  लिए  अपनाया  गया  सापवण्ड

 ऐसा  कोई  मापदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  विश्वविद्वञालय  और  --2  स्तर

 विद्यालयों  के  जो  स्वेच्छिक  आधार  पर  समुदाय  सेवा  करने  के  इच्छुक  को  भर्ती  किया

 जाता

 ]

 दिल्ली  दुग्ध  योलना  हारा  दूध  को  खरीद

 3951.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  अन्तर्गत  राजस्थान  के  किन-किन  क्षंत्रों  से  प्रतिदिन  कितनी

 मात्रा  में  ओर  किस  दर  दूध  खरीदा  जाता

 कया  सरकार  का  विचार  दूध  उत्पादकों  को  इस  समय  दी  जा  रही  दूध  की  दर  में  वृद्धि
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  _
 |

 क्या  दिल्ली  दुरघ  योजना  को  दूध  की  सप्लाई  करने  वाले  दूध  उत्पादकों  को  निर्धारित

 दरों  के  कधिरिक्त  कोई  अन्य  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जाती  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 '.  5110
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 कषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  से  (5)  दिल्ली  दुग्ध  राजस्थान

 सहकारी  डेरी  संघ  से  वर्ष  1993  के  लिए  दूध  की  प्रचुरता  की  अवधि  में  7.56  रुपये  प्रति  किलोग्राम
 की  दर  से  50,000  किलोग्राम  दूध  अस्थायी  अवधि  में  8.17  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की

 :  दर  से  30,000  किलोग्राम  और  कमी  वाली  अवधि  में  8.77  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से

 20,000  किलोग्राम  दूध  के  वाषिक  समझौते  के  अनुसार  दूध  खरीद  रहा  हैਂ  राजस्थान  के  दूध
 उत्पादक  राजस्थान  सहकारी  डेरी  संघ  को  दूध  की  आपूर्ति  करते  न  कि  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  ।

 इसलिए  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  उन  क्षेत्रों  की  जानकारी  नहीं  जहां  से  राजस्थान  सहकारी  डेरी

 संघ  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  दूध  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  प्रतिदिन  दूध  खरीद  रहा  राजस्थान

 सहकारी  डरी  संघ  उत्पादकों  से  दूध  के  अधिप्राप्ति  मूल्य  निर्धारित  करता  इनको  ध्यान  में  रखते

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  राजस्थान  सहकारी  डेरी  संघ  द्वारा  राजस्थान  के  दुग्ध  उत्पादकों  को

 मुहैया  की  जा  रही  सुविधाओं  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं

 ]  -

 बोबो  नगर-नाडोकूडे  रंल  लाइन

 3952.  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीबी  नगर-नाडीकुडे  रेल  लाइन  की  क्षमता  बढ़ाने  हेतु  कार्ये  किया  जा  रहा
 ओर

 यदि  तत्सम्ब्रन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  वर्ष  1992-93  के  दोरान  इस  सम्बन्ध  में
 कितना  काये  पूरा  किया  गया  है  ?

 रेल  भन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  के-सी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाद्यानतों  के  प्रबंधन  में  सुधार

 3953.  श्री  अरविन्द  तुलशीराम  काम्बले  :  क्यां  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  तथा
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  में  देश  में  चावल  दालें  तथा  मोटे  खाद्याननों  की  कितनी  आवश्यकता

 क्या  सरकार  खाद्यान्नों  तथा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  राज्यों  को  »
 भेजी  जाने  वाली  आवश्यक  वस्तुओं  के  प्रबंधन  में  सुधार  करने  पर  विचार  कर  रही

 |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कुल  खाद्य  राज्य  सहायता  में  कितनी  प्रतिशत  कटौती  की  गई

 कुल  राज्य  सहायता  में  से  अतिरिक्त  प्रशासनिक  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  विचार  और

 पिछले  तीन  वर्षों  से  कुल  राज्य  सहायता  की  संरचना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 ill
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 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालहीन  :  वर्ष  1993-94  के  दोरान

 जनिक  वितरण  प्रणाली  और  जवाहर  रोजगार  योजना  के  लिए  खाद्याननों  की  190  लाख  मी०  टन

 मात्रा  की  आवश्यकता  होने  का  अनुमान  जिसमें  90  लाख  मी०  टन  गेहूं  का और  100  लाख  मी०

 टन  चावल  होगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरण  हेतु  दालों

 का  आवंटन  नहीं  किया  जाता  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  मोटे  अनाजों  की  पक्की

 आवश्यकता  की  सूचना  सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  नहीं  भेजी  गई

 और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  तथा  सुप्रवाही  बनाना  एक  निरंतर

 जारी  रहने  वाली  प्रक्रिया  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  दोनों  ही  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 जरिए  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  और  वितरण  की  परिवीक्षा  करती  राज्य  सरकारें  और  संघ

 राज्य  क्षेत्र  जिन्हें  आवश्यक  वस्तु  1955  के  तहत  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई

 व्यापारियों  आदि  द्वारा  किए  जाने  वाले  अनुचित  व्यापारिक  आचरणों  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए
 उक्त  अधिनियम  के  उपबंधों  को  लागू  करती  हैं  ।

 से  वर्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  में  उपभोक्ता

 खाद्यान्मों  के  सुरक्षित  भण्डारों  की  रख-रखाव  लागत  तथा  सरकार  द्वारा  वहन  की  गई  कुल
 सहायता  निम्नवत  है  :---

 वर्ष  उपभोकषता  राजसहायता  खाद्यान्नोंके  सुरक्षित  सभी  अनाजों  पर
 प्रति  भंडारों  की  कुल  राजसहायता

 चावल  गेहूं  रखाव  लागत  रु०
 प्रति

 1990-91  127.50  116.54  63.53  2350*

 1991-92  2  127  67  120.52  81.39  2850

 1992-93  86.97  127.71  94.22  2500

 *चीनी  सहित  ।

 ]
 उत्तर  प्रवेश  में  ओद्योगिक

 थी  अर्जुन  सिह  यावव  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  सन््त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  ओद्योगिक  प्रदूषण  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  का्यंवाह्दी  की  गई  और

 किन  एककों  को  बग्द  करने  की  सूचनाएं  जारी  की  गई  हैं  ?

 112
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 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :'  से  उत्तर  प्रदेश  में
 ओद्योगिक  प्रदूषण  विशेषकर  ताप  विद्युत  उवँरक  चीनी  ओर  मद्य  निर्माण  हकाइयों
 से  प्रदूषण  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  दोषी  उद्योगों  को  निर्देश

 दिए  हैं  कि  वे एक  समय  सीमा  के  भीतर  निर्धारित  मानकों  का  अनुपालन  करें  |  दोषी  इकाइयों  के

 विरुद्ध  कानूनी  कारंवाई  शुरू  की  गई  है  ।  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार
 मैससे  प्राइमा  टेनरीज  और  मैसस॑  टेविनकल  एसोसिएट  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 बाराबंकी  को  बन्द  किए  जाने  के  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 ]

 विशेष  महिला  रेलगाड़ी  को  बढ़ाकर  विरार  तक  चलाना

 3955.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बम्बई  में  चर्च  गेट  ओर  विरार  तक  के  बीच  चल  रही  विशेष  महिला

 उपनग  रीय  रेलगाड़ी  को  बढ़ाकर  आगे  तक  चलाने  के  लिए  कोई  मांग  की  गई  और

 नौकरीपेशा  महिला  दैनिक  यात्रियों  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 रेल  भन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  केਂ  सी०  :  हां  ।

 जांच  की  गयी  है  लेकिन  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  ।

 एकमुश्त  सीथन  टिकट  योजना

 3956.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  में  पश्चिमी  रेलवे  ने  एकमुश्त  सीजन  टिकट  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  और  उपलब्धियां  क्या  और

 इस  योजना  से  सम्पूर्ण  उद्दे  श्य  की  प्राप्ति  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए/उठाने  का  प्रस्ताव

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के-सो०  जी  हां  ।

 ओर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 (1)  किसी  कार्यालय/फर्मे/स्थापना  द्वारा  एक  बार  में  नवीकरण  कराए  जाने  वाले  सीजन

 टिकटों  की  न्यूनतम  संख्या  20  से  कम  नहीं  होगी  ।

 (2)  ऐसे  सभी  सीजन  टिकटों  को  और  जिनकी  समाप्ति

 की  सम्बद्ध  महीने  अथवा  तिमाही  भिन्न-भिन्न  तारीखों  को  पड़ती  एक

 समूह  में  रखा  जाएगा  ताकि  उतकी  समाप्ति  की  भिन्ल-मभिन््त  तारीखों  को  ब2लकर

 एक  साझ्षी  तारीख  किया  जा  सके  ।  इस  प्रयोजन  से  इस  प्रकार  निर्धारित  की  गई  उस
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 साक्षी  तारीख  से  अधिक  दिनों  के सीजन  टिकट  के  किराए  की  राशि  सीजन

 घारी  को  वापस  कर  दी  जाएगी  और  वापस  की  जाने  वाली  यह  राशि  मासिक  सीजन
 टिकट  के  दैनिक  आनुपातिक  आधार  पर  परिकलित  की  जाएगी  ।

 (3)  ऊपर  बताए  गए  अनुसार  धनराशि  वापस  प्राप्त  कर  लेने  के  जो  सीजन
 धारी  अपने  सीजन  टिकट  का  नवीकरण  कराना  उसे  वरतंमान  टैरिफ  के  हिसाब
 से  मासिक  अथवा  त्रेमासिक  सीजन  टिकट  का  सामान्य  जंसी  भी  स्थिति

 नकद  या  बैंक  ड्राफ्ट/बैंकर्रं  चैक  द्वारा  सीजन  टिकट  चर्च  गेट  में  जमा
 कराना  होगा  ।

 नकद  राशि/बैंक  ड्राफ्ट/बैंकस  चैक  प्राप्त  होने  के  मासिक  और  त्रैमासिक  सीजन
 टिकट  बड़ी  मात्रा  में  एकसाथ  जारी  किए  जाएंगे  ओर  उनमें  यात्रा  शुरू  होने  की

 साझी  तारीख  घनराशि  वापस  करना  तथा  नई  योजना  के  अन्तगंत

 नवीकृत  सीजन  टिक्ट  जारी  करना  एक  बारणगी  प्रक्रिया  इसके  बाद  के  नवीकरण
 आसान  ओर  सुविधाजनक  हो  जाएंगे  ।  इस  सीजन  टिकटों  के  नवीकरण  की
 प्रस्तावित  योजना  के  कार्यान्वयन  के  फलस्वहूप  समय  ओर  ऊर्जा  की  बचत  होगी
 क्योंकि  सीजन  टिकटधारी  को  अपने  सीजन  टिकट  के  नवीकरण  के,लिए  स्वयं  बार-बार

 बुकिंग  काउंटर  पर  जाने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।

 यि  चं  जज

 दैनिक  यात्रियों  को  होने  वाले  लाभ  तथा  फायदों  के  क्षेत्रीय  रेलवे  इस  योजना

 को  बड़े-बड़े  औद्योगिक  आदि  में  लोकप्रिय  बनाने  का  भरप्तक  प्रयास  कर  रही

 है  ।

 इज्जत  नगर  में  वेगन  वर्कशांप

 3957.  श्री  संतोष  कुम्तार  गंगवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  बरेली  स्थित  लोकोमोटिव/रेल
 कोच  रिपेयर  वर्कशॉप  में  हुए  काय॑  का  ब्योरा  क्या

 क्या  किया  गया  काये  पिछले  तीन  वर्षों  में  कायं  से  कम  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०सी०  :  एक  विवरण  संलग्न

 पिछले  तोन  वर्षों  की  तुलना  में  केवल  मीटर  लाइन  माल  डिब्बों  की  आवधिक

 हालिग  से  संबंधित  काम  कम  हुआ  ।

 ऐसा  मीटर  लाइन  मालडिब्बों  की  संख्या  कम  होने  से  आवधिक  ओवरहालिंग  का  काये
 कम  होने  के  कारण  हुआ

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  बरेली  के  रेल  मरम्मत  कारखाने
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 में  किए  गए  प्रमुख  कार्यों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1989-90  1990-91  1991-92  कुल

 1.  मीटर  लाइन  सवारी  डिब्बों  की  1132  1245  1242  3619

 आवधिक  ओवरहालिंग

 हिया  यूनिटों  के  हिसाब

 2.  मीटर  लाइन  मालडिब्बों  की  2775  2396  2401  7572

 आवधिक  ओवरहालिंग

 हिया  यूनिटों  के  हिसाब

 3.  मीटर  लाइन  क्ेनों  का  विनिर्माण  न  6  5  11

 4.  मंडलों  के  लिए  डृप्लीकेटों  का  439148  487353  478157  1404658

 विनिर्माण  के  हिसाब
 से  किया  गया

 आगरा  क्षेत्र  से  माप  के  इंछिनों  को चरणवद्ध  तरीके  से  हटाना

 3958.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  कया  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ताज  तथा  आगरा  जिले  को  पर्यावरण  संबंधी  प्रदूषण  से  बचाने  के  लिए  पश्चिम  रेलवे

 हथा  अन्य  रेलवे  क्षेत्रों  मे ंभाप  के  इंजनों  को  कब  तक  चरणबद्ध  तरीके  से  हटा  दिया

 आगरा  से  गुजरने  वाली  वाष्प  इंजिन  चालित  मालगाड़ियों  तथा  सवारी  गाड़ियों  की

 वर्तमान  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  ने  वर्धराजन  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  आगरा  में  भाष  के

 इंजिनों  की  शंटिंग  पर  प्रतिबंध  लगाए  ओर

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  से
 चरणबद्ध  तरीके  से  वाष्प  इंजनों  को  समाप्त  करने  के  लिए

 बया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  सन्त्रासय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  आगरा  में  बड़ी  लाइन  के  भाप

 इंजनों  को  पहले  ही  सेवा  से  हटा  दिया  गया  मीटर  लाइन  के  भाप  इंजनों  को  लगभग  दो  वर्ष  की

 अवधि  में  हटाने  की  योजनाहै  ।

 भाष  कर्षित  मीटर  लाइन  की  दो  जोड़ी  सवारी  गाड़ियां  आगरा  से  शुरू  और  समाप्त

 होती  भाप  इंजन  द्वारा  कर्षित  कोई  मालगाड़ी  आगरा  से  नहीं  गुजरती  है  ।

 रेलों  ने  पहले  ही  बड़ी  लाइन  के  भाप  शंटिंग  रेलॉइंजनों  को डीजल

 शंटरों  में  बदल  दिया  है  ओर  एक  डीजल  शेड  का  निर्माण  भी  किया  गया  है  !  आगरा  क्षेत्र  में  मीटर

 घाएन  के  केवल  दो  भाप  शंटिय  इंजन  काम  कर  रहे
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 जैस्ताकि  ऊपर  में  उल्लेख  किया  गया  है  शेष  भाप  कषंण  पूरी  तरह  से  हटा  दिया

 ]
 इण्डियन  स्कूल  आफ  साइन्स  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित

 जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 3959.  श्री  राम२व  क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 किः

 ।  1993  की  स्थिति  के  अनुसार  इंडियन  स्कूल  ऑफ  माइन्स  में  श्रेणीवार

 शिक्षण  ओर  शिक्षणेत्तर  काय॑  में  लगे  कमेंचारियों  की  मंजू  र-शुदा  तथा  वास्तविन  संड्या  कितनी

 इनमें  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  कर्मेंचारियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  इंडियन  स्कूल  ऑफ  माइन्स  में  सरकार  की  आरक्षण-नीति  का  पालन  किया  जाता
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 :  ओर  शिक्षण  ओर  गंर-शिक्षण  कमंचारियों  की  श्रेणी-वार  संश्वीकृत

 वास्तविक  संख्या  के  जिसमें  अनुसूचित  जाति/अनुधुृचित  जनजाति  की  संख्या  दर्शाई  गई
 इस  प्रकार  है  :--

 श्रंणी  संस्वीकृत  पदों  पर  अनु०्जाति

 संख्या  जाति

 वर्ग

 शिक्षण  :  179  134  1  --

 गर  शिक्षण  :  28  21  —  --

 शिक्षण  :  5  4  ---  —

 गैर  शिक्षण  :  128  111  3

 शिक्षण  :  ना
 न

 न+  --

 गेर  शिक्षण  :  215  162  20  10

 प्ग्य
 न

 न+  _

 गैर  शिक्षण  :  311  287  65  17,4
 वतन  ननीनीननभनगनओ  तन

 ग  ओर  घ  के  सभी  पदों  के  संबंध  में  वर्य-क्  पदों  के  मामले  में
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 सभी  प्रवेश  स्तर  के  जिनके  लिए  अहुंता  प्राप्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  विशेष  भर्ती  योजना
 कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 स्कूल  ने  वर्ग  के  कुछ  पदों  के  लिए  विज्ञापन  दिया  है  जिप्तमें  अनुसूचित

 अनुषघृचित  जन-जातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  की  संख्या  को  अधिसावधानीपूर्वक  दर्शाते  हुए  विषयों
 के  एकान्तिक  स्वरूप  के  अनुसार  विशेष  अहँताएं  दी  गई  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जन-जाति  के  उपर्युक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  होने  की  वजह  से  अपर्याप्तता  विद्यमान  है  और  इस
 अपयप्तिता  को  दूर  करने  के  प्रयास  अभी  भी  जारी  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  तिलहन  संध  में  कथित  अनियमितताएं

 3960.  श्री  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :  वया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  तिलहन  संघ  में  कथित

 अनियमितताओं  के  बारे  में  जानकारी  भिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 भविष्य  में  अनियमितताओं  की  ऐसी  घटनाओं  की  पुरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कया

 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 कवि  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन््त्रो  अरविद  :  से  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार
 से  मिली  जातकारी  के  अनुपार  पंजीयक  सहकारी  समित्तियों  द्वारा  आयलफेंड  का  निरीक्षण  करने  के

 दौरान  धर्मार्थ  पंस्थाओं  को  नवद  दान  देने  के  संबंध  में  कुछ  छोटी-मोटी  अनियमितताओं  के  अलावा

 आयलफ्र ड  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  द्वारा  दिल्ली  में  परिवहन  ओर  सत्कार  पर  वहन  किए  गए
 खच  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अनियमिततायें  पाई  गई  मध्य  प्रदेश  राज्य  सहकारी  समितियां
 नियम  ओर  नियमों  के  प्रावधान  के  तहत  पंजीयक  सहकारी  समितियां  इस  मामले  की  जांच  कर

 रही

 कर्नाटक  में  अंतरदेंशीय  मात्स्यकी  का  विकास

 3961.  श्री  ओसस््कार  फर्नाग्डोज  :  क्या  कृषि  भन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  अन्तरदेंशीय  मात्स्यकी  के  विकास  को  गति

 प्रदान  करने  के  लिए  मैसूर  में  कोई  योजना  प्रारम्भ  की

 यदि  तो  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  इस  परियोजना  पर  कितनी  धनराशि

 खर्चे  की  है  तथा  अब  तक  इसकी  क्या  उपलब्धियां  रही

 क्या  इस  योजना  का  राज्य  के  अन्य  जिलों  में  भी  विस्तार  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  ओर  राष्ट्रीय  सहकारी

 विकास  कर्नाटक  सरकार  के  माध्यम  मेसूर  जिले  में  एक  समेकित  जलाशय  मात्स्यिकी

 विकास  परियोजना  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  है  |  यह  योजना  कर्नाटक  सहकारी  अन्तर्देशीय  मात्स्यिकी
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 फंडरेशन  लिमिटेड  के  जरिए  कार्यान्वित  की  जा  रही  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने

 31-1-93  तक  इस  परियोजना  पर  38.946  लाख  रुपये  की  राशि  खर्च  की  अब  तक  की

 वास्तविक  उपलब्धियां  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--
 नी नमन न्  न  वनयन-न3ख3िख3नन--त>+>5

 घटक  उपलब्धि

 एपेक्स  संघ  की  स्थापना  संघ  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 हैचरियां  2  हैचरियों  के  लिए  भूमि  अधिग्रहित  की  गई

 जलाशय  70  जलाशयों  के  लिए  पट्टा  प्राप्त  कर  लिया  है  तथा
 इनका  विकास  किया  गया

 पिजड़े  18  पिजड़े  पेन्स  बनाए  गए  ।

 मत्स्यन  आदान  111  मछआरों  को  मत्स्यन  आदान  सप्लाई  किए  गए
 हैं  ।

 प्रशिक्षण  सहकारी  समितियों  के  481  मछआ  रों/कामिकों  को
 प्रशिक्षित  किया  गया  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 घिड़ियाघरों  को  सान्पता  देना

 3962.  थ्री  वी०  एस ०  विजयराघवन  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  सन््त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  द्वारा  चिड़ियाघरों  को  केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  से  मान्यता
 लेने  हेतु  निर्देश  दिया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मार्गनिदेश  जारी  किए  गए

 केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  के  द्वारा  पंजीकृत  चिड़ियाघरों  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 क्या  और

 सरकार  ने  उन  चिढड़ियाघरों  के  विरुद्ध  ब्या  कार्यवाही  की  जो  प्राधकिरण  द्वारा

 निर्धारित  मानदण्डों  का  पालन  करने  में  असफल  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  भन््त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  कसल  :  देश  के  सभी

 चिड़ियाघरों  के  लिए  वन्यजीव  1972  के  उपबन्धों  के  अनुसार  केन्द्रीय

 चिड़ियाघर  प्राधिकरण  से  मान्यता  प्राप्त  करना  अपेक्षित  है  ।

 केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  द्वारा  जारी  चिड़ियाघरों  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी
 1992  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पशु  बाड़ों  के  आयामों  तथा  अन्य  जरूरी

 चिड़ियाघरों  के  प्रशासन  एवं  स्टाफ  पशुओं  को  खिलाने  एवं  उनके  अनु
 पश्लु  चिकित्सा  दशकों  को  सुविधाएं  देने  सम्बन्धी  रिकार्डईों  के  रख-रखाव  के

 है
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 बन्दी  अवस्था  में  रखे  गए  जानवरों  के  बारे  में  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  के  बारे  में  न्यूनतम
 मानकों  का  प्रावधान  है  ।

 ओर  अभी  तक  केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  ने  किसी  भी  चिड़ियाधर  को

 ओषपचारिक  रूप  से  मान्यता  नहीं  दी  है  ।  केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  के  पास  मान्यता  के  लिए
 आवेदन  करने  की  अन्तिम  तारीख  4  1993

 पर्यावरण  सानचित्रावलो

 4969.  श्री  उद्धव  बर्मन  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  ए०  एस०  टी०  ई०  असम  द्वारा  पर्यावरण  मानचित्र  तैयार  किया  जा

 यदि  तो  अब  तक  इस  काये  में  क्या  प्रगति  हुई

 उक्त  मानचित्र  में  किन-किन  बातों  को  शामिल  किया  ओर

 इस  परियोजना  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  और

 वास्तव  में  कितनी  राशि  जारी  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  हां  ।

 पर्यावरण  एटलस  के  तीम  खण्ड  इसके  पहले  खण्ड  का  का  शुरू  हो  चुका  इन  तीन

 छण्डों  में  शामिल  विषयों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 खंड  1.  भोगोलिक  पहलू  और  मृदा
 ।

 छंड  2.  असम  के  असम  की  वनस्पत्तिजात  और  जैव-विविधता  और  परती

 भूमि
 ।

 खंड  3.  असम  के  लोग  ओर  उद्योग  ओर  प्रदूषण

 ओर  मृदा  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  कोई  निधि  स्वीकृत  नहीं  की  है  ।  इस  का  के  लिए  निधियां  राज्य

 सरकार ने  प्रदान  की  हैं  ।

 उड़ीसा  में  मत्स्यन  बन्दरगाह

 3964.  श्री  गोषीवाथ  गजपति  :  कया  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  स्थापित/स्थापित  करिए  जाने  वाले  मत्स्पन  बन्दरगाहों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ओर  प्रत्येक  मामले  में  कितना  अनुमानित  खर  हुआ

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  मामले  में  आबंटित  घन  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  प्रस्तावित  परियोजनाओं  की  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  गई  और
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 यदि  तो  इन  परियोजताओं  को  शीघ्र  लागू  करने  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  कृषि  भन्त्रलय  में  राज्य  सनन््त्री

 एस०  कष्ण  ओर  ब्योरा  दर्शो  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 उड़ीसा  सरकार  से  मत्स्यन  बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिए  कोई  नये  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुए

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विवरण

 उड़ीसा  में  मत्स्यन  बन्दरगाहों  का  ब्यौरा  दशने  वाला  विवरण

 रुपयों

 क्रम  मत्स्यन  बंदरगाह  का  मंजूर  की  भारत  सरकार  स्थिति

 सं०  नाम  तथा  मंजूरी  ॥ई  लागत  शेयर  द्वारा  आबंटित

 का  वर्ष  निधि

 1.  घामरा  69.22  69.22  69.22  चालू  किया

 1986  गया  है

 2.  नांगोर  507.00  253.50  253.50  समापन  के

 1988  करीब

 3.  गोपालपुर  805.30  402.55  384.45  समापन  के

 1989  करीब

 4.  पाराद्वीप  2834.43  2834.43  1564.00...  निर्माणाधीन

 1990

 खेल-कद  प्रतिभा  खोज  योजना  के  अन्तगंत  छात्रवत्ति

 3965.  श्रीमती  वसन्धरा  राजे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकाप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  में  खेलकूद  प्रतिभा  खोज  योजना  के  अन्तर्गत  कितने

 खिलाड़िधों  को  छात्रवृत्ति  दी  गई  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेल  में  राज्य  मंत्री  और
 संसदोय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  बालकृष्ण  :  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान

 खिलाड़ियों  को  खेल  प्रतिमा  खोज  छात्रवृत्ति  योजना  के  अन्तर्गत  प्रदान  की  गई  छात्रवृत्तियों  की
 संद्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई
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 निीेिससःस  ऊ  स  सं सततततते॥ेत++++ं+ते

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  खेल  प्रतिभा  खोज  छात्रवत्ति  योजना  के
 अन्तगत  प्रदान  को  गईछात्रवत्तियों  की  संख्या

 क्र  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रदान

 सं०  का  नाम  को  गई  छात्रवृत्तियां

 1989-90  1990-91  1991-92

 2  3  रथ  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  124  167  224

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  6  3  1

 3.  असम  164  172  202

 4.  बिहार  82  132  107

 5.  गोवा  77  166  69

 6.  ग्रुजरात  137  167  172

 7.  हरियाणा  237  274  308

 8.  हिमाचल  प्रदेश  94  80  38

 9,  जम्मू  ओर  कश्मीर  66  54  52

 10.  कर्नाटक  165  202  220

 11.  केरल  185  164  201

 12.  मध्य  प्रदेश  158  211

 13.  महाराष्ट्र  225  329  291

 14.  मणिपुर
 139  173  211

 15.  मेघालय  8  8  3

 16.  नागालैंड  गा  7  11

 17.  उड़ीसा  107  125  107

 18.  पंजाब
 237  276  234

 19.  राजस्थान  136  141  148

 20.  सिक्किम  ाः  20

 21.  तमिलनाडु  149  168  140

 22.  त्रिपुरा
 72  14  145
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 1  2  3  4  $

 23.  उत्तर  प्रदेश
 |

 179  191  197

 24.  पश्चिमी  बंगाल  274  339  270

 25.  अण्डमान  ओर  निकोबार  8  2  न

 26.  चण्डीगढ़  98  116  104

 27.  दिल्ली  118  134  160

 28...  दादरा  ओर  नागर  हवेली  36  47  43

 29.  दमन  ओर  द्वीव  न+  1

 30.  लक्ष्यद्वीप  ज+
 न  न

 31.  मिजो  रम  61  22  8

 32.  पांण्डिचेरी  58  64  78

 33.  नेहरू  हाकी  और  सुब्रोतो  92  —  न

 मुखर्जी  कप

 कुल  :  3492  3949  3956

 दिल्ली  में  जोनो  को  मांग  ओर  पूर्ति

 3966.  श्री  केशरी  लाल  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  उचित  दर  की  दुकानों  पर  राशन  काड़ें  घारकों  को  वितरण  के  लिए

 प्रतिमाह  दी  जाने  वाली  चीनी  मांग  को  देखते  हुए  कम  पड़  जाती

 यदि  तो  उचित  दर  की  दुकानों  को  प्रतिमाह  प्रति  यूनिट  किस  दर  से  कितनी

 चीनी  दी  जाती  है  ओर  प्रतिमाह  प्रति  यूनिट  किस  दर  से  कितनी  मात्रा  में  वितरित  की  जाती

 क्या  सरकार  का  विचार  राशन  कार्ड  घारकों  की  सुविधा  के  लिए  वर्तमान  800  ग्राम

 प्रति  यूनिट  के  कोटे  से  बढ़ाकर  1000  ग्राम  प्रति  यूनिट  करने  का  ओर

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  क्या  उपचा  रात्मक  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सासले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वाणिज्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालद्वीन  :  हां  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  चीनी  की  प्रति  प्रति  यनिट  उपलभ्यता
 702.5  ग्राम  है  और  उसकी  जारी  की  जाने  वाली  मात्रा  का  मापदंड  प्रति  महीना  प्रति  यूनिट  800
 ग्राम

 व  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  नहीं  कर  रही  दिल्ली  को  प्रति
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 महीना  लेवी  चीनी  के  8721  मी०  टन  के  सामान्य  आबंटन  के  केन्द्रीय  सरकार  ने

 1991  से  लेवी  चीनी  के  आबंटन  में  5%  की  तदर्थ  वृद्धि  की  जो  436  मी०  टन  प्रति

 महीना

 रॉलिग  स्टॉक  को  खरोद

 3967.  डा०  परश्राम  गंगवार  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लि०  को  इंजनों  की  खरीद  के  लिए
 आदेश  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  कितने  डिब्बों  और  बेगनों  की  खरीद  का  अनुमान

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०  सी०  :  हां  ।

 हाल  ही  में  30  ए०  सी०  बिजली  रेल  इंजनों  के  विनिर्माण  एवं  पृ्ति  के लिए  आदेश

 दे  दिए  गए  हैं  ।

 1993-94  के  दौरान  चोपहियों  के  हिसाब  से  22,500  माल  डिब्बे  तथा  2070

 सवारी  डिब्बे  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ]
 अल्पावधि  भाशय  गह

 3968.  श्रोमतो  सरोज  हुवे  :  क्या  सातव  संसाधन  विकास  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 199  2-93  के  दोरान  विपदा  ग्रस्त  व्यक्तियों  के  कल्याण  हेतु  कितने  अल्पावध्ि  निवास

 गृह  मंजूर  किए  और

 इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी  अनुदान  सहायता  राशि  दी  गयी

 मानव  संसाधन  विकास  सन््त्रालय  एवं  बाल  विकास  में  राज्य  सन््त्री

 बासवा  :  45  ।

 इन  45  अल्पावास  ग्हों  को  वर्ष  1992-93  के  दोरान  संस्वीकृत  सहायता  अनुदान

 की  राशि  निम्नानुसार  है  :--

 अनावर्ती  न+  11,25,000

 भावर्ती
 न  64,61,850

 रेलवे  केंसर  संस्थान

 3969.  श्री  अन्ना  छोशी  :  क्या  रेल  धन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्य  कर  रहे  भारतीय  रेलवे  कैंसर  संस्थानों  की  संसया  क्या  है  और  बे  किन-किन

 स्थानों  पर

 823
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 वहां  उपलब्ध  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  वहां  पर  उपचार  किए  गए  रोगियों  की  कुल  संड्या

 क्या

 क्या  कोई  नया  संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  सी०  :  भारतीय  रेलों  पर  केवल  एक

 कंसर  संस्थान  वाराणसी  में  काये  कर  रहा

 इस  संस्थान  को  तीन  चरणों  में  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  है ओर  अभी  इसे  विकसित

 किया  जा  रहा  है  ।  प्रथम  ओर  द्वितोय  चरणों  के  का  पूरे  हो  गए  हैं  ओर  तृतीय  चरण  का  कारें

 चल  रहा  इस  ओ०  पी०  डे-केयर  केमोथेरपी  और  70  बिस्तर  वाला  इंडोर  वाड्ड

 कार्य  कर  रहे  हैं  ।  केसर  सम्बन्धी  रोगों  का  पता  लगाने  तथा  उनके  उपचार  के  लिए  सभी

 भूत  सुविधाएं  तथा  परिष्कृत  उपकरण  उपलब्ध  नैदानिक  सुविधाओं  में

 आई०  आई०  टी०  वी  ०,  बायोके  हिस्टोपैथोलॉजी  और  एण्डोस्कोपीज
 शामिल  हैं  ।  उपचार  सुविधाओं  में  थेराट्रान  ओर  केमोथे रपी और  शल्य  चिकित्सा  जैसी

 उन्नत  मशीनों  से  विकिरण  शामिल  हैं  ।

 1992  के  दोरान  इस  संस्थान  में  ओर  अनुवर्ती  मामलों  के  रूप  कुल  2787
 रोगियों  का  उपचार  किया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आवियासी  लोगों  का  पुनर्वास

 3970.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 श्री  बोहला  बललो
 श्रीमती  शीला  गोतम  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  भसन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अभया  रण्यों  तथा  टाइगर  अभयारण्यों  के  परिसर  में  रहने  वाले

 आदिवासी  लोगों  को  वहां  से  बाहर  निकालने  के  लिए  विद्यमान  नियमों  में  कोई  उपबन्ध्

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  उसके  कारण  क्या

 क्या  सरकार  को  ऐसे  विस्थापित  लोगों  के  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्यों  से

 शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  सरकार  ने  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए
 और
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 संघ  सरकार  द्वारा  आदिवासियों  के  साथ  शत्रुता  से  बचने  के  लिए  वन्य  प्राणियों  के
 विकास  तथा  उनकी  सुरक्षा  हेतु  आरम्भ  की  गई  योजना  कया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  कमल  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  उद्यानों  एवं  अम्यारण्यों  के  विकास  से  सम्बन्धित  सभी  स्कीमों  का  उद्देश्य
 सुरक्षित  क्षेत्रों  में  तथा  उनके  चारों  ओर  रहने  वाले  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करना  है  ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  स्क्रीमों  का  उ्ह  श्य  मानव  पशु  संघर्ष  में  कमी  लाना  है  ।  इसके
 भारत  सरकार  ने  रिजर्वों  सहित  वुरक्षित  क्षेत्रों  में  ओर  उनके  चारों  ओर  पारि-विकास

 नामक  एक  स्कीम  चलाई  है  जिसका  उद््दं  श्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रोजगार  के  अवसर

 वनों  तथा  वन  उपजों  पर  स्थानीय  आबादी  की  निर्भरता  को  कम  करना  तथा  ऐसे  लोगों  के  जीवन

 स्तर  में  सुधार  लाना

 |

 कृषि  लागत  ओर  मुल्य  आयोग

 3971.  श्री  लिन्मयानंद  स्वामी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  को  फिर  से  गठित  करने  का

 विचार  ,

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उक्त  आयोग  में  किसानों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाने  का  विवार  है  ?

 कृषि  सन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  अरविद  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1989  में  कृषि  लागत  ओर  मूल्य  आयोग  का  अन्तिम  पुनर्गठन  किया  गया

 यह  इस  आयोग  में  तीन  गैर  सरकारी  सदस्यों  को  शामिल  करके  मुख्यतया  किसानों  के

 हितों  को  संरक्षण  देने  की  दुष्टि  स ेकिया  गया  था  ।

 पटना  के  लिए  रेल  डिब्बे

 3972.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 क्या  रेल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  पटना  रेलवे  स्टेशन  के  लिए  माल  हुलाई  हेतु  कितने  रेल

 डिब्बों  की  आवश्यकता  है  और  प्रतिमाह  कितने  डिब्बों  का  आवंटन  किया  जाता

 विशेष  रूप  से  खराब  हो  जाने  वाली  मदों  हेतु  रेल  डिब्बों  के  कम  आवंटन  के  क्या

 कारण  ओर
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 इस  स्टेशन  को  इच्त  प्रयोजन  हेतु  अधिक  रेल  डिब्बे  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  के०  सी०  :  पटना  रेलवे  स्टेशन  पर  माल

 की  दुलाई  के  लिए  चोपहियों  के  हिसाब  से  माल  डिब्बों  की  महीनेवार  मांग  और  लदान  इस  प्रकार

 है  :--

 महीना  मांग  लदान

 1992  19  19

 1992  12  12

 1992  “4  21

 1992  5  5

 1992  14  14

 1992  16  16

 1992  10  10

 1992  5  5

 1992  15  15.

 1993  15

 1993  21  21

 जोड़  :  153  153

 माल  डिब्बों  की  सप्लाई  मांग-पन्रों  के  अनुरूप  रही

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवा-बासाई  रेल  लाइन

 3973.  श्री  रास  कापसे  :  क्या  रेल  मनन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिवा-वासाई  रेख  लाइन  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  घोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 चिचार  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  के०  सो०  नहीं  ।  दिवा-चसई  पहले  ही

 छोजूदा  बड़ी  लाइत  पर

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 गुजरात में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों को खरोद 3974. श्री एन० जे० राठबा : क्या खाद्य सन््त्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय खाद्य निगम द्वारा वष [-92 के दौरान गुजरात के भड़ोंब ओर पंचमहल जिलों से चावल और अन्य खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में वसूली की विगत तीन वर्षों के दोरान इन गोदामों में कितनी मात्रा में चावल ओर अन्य खाद्यान्न नष्ट हो इसके क्या कारण ओर इस तरह की क्षति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ? खाद्य सनन््त्रालय के राज्य भन्त्री कल्पनाथ : भारतीय खाद्य निपम ने के दोरान गुजरात के भड़ोंच और पंचमहल जिलों से चावल ओर अन्य खाद्याननों की कोई मात्रा वसूल नहीं की है | और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में स्थित भारतीय थाद्य निगम के गोदामों में कोई खाद्यान्न क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे हालांकि में भारतीय खाद्य निगम के बड़ोदरा जिले में स्थित गोदामों में मीौटरी टन चावल क्षतिग्रस्त हुआ यह मामूली मात्रा चक्रवाती तूफान ओर गोदाम की छत से वर्षा के पानी के रिसने के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी । भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक ढंग के गोदामों में स्टाक रखने के लिए पर्याप्त उपाय करता है और स्टाक को ठीक हालत में रखने के लिए समय-समय पर रोगहर ओर उपचारी उपाय करता क्रपास का उत्पादन 3975. श्री नोतीश कुमार : डा० छिन्ता सोहन : क्या कृषि सन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : व्यापक कपास विकास कायेक्रम के अन्तर्गत निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने के लिए छोटे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास की कितनी मात्रा निर्धारित की गई और वर्ष के दौरान निर्यात कोटि की कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का भ्रस्ताव है ? कृषि सन्त्रालय में राज्य मन्त्री अरविन्द : और स्वदेशी मांग पूरी करने और फालतू कपास के निर्यात के लिए छोटे ओर लम्बे रेशे वाली कपास सहित सभी वर्गों की रेशेदार कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कपास उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रोय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही यह योजना



 लिखित  उत्तर  23  1993

 अच्छी  क्वालिटी  के  बीजों  के  उत्पादन  और  पौध  रक्षण  रसायनों  और  उपकरणों  की

 छिड़काव  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  प्रदर्शनों  के आयोजन  किसानों  के  प्रशिक्षण  आदि  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  फालतू  कपास  के  निर्यात  के  लिए  कोई
 मात्रा  नियत  नहीं  की  जाती  ।  मौजूदा  योजना  1993-94  के  दोरान  जारी  रखे  जाने  के  लिए
 प्रस्तावित  है  ।

 बीड़  से  अहमदनगर  रेल  लाइन

 3976.  श्री  यशवन्तराव  पाटिल  :  क्या  रेल  भनन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बीड़  से  अहमदनगर  तक  नयी  रेल  लाइन  के  निर्माण  हेतु
 अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इस  लाइन  को  कब  तक  बिछाने  का  विचार  है  ?

 रेल  भन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  केਂ  सी०  :  महाराष्ट्र  सरकार  ने

 अहमदनगर-बी  र-परली  वैजनाथ  लाइन  की  सिफारिश  की  है  ।

 ओर  सर्वेक्षण  1990  में  किया  गया  था  ।  उस  सभय  अहमदनग  र-बी
 परली  वैजनाथ  (274  कि०  लाइन  पर  197.00  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  तथा  उससे

 एक  प्रत्तिशत  से  कम  दर  से  प्रतिफल  प्राप्त  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।  परियोजना
 अलाभप्रद  होने  के  कारण  स्वीकृत  नहीं

 की  जा  सकी  थी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  यह  एक  अनुमोदित  कार्य  नहीं  है  ।

 |
 कर्नाटक  में  भारतीय  खाद  निगम  भवन  का  निर्माण

 3977.  श्री  सी०  पी०  मुदाल  गिरियप्पा  :

 श्री  के०  एच०  मुनियप्पा  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  सी०  का  विचार  क्षेत्रीय  तथा
 जिला  कार्यालयों  को  एक  ही  स्थात  पर  लाने  हेतु  बंगलोर  में  अपने  भवन  का  निर्माण  करने
 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  भन्त्री  कल्पनाथ  :  हां  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  बंगलोर  में  अपने  कार्यालय  के  भवन  के  निर्माण  के  लिए  उपयुक्त
 भूमि  की  तलाश  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 पूर्व  रेलवे  की  गाड़ियों
 में

 तवारो  डिब्बे

 3978.  डा०  असोम  बाला  :  कया  रल  मंत्री  यह  क्लाने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राणाघाट-गेडे  ओर  राणाघाट-बोनगांव  सेक्शन  पर  चल  रही  गशड़ियों  में  सवारी
 डिब्बे  पुराने  हो  चुके  हैं  तथा  जीणं-शी्णं  अवस्था  में

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  और  इनके  स्थान  पर  दूसरे  डिब्बे  न  खगाए
 जाने  के  क्या  कारण  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०सी०  :  धन  की  तंगी  के  कारण  रेलें  इस
 खंड  पर  कुछ  गतायु  सवारी  डिब्बों  को  सेवा  में  लगा  रहो

 ओर  गतायु  होने  के  बावजूद  रेलें  यात्री  सुविधा  समिति  द्वारा  निर्धारिक  किए  गए
 मानक  के  स्तर  तक  सवारी  डिब्बों  का  अनुरक्षण  करने  के  सभी  संभाव  उपाय  करती

 शरारती  गतिविधियों/चोरियों  के  कारण  सुविधा  संबंधी  फिंटिंगों  की  भारी  क्षति  होती  है ओर
 कभी  तत्काल  उन  कमियों  को  पूरा  करना  कठिन  होता  अगले  अनुरक्षण  कार्यक्रम  के

 समय  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  प्रयास  जारी  हैं  ।

 फसल  धीमा  योजना

 3979.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 श्री  छेदी  पासवान  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 पिछले  तीन  वर्षों  फ्रे  दौरान  फसल  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  प्रतिवर्ष  राज्यवार  कुल
 कितनी  राशि  वितरित  की  ओर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  योजना  के  अंतर्गत  राज्यवार  कितने  किसानों  को  लाभ

 मिला  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  और  एक  विवरण  संलग्न
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 ]
 टोरसा  रल  पुल

 3980.  श्री  अमर  शायप्रधान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 क्या  कूव  बिहार  शहर  के  निकट  टोरसा  नदी  पर  रेल  पुल  खस्ता  हालत  में

 यदि  तो  क्या  उसके  पुनरनिर्माण/मरम्मत  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  कितना  खर्च  ओर

 यह  काये  कब  शुरू  किए  जाने  को  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  सड़क  की  डेकिंग  और

 इनसे  सम्बद्ध  मदों  में  मरम्मत/बदलाव  की  आवश्यकत्ता  है  ।

 से  सड़क  डेक  की  मरम्मत/बदलाव  ओर  संबद्ध  कार्य  हाथ  में ह ैजिसकी  अनुमानित
 लागत  36  ला  रुपये  है  जो  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  की

 ]

 गुजरात  में  क्लास  प्रोडेक्टਂ

 3981.  श्री  छोवूभाई  गामीत  :

 श्रो  महेश  कृनोडिया  :

 क्या  मानव  संखाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1990-91  के  दोरान  गुजरात  में  ओरोगिकी  शैक्षणिक-योजत्ा  ओर  क्लास
 प्रोजेक्ट  को  क्रियान्ब्ित  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसंत्री

 :  से  ।.  शंक्षिक  प्रोद्योगिकी  योजना  :  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  योजना  ब्रंतगेंत

 गुजरात  में  निम्तलिखित  क्राम्रेकलापों  को  मदद  पहुंचाई  जा  एशही  है  :--

 सज्य!में  शैक्षिक्र  प्रसारण  के  लिए  कार्यक्रम  निर्मित  करने  हेतु  गुजखत  शेक्षिक

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  को  सहायता  ।

 फ्राइमरी  स्कूलों  में  रेडियो-व-कंसेट  प्लेयर  का  वितरण  ।

 उच्च  प्राइमरी  स्कूलों  में  रंगीन  टी०  बी०  की  कुल  लागत  का  75%  वहन  करना

 जिसके  कुल  लागत  की  अधिकत्तम  सीमा  13,000/-  to  है  ।

 गुजरात  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  संस्थान  ने  1991-92  के  दीरान  शैक्षिक  टी०वी०  फिल्मों

 का  निर्माण  कस्क्ा  जारी  रखा  तथा  दूरदशेन  नेटवर्क  के  माध्यम  से  पूरे  वर्ष  के  दौरान  स्कूल  प्रसारण

 जारी  रहे  ।

 जहां  तक  शद  और  का  सम्बन्ध  1991-92  के  दौरान  कोई  नया  आवंटन  नहीं

 किया  गया  क्योंकि  राज्य  सरकार  के  पास  पहले  से  ही  3.07  करोड़  की  राशि  बची  हुई  थी  ।  इस
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 प्रकार  राज्य  सरकार  ने  पूर्व  वर्ष  में  उपलब्ध  कराई  बई  घनराशि  का  उपयोग  करके  छोजना  के  इन

 पहलुओं  को  भी  लागू  करना  जारी  रखा  !

 2.  क्लास  परियोजनाਂ  :  वर्ष  1989-90  के  बाद  देश  के  किसी  भी  भाग  में  किस्ती  भी

 नए  स्कूल  को  इस  परियोजना  के  अंतगगंत  नहीं  किया  गया  उस  वर्ष  तक  चुने
 गए  स्कूलों  में  यह  परियोजना  लागू  की  जा  रही  तदुनुसार  गुजरात  में  1991-92  के  दोरान

 इस  परियोजना  का  कार्यान्वयन  153  सेकंडरी/ीनियर  सेकेंडरी  स्कूलों  में  जारी  है  ।

 अनुषाद ]

 कनाडा  से  सहायता

 3982.  डा०  डी०  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामेया  :

 क्या  प्रर्यावरण  भोर  बन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कनाडा  की  सहायता  ओर  अनुदान  से  1993-94  के  दोरान  लागू  की  ग्रयी/झमी  जाने
 वाली  पर्यावरण  तथा  टानिकी  सम्बन्धी  योजनाओं  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  की  गयी  प्रगति  का  योजना-वा र  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कप्तल  :  ओर  1983-84

 से  1990-91  की  अवधि  के  दोरान  आन्ध्र  प्रदेश  की  सामाजिक  वानिकी  परियोजना  के  कार्यान्वयन

 के  लिए  कनाडा  से  सहायतानुदान  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  परियोजना  पर  42.75  करोड़  रुपये  का  कुल
 खचे  आया  ।

 अभी  हाल  ही  कनाडा  से  उड़ीसा  में  चिल्का  झील  के  संरक्षण  और  विकास  के  तथा
 कर्नाटक  ओर  आन्ध्र  प्रदेश  म्रें  वक्ष  उत्पादक्त  से  संबंधित  परियोजनाओं  के  लिए

 पण्य  सहायता  की  पेशकश  की  है  ।  इन  परियोजनाओं  पर  बातचीत  चल  रही  इसके

 4992  अं  भारत-ककाषा  पर्यावरण  सुंविधा  की  स्थापमा  की  गई  है  ।  इस  सुविधा  के  तहत  भारत  में

 कनाडा  की  वस्तुओं  की  बिक्री  द्वारा  प्राप्त  प्रतिरूप  निधि  के  माध्यम  से  पर्यावरण  से  सम्बन्धित  सतत

 विकाश्न  के  कार्यक्रमों  को  देने  के लिए  भारतीय  संस्थादयों  क्री  आम्तता  में  जुद़िकी  जाएगी  ।

 इस  सुविधा  का  मुख्य  बल  प्रमुख  पर्यावरणीय  पर्यावरणीय  अनुसंघान  तथा  प्रौद्योगिकी  को

 बढाया  देना  तथा  पर्वावरणीब  जागरुकता  में  वृद्धि  करता  होगा  |  इसके  लघु  परियोजना
 पर्यावरण  निधि  के  अंतर्गत  भारत  में  गैर-सरकारी  संगठनों  की  पर्यावरण  संबंधी  लघु  पैमाने  की

 प्ररियोजताक्ों  हेतु  कन्ताडा-से  आहायदा  मूढ़ैसा  करे  सा  रही  है  ।

 सिदनापुर  सें  वन  अनुसंधान  केन्र

 3983.  क्री  हुन्यान  खोल्लाहु  :  कया  प्र्याग्ररण  ओर  कब  यह  बताने  की  कषा  करेंगे

 क्या  अरका र  ने  प्रश्चित्र  कंक्तल  हें  हदा  एवं  असरप्रति  शर्वेकण  केन्द्र  ओर

 यूकेलिप्टस  अनुसंधान  केन्द्र  को  बंद  करने  का  निर्णय  लिया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  इन  केन्द्रों  का परस्पर  विलय  करके  उनका  पुनगंठन  करने  के  लिए
 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (8)  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कम्तल  :  ओर  पर्यावरण

 ओऔर  वन  मंत्रालय  के  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  भारतीय  वानिकरी  अनुसंधान  एवं  शिक्षा  परिषद्  जिसे

 वानिकी  अनुसंधान  का  कायें  सौंपा  गया  ने  सूचित  किया  है  कि  वानिकी  मृदा-एवं-वनस्पति  सर्वेक्षण

 तथा  यूकेलिटप्स  अनुसंघान  की  स्कीमें  जिनके  तहत  मिदनापुर  में  मूल  रूप  से  दो  केन्द्र  स्थापित  किए
 गए  जिन्हें  बाद  में  मिलाकर  एक  केन्द्र  बनाया  गया  को  सौंपे  गए  का  के  पूरा  होने  पर  बन्द

 कर  दिया  गया  अतः  मिदनापुर  केन्द्र  क ेपास  इस  समय  कोई  कार  नहीं  इसलिए  भारतीय

 वानिकी  अनुसंघान  एवं  शिक्षा  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  वद्द  कर्मचारियों  को  अन्य  अनुसंधान
 काये  स्थानों  में  अन्तरित  करने  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 और  मिदनापुर  में  स्थित  केन्द्र  को  कुछ  दूसरा  काये  अर्थात्  लेटराइट  जोन
 के  बन  क्षेत्रों  तथा  हिमालय  के  पर्यावरण  सम्बन्धी  अनुसंधान  का  कार्य  सौंपने  के  लिए  कुछ  सुझाव
 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 इन  सुझावों  को  भारतीय  वानिकी  अनुसंधान  एवं  शिक्षा  परिषद्  को  भेज  दिया
 गया  है  ।

 कासकाओजी  सहिला  होस्टल

 3984.  श्री  सूरज  भानु  सोलंकी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  कामकाजी  महिला  होस्टलों  की  वर्तमान  संख्या  कितनी  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  ओर  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  कितना  धन  आबंटित  किया
 गया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  एवं  बाल  विकास  में  राज्य  मंत्रों
 बासवा  1972-73  में  दिवस  देखभाल  केन्द्र  सहित  कामकाजी  :  प्रहिला

 होस्टल  भवन  के  निर्माण/विस्तार  के  लिए  इस  सहायता  योजना  के  प्रारम्भ  से  लेकर  अब  तक  645
 होस्टल  स्वीकृत  किए  गए  संस्वीकृत  परियोजनाओं  की  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेशवार  संख्या  दर्शाने
 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 वर्ष  1992-93  के  बजट  प्राक्कलनों  में  6  करोड़  रु०  की  राशि  का  प्रावधान  किया
 गया
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 विवरण

 क्रम  सं०  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  संस्वीकृत  परियोजनाओं  की  संख्या

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  31

 2  अरुणाचल  प्रदेश  6

 3.  असम  8

 4  बिहार  38

 5  गुजरात  23

 6  गोआ  2

 7...  हरियाणा  4

 8  हिमाचल  प्रदेश  13

 9  जम्मू  ओर  कश्मीर

 10.  कर्नाटक  44

 11.  केरल
 109

 12...  प्रदेश
 63

 13.  महाराष्ट्र
 86

 14...  मणिपुर  9

 15.  मेघालय  3

 16.  मिजोरम

 17.  नागालेंड  8

 18.  उड़ीसा
 24

 19.  पंजाब  10  /

 20...  राजस्थान
 35

 21.
 2

 22.  तमिलनाडु
 62

 23.  त्रिपुरा
 32

 24.  उत्तर  भ्रदेश
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 1  2  3

 25.  वैस्ट  बंगाल  28

 कुल  622

 केग्द्र  शासित  प्रदेश

 1.  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह

 2.  चण्डीगढ़  4

 3.  दादर  ओर  नागर  हवेली  न

 4.  दमन  और  दीव  न

 5.  दिल्ली  15

 6.  लक्षद्वीप
 —

 7.  पांडिबेरी  3

 23

 कुल  योग  645

 ]

 प्रौढ़  शिक्षा

 3985.  श्री  राम  विलास  पासवान  :

 श्री  सोहन  सिह
 श्री  शरद  यादव  :

 क्या  लानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  दिल्ली  में  उपलब्ध  प्रोढ़  शिक्षा  के  वाधिक

 लक्ष्यों  की  प्रतिशतता  क्या
 ह॒

 1990-91  और  1991-92  के  धोरान  दिल्ली  में  इसके  लिए  प्रत्येक  वर्ष  कितनी

 धनराशि  दी  और

 धनराशि  की  यदि  कोई  के  क्या  कारण  हैं  ?

 झानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपसन्त्रो
 :  वर्ष  1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  दिल्ली  में  उपलब्ध  प्रोढ़  शिक्षा  के

 वार्षिक  लक्ष्यों  की  72.67  प्रतिशत  तथा  68.3  प्रतिशत  थी  ।
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 वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  के  दोरान  क्रमशः  80.01  लाख  रु०  तथा  91.85

 साख  रु०  जारी  किए  गए

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 अतिरिक्त  रेलवे  भूमि

 3986.  डॉ०  वसन््त  पवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  रेलवे  के  पास  जोनवार  कितनी  फालतृ  भूमि  उपलब्ध

 क्या  रेलवे  की  अतिरिक्त  भूमि  सब्जियां  और  फूल  लगाने  के  लिए  सहकारी  समितियों

 को  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 इस  कायें  हेतु  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाने  का  विचार

 और

 रेलवे  द्वारा  गत  वर्ष  के  दोरान  व्यावसायिक  उपयोग  हेतु  कुल  कित्ननी  भूमि  आवंटित
 ्छ की  गई  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  से  सूचना  इकट्ठी  की  था

 रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तजिचर  कुट्टोपुरम  सम्पक  रेल  लाइन

 3987.  श्री  के०  म्रलीघरन  :  क्या  रैल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिचूर-गुरुवायुर  रेल  लाइन  को  केरल  राज्य  के  कुट्टीपु  रम/तिरूर  तक  बढ़ाने  का

 कौई  कार्यक्रम  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जानें  की

 संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गंगा  सफाई

 3988.  श्री  बसुदेव  आचाये  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रस्तावित  गंगा  सफाई  योजना  के  द्वितीय  चरण  का  ब्योरा  कया  है  तथा  अब  तक  इसमें
 कितनी  प्रगति  हुई

 उक्त  योजना  के  लिए  किन  स्रोतों  स ेघन  लिया  गया  ओर

 इसे  कब  तक  आरंभ  किया  जाएगा  ?

 पर्यावरण  एवं  वन  संत्रालय  के  राश्य  मंत्री  कमल  :  से  गंगा  कार्य

 योजना  के  दूसरे  चरण  के  अन्तर्गत  यमुना  एवं  गोमती  नदियों  के  प्रतूषण  निवारण  की  एक  स्क्रीम

 सरकार  के  विचा  राधीन  है  |  इस  संबंध  में  विवरण  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  गंगा  कार्य
 योजना  के  दूसरे  चरण  के  अन्य  घटकों  की  एक  स्क्रीम  तैयार  की  जा  रही  है  ।
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 एल०पी०जी०  गंस  की  हुलाई  करने  वाले  माल  डिब्बों  को  सफाई

 3989.  श्री  हरिद  पाठक  :  कया  रेल  झन्त्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  एल०पी०जी०  ग॑ंस  की  सप्लाई  करने  वाले  माल  डिब्बों  की  नियमित  रूप  से

 सफाई  नहीं  की  जाती  है  जिसके  फलस्वरूप  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  सकती  और

 यदि  तो  ऐसी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रासय  में  राज्य  मन््त्री  के०  सी०  :  निर्धारित  प्रमुख  अनुरक्षण
 क्रमों  से  पूर्व  एल०  पी०  जी०  माल  डिब्बों  के  बैरल  की  सफाई  करनी  होती  है  जिसे  सुनिश्चित  किया
 जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पेराम्बूर  रेल  कार्यशाला

 3990.  डॉ०  राजगोपालन  श्रीधरण  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  में  मद्रास  के  निकट  पेराम्बूर  रेल  कार्यशाला  का  विस्तार  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  शुरू  किए  जाने  वाले  काय॑  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  कुल  कितना

 खर्चे  आएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  के०सो०  :  हां  ।

 सवारी  एवं  माल  डिब्बों  की आवधिक  ओवरहालिग  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  पेरम्बूर
 सवारी  एवं  माल  डिब्बा  कारखाने  के  आघुनिकीकरण  का  प्रस्ताव  इस  काम  की  अनुमानित  लागत

 67.35  करोड़  रुपए

 बासता  घारा-दो  परियोजना

 3991.  डॉ०  विश्वनाथम  कंनिथी  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  की  वामसा  घारा-दो  परियोजना  स्वीकृति  के  लिए  उनके  मंत्रालय  के

 पाप्त  लम्बित

 यदि  तो  यह  कब  से  लम्बित  है  दथा  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में

 विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  को  शीक्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वर्षावरण  और  वन  भन््त्रालय  के  राज्य  मनत्री  कमल  :  और  परियोजना

 प्राधिकारियों  द्वारा  अपेक्षित  पर्यावरणीय  आंकड़े  और  योजनाएं  न  भेजे  जाने  के  कारण  वामसा

 दो  परियोजना  को  1986  में  नामंजूर  कर  दिया  गया  था  ।

 पर्यावरणीय  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  परियोजना  इंजीनियरों  एवं  राज्य  सरकार  के

 अधिकारियों  के  साथ  समय-समय  पर  चर्चाएं  की  गई  विस्तृत  पर्यावरणीय

 पर्ररियोजनाओं  पर  अभी  कारंवाई  की  जानी
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 अच  अंतरण  प्रोद्योगिकी

 3992.  डा०  रवि  मल्लू  :  क्या  कृषि  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  संस्थाएं  भ्रूण  अंतरण  परियोजना  में  कायंरत  है  तथा  उनका  ब्योरा

 क्या

 1991-92  तथा  1992-93  के  दोरान  इस  पर  कितनी  राशि  खर्च  की

 ओर

 इस  सम्बन्ध  में  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  अच्छी  नस्ल

 के  बछड़े  तथा  अधिक  दूध  देने  वाली  भेंसे  तथा  बकरियां  उत्पन्न  करने  की  दिशा  में  कितनी

 प्रगति  हुई  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा  भ्रूण  स्थानान्तरण

 प्रायोजना  निम्न  सात  संस्थानों  में  चलाई  जाती  रही  है

 1.  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंघान  इज्जतनगर  ;

 2.  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  करनाल  |

 3.  केन्द्रीय  भैंत  अनुसंधान  हिसार  ।

 4.  केन्द्रीय  बकरी  अनुसंघान  मखदूम  ।

 5.  चौधरी  चरण  सिह  हरियाणा  कृषि  हिसार  ।

 6.  आंध्र  प्रदेश  कृषि  तिरूपति  ।

 7.  गोविन्द  बललभ  पंत  कृषि  एवं  प्रोद्योगिक  पंतनगर  ।

 किया  गया  खर्च  निम्नलिखित  है  :--

 1991-92
 11  aa  75.58  लाख  रु०

 1992-93
 या  हर  55.48  लाख  रु०

 भ्रुण  स्थानांतरण  प्रोद्योगिकी  को  मानवीक्ृत  किया  जा  चुका  है  ॥  उत्कृष्ट  मादा  पशुओं
 से  श्रेष्ठ  नर  पशु  प्रजनित  किए  जा  रहे  स्व-पात्रे  उवंरीकरण  तकनीक  का  प्रदर्शन

 तेजी  से  उम्दा  नस्ल  की  भैंसों  ओर  बकरियों  के  संवर्धन  के  लिए  किया  गया  क्षेत्र  में  उपयोग

 के  लिए  क्षेत्र  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  अब  तक  भ्रूण  स्थानांतरण  तकनीक के  द्वारा  288  बछड़ों

 ओर  64  कटड़ों  को  प्रजनित  किया  गया

 सिजोरभ  में  भू-स्खलन

 3993.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मिजोरम  में  भारी  भू-स्खलत  के  कारण  सम्पत्तियों
 तथा  पशुधन  की  अनुमानतः  कितनी  हानि
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 राज्य  द्वारा  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  गई  तथा  राहत  ओर  क्षतिपूर्ति  के

 रूप  में  वास्तव  मेंकितनी  राशि  जारी  की

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 मिजोरम  में  भविष्य  में  भू-स्थलन  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अरविद  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 व्यायसाथिक  शिक्षा  के  लिए  पुनरोक्षा  समिति

 3994,  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेडी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  व्यावसाशिक  शिक्षा  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक
 सरकारी  समिति  गठित  करने  का  विचार

 यदि  तो  किसो  गेर  सरकारी  सप्रिति  को  यह  कार  देने  के  क्या  कारण

 उसकी  रचना  तथा  विचारणीय  विषय  क्या  ओर

 संघ  सरकार  को  इससे  कितना  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 सानव  संसाधन  विकाप्त  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 :  से  व्यावश्षायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 है  |  यह  मूल्यांकन  करने  वाली  एजेंध्ती  तथा  इसके  विच्वारणीय  विषयों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया
 जाना

 सपोर्ट स  प्रोटोकोल  एक्सयेंज  कार्यक्रम

 3995.  डा०  कुपासिन्धू  भोई  :  क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खेल  कूद  और  शारीरिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  स्थापित
 डिया

 यदि  तो  बिगत  तीम  वर्षों  के  दौरान  कितने  खेल  से  संबद्ध  कोचों  और
 शारीरिक  भिक्षा  प्रशिक्षकों  का  विभिन्न  देशों  के  साथ  आदान-प्रदान/प्रतिनियुक्त  किया

 जोर

 तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इप  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेल  में  राज्य  भत्री  और
 संसदोय  कध्य  संत्रालय  में  राज्य  मंजो  मुरुल  बालकुष्ण  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रम/खेल  नवाचार  के  अन्तगगंत

 विभिन्न  देशों  में  भेजे  गए  तथा  बुलाए  गए  खेल  प्रशिक्षकों  ओर  शारीरिक  अनुदेशकों  का

 140



 2  1915
 निश्यितਂ  उतर

 ब्यौरा  निम्नलिखित  है

 खेल  व्यक्तियों  की  प्रशिक्षकों  की  शारीस्कि
 संख्या  संख्या  जनुदेशक

 करत  की  तरफ  से  विभिन्न  158  18  02
 देशों  में  भेजे  गए

 विदेशों  से भारत  आए  82  32  06

 पिछले  तीन  कर्षों  में  इस  उह  श्य  के  लिए  किया  यया  व्यय  निम्नलिशित  है  :--

 वर्ष  घनराशि

 1989-90  न  78.23  लाख  रुफ्ये

 1990-91  65.99  लाख  रुपये

 199  1-92  न  53.67  लाख  रुपये

 तकनीकी  शिक्षा

 3996.  कसारी  पृष्पा  देवी  सिह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  झरमजी  यह  बत्ताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तकनीकी  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्यक्रमों/पोजनाओं  का  वांछित  स्तर  पर  कार्यास्वयन

 किम्र  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 सरकार  ने  आठवीं  योजना  के  दौरान  तकनौकी  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देगे  के  लिए  क्या

 कम  उठाए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  हां  ।

 (@)  बहन  नहीं  उठता  ।

 सरकार  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  विद्यमान  संस्थाओं  का  बिश्य-वेक

 से  सहायता-प्राप्त  परियोजना  से  पालिटेक्निकों  की  गुणवत्ता  और  दक्षता  में

 कीकरण  ओर  अप्रचलन  के  निराकरण  तथा  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्रों  में तकदीकी  जन-शक्िति  के  विकास  के

 लिए  पर्याप्त  उद्योग  और  संस्थान  में  पारस्परिक-का
 उद्यमशीलता  के  सामुदायिक-पा  लिटेक्निक  के  लिए  मानदंडों-मानकों  और

 दिशा-निर्देशों  को  तैय/र  करने  और  उनका  अनुपालन  करने  ओर  तकनीकी  शिक्षा  के  समन्वित  और

 एकीकृत  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के लिए  अखिल  भारतोष  तकनीकी  शिक्षा  फ्रिक्द  को  सुदृढ़
 कार्यक्रमों  को  प्रमापीय  और  साख  आधारित  बनाने  के  लिए  शेक्षिक
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 सुधार  अनुसंघान  ओर  विकास  को  प्रोत्साहित  स्नातकोत्तर  कार्यक्रमों  का  विकास

 थ्रादि  शामिल  हैं  ।

 नवोबय  विधालय

 3997.  श्री  शिवराज  सिह  चोहान  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  विशेषरूप  से  भोपाल  और  होशंगाबाद
 जिलों  के  सभी  नवोदय  विद्यालयों  में  शिक्षण  कार्य  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  ऐसे  विद्यालयों  की  संख्या  क्या  है  जिसमें  चालू  वर्ष  में  अभी  तक  शिक्षण

 कार्य  शुरू  नहीं  हुआ

 क्या  सभी  नवोदय  विशेषरूप  से  उपरोक्त  जिलों  के  नवोदय  विद्यालयों  के

 भवनों  का  निर्माण  हो  गया

 यदि  तो  इसके  के  क्या  कारण  ओर

 इन  भवनों  का  कब  तक  निर्माण  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  सें  उपमंत्री

 :  ओर  भोपाल  तथा  विदिशा  सहित  92-93  में  अनुमोदित  किए  गए  12  नए
 विद्यालयों  को  छोड़कर  सोहोर  तथा  होशंगाबाद  सहित  मध्य  प्रदेश  सभी  नवोदय

 विद्यालयों  में  शिक्षण  कार्य  शुरू  हो  गया  है  ।

 नहीं  ।

 मुख्य  कारण  राज्य  सरकार  द्वारा  भूमि  प्रदान  करने  में  देरी  तथा  वित्तीय/संसाधनों
 की  कमी  ।

 भवनों  के  निर्माण  के  लिए  कोई  समय-सीमा  नियत  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  यह  राज्य

 सरकारों  द्वारा  उपयुक्त  भूमि  के  विस्तृत  योजना  तथा  अनुमान  तैयार  करने  तथा  उनके

 अनुमोदन  ओर  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता

 पश्चिम  रेलवे  सें  बाष्प  इन्जन

 3998.  श्री  दाऊ  दयाल  लोशी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुुपा  करेंगे  कि  :

 1992  के  अन्त  तक  पश्चिमी  रेलवे  में  कुल  कितने  वाष्प  इन्जन  चलाए  जा

 रहे
 किन-किन  खंडों  पर  ये  इनजन  चलाए  जा  रहे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  वाष्प  इन्जनों  को  हटाया  और

 ये  दत्जन  किस  तरीके  से  हटाये  गए  ओर  इससे  कुल  कितने  मूल्य  की  आय  हुई  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सी०  :  286  के  276  तथा

 छो०्ला०  के  10)  |

 ,
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 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सेवा  से  हटाएं  गए  भाप  इन्जनों  की  संख्या  इस
 प्रकार  है  :--

 वर्ष  रेल  इन्जनों  की  संख्या

 1989-90  न  56  कक

 --
 न  84

 2-93  न  77

 93

 सावेजनिक  नीलामी  के  माध्यम  से  निपटान  किया  गया  वसूल  की  गई  राशि  इस
 प्रकार  है  :

 नी

 वर्ष  वसूल  की  गई  कुल  राशि

 रुपयों

 1989-90  ना  170.49

 1990-91  ना  61.33

 1991-92  ना  464.59

 1992-93  2-93  चाः  516.23

 93

 विवरण

 मोटर  लाइन

 मंडल  खण्ड

 1  2

 रतलाम  जज  ीौृफ

 रतलाम  महू-रतलाम

 महु-खण्डवा

 महु-उज्जेन

 नीमच-रतलाम-चित्तोड़  गढ़-अजमेर
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 अजमेर

 राजकोट

 भावनगर

 जयपुर-पसीकर

 चुरू-लोहारू

 बांदीकुई-फूलेरा-जयपुर-रेवाड़ी

 आगरा  फोटे-अछनेरा

 राणाप्रताप  नगर-उदयपुर-चित्तो  डगढ़

 मावली  जं०-बड़ी  सराय

 राणा  प्रताप  नग  र-उदयपुर-हिम्मत  नगर

 राणाप्रताप  नगर-उदयपुर-अजमेर
 वांकाने  र-मो  रवी-नवलखी-छा लिया

 दहींसरा  ।

 साबरमती-शहुमदाबाद-हिम्मतसग

 उदयपुर  ।

 साबरमती-अहमदाबाद-कलोव-विजापुर

 आमलियासन-रणज-चाणास्मा

 मेहसाना-काटोसन  रोड-अहमदाबाद

 साबरमती-पालनपुर-पाटन

 रणज-कडी-कलोल-वी रमगांव

 खेलालू-तारंगा  हिल

 मेहसणा-वी  रमगांव-पालनपुर

 आबू  रोड-अहमदाबाद-साब रमती

 पाठन-खेरालू-ता रंगा  हिल

 भावनग  र-पालीताणा-भावनगर

 धोला-माहुरा-राजुला

 माहुरा-घोला-माहुरा
 जेतलसर-राजकोट

 राजकोट-ज  नागढ़

 जूनागढ़-देलवाड़ा-जूनागढ़

 जूनागढ़-जेतलसर

 जेतलसर-वासनजुलिया-जेतलसर
 जेतल  धर-धोला-जेतलस र

 जूनागढ़-वे  रावल-देलवाड़ा

 23  1993
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 |  2.  .<य<्-ररररर

 देलवाड़ा-प्राची  रोड

 प्राची  रोड-कोडिनार-प्राची  रोड

 प्राची

 बेराबल-जूनागढ़

 जूनागढ़-घारी-जूनागढ़ नागढ़-धारी

 बेरावल-खिजडिया-वे रावल

 छोटी  लाइन

 बम्बई
 न  बधई

 बडोदरा  न+  कोसंबा-उमरपाड़ा-सोसंबा

 अंकलेश्वर-राजपी  पला-अंकले  एवर

 झागड़िया-नेत्रान-झागड़िया

 गोधरा-लुनावाड-गोधरा

 हालोल-चांपाने  र:हालोल-पाली  मयिज

 उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  समितियों  के  चुनाव

 3999.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  कृषि  भझन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  संस्थाओं  के  चुनाव  कराने

 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सहकारी  संस्थाओं  के  सम्यबद्ध  चुनाव  कराने  हेतु  वर्तमान  कानून  में  प्रावधान

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कथषि  समनन््त्रासय  में  राज्य  सन्त्री  अरविन्द  :  से  सूचना  दाज््य

 सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  जैसे  ही  प्राप्त  होगी  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पोध्च  संरक्षण  सम्बन्धी  अनुसंधान

 4000.  श्री  ऑस्कर  फर्नान्नडीज  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कोशिका  विषाणु  के  टीके  और  एन्टीजन  निदान  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 योजना  में  कितनी  प्रयोगशालाएं  कार्यरत
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 1992-93  2-93  के  दोरान  इन  प्रयोगशालाओं  की  प्रयोगशालावार  क्या  उपलब्धि
 और

 उक्त  योजना  पर  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  ख्च  की  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  भनन्त्री  अरविंद  से  आठवीं  योजना  अवधि
 के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित  स्कीम  के  अन्तगंत  सैल  कल्चर  वायरल  वैक्सीन  तथा  नेदानिक

 प्रतिजनकों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  10  राज्य  पशुचिकित्सा  बायोलॉजिकल  उत्पादन  एककों  को
 मदद  देने  का  प्रस्ताव  राज्य  सरकारों  से  स्क्रीम  के  अन्तगंत  भ्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध
 किया  गया  जिनकी  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  1992-93  के  दोरान  अभी  तक  कोई
 निध्िियां  निर्मक्त  नहीं  की  गई  हैं  ।

 रेलवे  को  अग्निशमन  सेवा

 4001.  श्री  उद्धव  बसंन  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रेल  अग्निशमन  सेवा  को  बन्द  करने  का

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 अग्निशमन  सेवा  में  इस  समय  कार्यरत  कर्मचारियों  को  कहां  खपाने  का  विचार  है  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  सी०  :

 चूंकि  प्रायः  सभी  नगरों  और  शहरों  की  सिविल/म्युनिसिपल  अग्निशमन  सेवाओं  को

 आपग्रेड  किया  गया  है  ओर  उनका  रेल  परिसर  में  लगने  वाली  आग  बुझाने  का  दायित्व  भी  बनता  है
 इसलिए  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  जहां  कहीं  आस-पास  में  ऐसे  सिविल/म्युनिसिपल  अग्निशमन

 केन्द्र  उपलब्ध  हैं  वहां  केवल  रेलों  द्वारा  अपनी  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  के  लिए  परिचालित  की  जा  रही
 अग्निशमन  सेवाओं  को  आगे  बरकरार  रखे  जाने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 रेलवे  अग्निशमन  सेवाओं  को  बन्द  करने  से  फालतू  हुए  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कर्मियों

 को  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  कार्यपालक  शाखा  में  समाहित  किया  जायेगा  ।

 सहिलाओं  में  खेलकूदों  को  प्रोत्साहन

 4002.  श्रीसतो  वधुन्धरा  राजे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  महिलाओं  में  खेलकूद  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  योजना  शुरू
 की  है

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तगंत  महिलाओं  को  क्या-क्या  सुविधाएं  दी  गई

 इस  योजना  की  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 ग्रामीण  ओर  शहरी  महिलाओं  में  खेलकदों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  इस  योजना  को

 प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विफास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  में  राज्य  भन्त्रो  ओर

 संसदोय  कार्य  भनन्त्रालय  सें  राज्य  सनन््त्रो  मुकुल  बालकृष्ण  :  महिला  खिलाड़ियों
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 के  लिए  भी  सामान्य  खेलकूद  संवर्धन  योजनाएं  लागू  होती  महिलाओं  में  खेलों  का
 संवर्धन  करने  हेतु  निम्नलिखित  विशेष  योजनाएं  चल  रही  हैं  :---

 (i)  महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  खेल  और

 (7)  महिलाओं  में  खेलों  का  संवधेन  करने  हेतु  योजना  ।

 महिला  बिलाड़ियों  के लिए  योजनाओं  के  अन्तगंत  उपलब्ध  सुविधाएं  इस  प्रकार  हैं  :---

 1.  महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  खेल  उत्सव

 (i)  उत्सव  के  दिनों  के  दोरान  मुफ्त  आवास  ओर  भोजन  सुविधा  ।

 (ii)  अधिकारियों  सहित  सहभागियों  के  लिए  स्थानीय  चिकित्सा  सहायता  और
 द्वितीय  श्रेणी  का  आने  व  जाने  का  यातायात  खचे  ।

 (iii)  व्यक्तिगत  और  टीम  प्रतियोगिताओं  में  स्वर्ण  पदक  विजेताओं  को  प्रदान  किए  गए
 उपयोगिता  पुरस्कारों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उत्सव  में  शामिल  किया  जाता

 (४)  राज्य  ओर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विजेता  स्थिति  पाने  वाले  व्यक्ति  खेल  छात्रवृत्तियों  के
 लिए  आवेदन  देने  के  योग्य  जेसाकि  अन्य  योजनाओं  के  लिए  होता  है  ।

 भहिलाओं  में  खेलों  का  संवर्धन  करने  के  लिए  योजना

 सीनियर  राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  में  प्रथम  स्थिति  पाने  अथवा  मान्यता  प्राप्त  अन्तराष्ट्रीय
 प्रतियोगिताओं  में  भाग  लेने  के  लिए  छात्रवृत्ति  दी  जाती  छात्रवृत्ति  की  राशि  3600/-  रुपए
 प्रतिवर्ष  जो  वर्ष  से  वर्ष  आधार  पर  नवीकृत  की  जाएगी  छात्रवृत्ति  धारक  खेलों  में

 उत्कृष्टता  को  बनाए  रखता  है  अथवा  उसमें  सुधार  करता  है  ।

 महिलाओं  में  खेलों  का  संवधंन  करने  हेतु  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1985-86  से
 1991-92  तक  महिला  खिलाड़ियों  को  कुल  239  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  गई  इसमें  140  नई
 ओर  99  नवीकृत  छात्रवृत्तियां  शामिल  इसके  अतिरिक्त  योजना  के  आरम्भ  होने  से  अब  तक
 महिलाओं  के  लिए  17  राष्ट्रीय  खेल  लड़के  और  लड़कियों  लिए  23  ग्रामीण  खेल  टूर्नामेंट
 आयोजित  किए

 आवधिक  बंठकों  में  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  की  जाती  शहरी  और
 ग्रामीण  महिलाओं  को  खेलों  में  भाग  लेने  ओर  अच्छे  परिणाम  हासिल  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  ओर
 प्रंरित  करने  के  लिए  छात्रवृत्ति  को  बढ़ाया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  विशेष  कृषि  थोजनाएं

 4003.  श्री  अर्भशुन  सिह  यादव  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  करषि  विकास  हेतु  कोई  विशेष  योजना  चलाई
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  .

 1991-92  और  1992-93  के  दोरान  उक्त  योजना  के  लिए  कितनी  आ्िक
 सहायता  प्रदान  की  गई  ओर
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 उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  विकास  पर  विशेष  बल  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 कृषि  मनत्रालय  में  राज्य  मनत्री  अरशिद  :  भारत  सरंकार  ते  नितान्त  रूप
 से  उत्तर  प्रदेश  क ेलिए  कृषि  विकास  की  कोई  विशेष  स्कीम  आरम्भ  नहीं  की  फिर  उत्तर
 प्रदेश  सहित  देश  के  कई  विशेष  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कुछ  विशेष  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन

 (2)  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम--मकका  और

 3 (  )  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्य

 (4)  विशेष  फ्टसन  विकास  और

 (5)  तत्कालीन  विशेष॑  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  तथा  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन
 को  एक  कर  दिया  गया  है  ओर  अब  इसे  एकीकृत  चावल

 विकास  काये  क्रम  आदि  कहा  जाता

 उपय कत  स्कीमों  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  1991-92  तंथा  199  2-93  के
 दोरान  मंजूर  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  की  राशि  नीचे  दी  गई  है

 स्की  में  1991-92  1992-93  2-93

 विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कायेक्रम--मेहूं  1390.00  1775.72

 2.  विशेष  खाद्येनत  उत्पादन  ह
 मर्वकी  और  कंदन्त  205.00  88.91

 3.  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम--दलहन  150.00  141.00

 4.  विशेष  पटसन  कार्यक्रम  30.38  अनुप्रयुक्त  शेष  राशि

 सेਂ  क्रियान्वित  किया
 जा  रहा

 5.  एकीकृत  चावल  विकास  कार्यक्रम  1280.00  1213.25

 यह  परिकल्पित  किया  गया  है  कि  हन  स्क्रीमों  के  क्रियान्वयन  से  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि
 उत्पादकता  में  व॒ुद्धिं  होगी

 ]
 सहकारो  संगठनों  का  कन्सोटियम

 4004.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  कृषि  प्रन्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारतीय  सहकारी  संगठनों  ओर  अमरीका  के  बीच  प्रस्ताविते  कन्सॉोंटियम  की

 स्थापना  हो  गई  जिस  पर  उनकी  अमरीका  यात्रा  के  दोरान  सहमति  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  भन्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  अरविद  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कृषि  मंत्री  के  संध्रुक्त  राज्य  अमेरिका  के  दौरे  के  पश्चात्  प्रस्तावित  समझौता  झीपने

 का  जिसमें  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  भारतीय  सहकारी  संस्थाओं  के  बींच  भोरत/अंमे  रिकी

 सहकारी  व्यापार  संगठन  का  गठन  करने  की  व्यवस्था  की  गई  प्राप्त  हुआ  था  और  जिसे

 टिप्पणियों  के  लिए  सभी  संबंधित  भारतीय  सहकारी  संस्थाओं  को  परिचालित  किया  ये

 टिप्पणियां  अभी  प्राप्त  होनी  इनके  प्राप्त  हो  जाने  पर  प्रस्ताव  पर  आगे  की  कार्रवाई  के  लिए

 विचार  किया

 मुम्बई  में  रेलेयें  को  भूमि  परं  अनर्धिकृत  कन्जा

 4005.  डा०  परशुराम  गंगेंवार  :  क्यो  रेल  मंन््त्रीं  यह  बंतानें  की  कंपी  करेंगे

 क्या  मुम्बई  में  रेलवे  की  भूमि  पर  अप्राधिकृत  कब्जीं  के  मार्मेलों  को  जानिकारी  दी

 गई

 यदि  तो  इस  कार्य  में  शांमिले  पांटियों  व्यक्तियों  संहित  तस्संम्बेन्धी  ब्यौरी  क्या

 ओर

 अप्राधिकृत  रूप  से  कब्जा  किए  हुए  लोगों  से  इस  भूमि  को  खाली  कराने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  के०  सी०  :  हां  ।

 बम्बई  में  रेलवे  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जे  के  24,669  मामले  जिनमें  से  18/000

 से  अधिक  कब्जे  झुग्गी-झोपड़ी  वालों  द्वारा  किए  गए  हैं  ।

 अंतिक्रपणों  को  हटाने  के  लिए  सरकारी  स्थान  अधिमोगियों  ही  बेदखली )
 1971  के  अँतंगेत  कारंवाई  की  जाती  झुग्गी-झोपड़ियों  विशेषकर  संरक्षा  क्षेत्र

 में  ओर  रेलों  के  विकासात्मक  कार्यों  क ेलिए  आवश्यक  भूमि  पर  बनाई  हटाने  के  लिए  महाराष्ट्र

 राज्य  सरकार  के  साथ  भी  मामला  उठाया  गया  हैँ

 अम्थई  से  कन्याकुर्मारी  तके  रेल  लाइन

 4006.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  परश्चिमौ  तट  के  साथ-सीथ  बर्म्बई  से  कैन्योकुमारी  तक  रेंले  लाइन  बिछाने  का

 बोहँ  प्रस्तोव॑
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  कितनी  लागत  का  अनुमान  ओर

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  सी०  लेंका  :  हां  ।

 और  यह  सम्पर्क  रोहा  और  मंगलौर  के  बीच  कोंकण  रेलवे  के  माध्यम  से  स्थापित

 बम्बई  से  रोहा  ओर  मंगलोर  से  कन्याकुमारी  पहले  ही  सीधी  पश्चिम  तट  लाइनों  द्वारा  जुड़े
 हुए  760  कि०  मी०  लम्बी  इस  लाइन  का  निर्माण  1400  करोड़  रुपए  की  लागत  से  किया  जा

 रहा  है  ओर  1994-95  तक  इसके  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 गुजरात  सें  भारतोय  लाश  निगम  में  अनुसूथित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  के  कर्ंचारो

 4007.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्या  खात्च  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यालय  में  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कमंचारियों  का  वग्गं-वार  प्रतिशत  क्या

 क्या  आरक्षित  कोटे  में  पहले  के  रिक्त  पद  पड़े  हुए

 यदि  तो  गुजरात  में  इन  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  कल्पनाथ  :  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 गुजरात  में  स्थित  कार्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  को
 श्रेणी-वार  प्रतिशतता  नीचे  दी  गई  है  :--

 श्रेणी  अनुसूचित  जातियों  के  कमंचारियों  अनुसूचित  जनजातियों  के
 की  प्रतिशतता  कमंचारियों  की  प्रतिशतता

 ।  18.75  गा

 प्त॒  13.11  0.82

 पा  15.03  3.98

 ।0  19.31  है

 हां  ।

 ओर  चूंकि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गुजरात  क्षेत्र  ओर  अन्य  क्षेत्रों  में  स्थित
 कार्यालयों  में  फालतू  स्टाफ  है  इसलिए  भारतीय  ब्ाद्य  तिगम  ने  व्तं  मान  स्टाफ  संख्या  की  समीक्षा  करने
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 ओर  स्टाफ  के  लिए  मानदण्डों  में  संशोधन  करने  के  लिए  आंचलिक  प्रबन्धकों  को  शामिल  करके  एक
 उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  इस  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  भारतीय  खाद्य

 निगम  गुजरात  में  स्थित  अपने  कार्यालयों  में  पिछली  बची  रिक्तियों  सहित  रिक्तियों  को  भरने  के

 लिए  अपनी  राय

 विदेशी  सहयोग  से  कृषि  परियोजनाएं

 4008.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाई  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विदेशी  सहयोग  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  कृषि  परियोजनाओं  की  राज्य-बार

 संख्या  क्या

 ऐसी  परियोजनाओं  का  विवरण  क्या  और

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  कितनी  विदेशी  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ए।०  कृष्ण  :  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 और  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 देश  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  विदेशी  सहायता  प्राप्त  कृषि  राज्यवार

 क्रम  सं  ०  राज्य  परियोजनाओं  को  संडया

 1  2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  8

 2.  असम
 4

 3.  बिहार
 8

 4.  गोवा

 5.  गुजरात
 8

 6.  हरियाणा
 4

 7.  हिमाचल  प्रदेश  पृ

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  4

 9.  कर्नाटक
 10

 10.  केरल
 6

 11.  मध्य  प्रदेश  5

 12.  महाराष्ट्र
 4

 13.  उड़ीसा
 10
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 कर्ज/ऋण  की

 घनराशि

 2

 14...  प्ुज़ाब़

 15...  राजस्थान

 16.  तमिलनाडु

 17.  उत्तर  प्रद्गेश

 18...  पूश्तिचम  बंधाल

 19.  पांडिचेरी

 कन्ट्री  प्रोजेक्ट्स

 भारत  में  विदेशी  सहायता  प्राप्त  कृषि  परियोजनाओं  का  संक्षिप्त  ब्यौरा

 ऋ्रम  सं  ०  परियोजना  का  नाम

 2

 विश्व  बेर  मिलियन  अमेरिकी  डालर

 1.
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 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार

 .  राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार

 .  राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार

 .  राष्ट्रीय

 राष्ट्रीय  बीज

 वर्षापोषित  पनघाराएं

 राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंघान  परियोजना

 आंध्र  प्रदेश  चक्रवात  आपातिक  पुनर्तिर्माण

 .  समेकित  पनधारा

 समेकित  पनधारा

 .  कृषि  विकास  परियोजना

 .  झींगा  तथा  मछली  पालन
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 यूरोपीय  आशिक  समुदाय  ई०सी०यू  ०  मिक्षियन

 लिखित  उत्तर

 1.  चम्बल  के  बीहड़  क्षेत्रों/उत्तर  प्रदेश  में  यमुना  के  जलमार्गों  45.60
 में  एकीकृत  पनघधारा  प्रबन्ध

 2.  उत्तर  प्रदेश  में  भीमताल  एकीकृत  पनधारा  प्रबन्ध  परियोजना  4.40

 3.  तमिलनाडु  में  भेड़  विकास  परियोजना

 4.  गुजरात  में  एकीकत  पनघारा  प्रबन्ध

 5.  राजस्थान  में  सरसों  बीज  विकास  परियोजना  28.00

 6.  केरल  में  नारियल  विकास  परियोजना  45.00

 7.  बिहार  सहकारी  भंडारण  परियोजना

 8.  अंतर्देशीय  मात्स्यिकी  विकास  परियोजना

 9.  आपरेशन  परियोजना

 पशु  चिकित्सा  सेवाओं  का  सुदृढ़ीकरण  40.30

 पशु-प्लेग  उन्मूलन  अभियान

 उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  क्षारीय  भूमि  सुधार  कार्यक्रम  35.50

 उत्तर  प्रदेश  में  दक्षिण  भागीरथी  एकीकृत  पनघारा  प्रबन्ध

 यू०एन०डी०पी०  अमरीकी  ढालर

 ऋम  सं०  परियोजना  का  नाम  विदेशी  सहायता  की  राशि
 चरण

 2  3

 जैव  उ्वरकों  का  विकास  ओर  प्रदर्शन  7,72,000.00

 2.  भू-संसाधन  प्रबन्ध  के  लिए  रिमोट  सेन्सिग  2,53,000.00
 में  स्वचालित  तकनीकों  का  प्रयोग

 पौध  संगरोध  सुविधाओं  करा  विकास  और

 सुदृढ़ीकरण

 द्विपक्षीय  आदि

 भारत-डेनिस  मात्स्यिकी  रु०  924.32  लाख

 2.  कृषि  में  तमिलनाडु  की

 3,037,736.00

 र०  करोड़



 चिखित  उत्तर

 बच

 3.

 10.

 11.

 13.

 14.

 15.

 वृहत  पनधारा

 महिला  तथा  युवा  प्रशिक्षण/विस्तार

 .  कृषि  से  महिलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  तथा

 उड़ीसा

 पुडुकोटई  पशुधन  विकास  परियोजना

 एकीकृत  पशुधन  विकास

 उड़ीसा

 विकास

 तमिलनाडु

 कर्नाटक  में  पनधारा  विकास  परियोजना

 .  वृहत  पनधारा  विकास  उड़ीसा

 ओवरसीज  यू०के०  की  सहायता  से

 बंगाल  की  खाड़ी  में  मछली  पकड़ने  के  पश्चात्  मास्यिकी

 परियोजना  (1987  से

 ओोडीए  की  सहायता  प्राप्त  कृषि  विस्तार  प्रशिक्षण  ओर

 प्रबंध  परियोजना

 «  भारत-इटली  प्मशीतोष्ण  जलवायु  फल  फल

 योजना

 लघु  पनधाराओं  के  लिए  हाइड्रोलोजिकल
 मानिटरिंग  नेटवर्क  पर  भारत-जमंन  द्विपक्षीय  कार्य  क्रम

 केरल  में  भारत-जमंन  जलाशय  मत्स्यिकी  विक्रास

 परियोजना

 भारत-जमंन  गाय  परियोजना

 स्विस

 16.  गोपशु  चारा  उत्पादन  तथा  डेरी  विकास  हेतु

 17.

 18.

 इंडो-स्विस  केरल

 नाथ  केरल  डेयरी  डेपलपमेंट  प्रोजेक्ट

 गोशशु  चारा  उत्पादन  ओर  डेयरी  विकास  हेतु
 इंडो-स्विस  आन्ध्र  प्रदेश

 23  7793

 3

 रु०  125.4  मिलियन

 रु०  21.33  मिलियन

 र०  44  मिलियन

 रु०  96,966,000

 रु०  62.5  मिलियन

 र०  88.3  मिलियन

 रु०  13.3  करोड़

 पौंड  474,174

 पौंड  972,000
 पौंड  684,000

 6,295,920,000  लीरा

 डी०एम०  8  मिलियन

 डी०एम०  4,00,000

 ऋण  राशि  डी०एम०  6
 मिलियन  तथा  अनुदान  डी  ०

 एम०  3.97

 260  लाख  मिलियन

 644.80  मिलियन  रु०

 644.80 लाख रु०
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 19.

 24.

 25.

 26.

 2

 लिखित  उसरे

 बकरा  विकास  और  चारा  उत्पादन  जिसे

 एक  वर्ष  तक  बढ़ाया  गया  इंडो-स्विस

 .  स्थायी  पशुपालन  और  डेरी  विकास

 हेतु  इंडो-स्विस  उड़ीसा

 .  सहभागी  ओर  एकीकृत  पनधारा  गुलबर्गा

 नीदरलेंड

 .  उत्तरी  बंगाल  तराई  में  लघु  सिंचाई  तथा  मृदा  संरक्षण

 सुधार  परियोजनाएं

 3.  गुजरात  में  कृषि  में  कूषक  महिलाओं  का  प्रशिक्षण

 ७  >>
 कल्ाव

 हिमाचल  प्रदेश  की  कुल्लू  घाटी  में  वाणिज्यिक  ट्राउट

 पालन  हेतु  पायलट  परियोजना

 व्यापक  भू  उपयोग  प्रबंध  कर्नाटक

 सेब  पर  भारत  बुल्गारिया  परियोजना

 168  लाख  रु०

 270  लाख  रु०

 464.91  लाख  रु०

 209  लाख  रु०

 डी०एफ०एल०
 3396000  मिलियन

 5  मिलियन  एन०ओ०के०

 16050  मिलियन  येन
 का  ऋण

 सिर्फ  तकनीकी  सहायता
 प्रदान  की  जाती

 a  /»/ण/"णईणण

 अहमदनगर-कल्याण  रेल  लाइन

 4009.  श्री  यशवन्तराव  पाटोल  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अहमदनगर  और  कल्याण
 के  बीच  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए

 सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 रेल  सस्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  के०  सी०  :  नहीं  ।

 (q)  से  प्रश्न  नड्ढीं  उठता  ।
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 |
 कृषि  विस्तार  योजना

 4010.  श्री  सन्त  कुमार  भष्डल  :

 श्री  असर  रायप्रधान  :

 डा०  विश्वताथम  कंनिकी  :

 क्या  कृषि  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  ओर  निरीक्षणਂ  कृषि  विस्तार  नीति  के
 स्थान  पर  एक  नई  योजना  लाई  जा  रही

 यदि  तो  इस  नई  योजना  की  रूप-रेखा  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  सरकार  द्वारा  इस  नई  योजना  को  किस  सीमा  तक  घनराशि  उपलब्ध  कराई

 पश्चिमी  बंगाल  जैसे  घाटा  वाले  राज्यों  को  इस  घनराशि  का  नियतन  किस  प्रकार
 किया  ओर

 नई  ओर  निरीक्षणਂ  कृषि  विस्तार  योजना  मोजूदा  योजना  से  किस  हृद
 तक  बेहतर  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  ल्रोत  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०
 कृष्ण  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  छठते  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  रेल  पास

 4011.  डा०  डो०  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामंया  :

 क्या  रेल  सनन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  महीनों  के  दोरान  प्रत्येक  जोन  में  विशेषकर  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  स्वतंत्रता

 सेनानियों  को  जारी  किए  गए  काडं  पासों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  विशेषकर  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  बिना  किसी  परेशानी  के  पास

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रल  सन्त्रालय  में  राज्य  भनत्रो  के०सी०  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 काड्ड  पासों  की  सप्लाई  विनियमित  करने  तथा  दक्षिण  मध्य  रेलवे  सहित  अभी  क्षेत्र  गैय

 रलों  द्वारा  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  बर्गर  किसी  बाधा  के  पास  जारी  करना  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 रल  मन्त्रालय  द्वारा  मुख्यतः  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  क्षेत्रीय  रेलों  को  कार्ड  पासों  की  पर्याप्त  सप्लाई  तथा  उनकी  आवधिक  निगरानी  ।

 (2)  समाप्ति  की  तारीख  से  आठ  दिन  परृ्व  नवीकरण  की  सुविधा  ।
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 (3)  रेल  प्रशासनों  को  आवधिक  रिपोर्ट  भेजनी  होती  हैं  जिनमें  उनके  पास  स्टाक  में  पड़े
 कोरे  कार्ड  पासों  की  संख्या  देनी  होती  है  ।

 (4)  क्षेत्रीय  रेलों  के  पास  कार्ड  पास  उपलब्ध  न  होने  की  स्थिति  विशिष्ट  अवधि  के  लिए
 वेघता  अवधि  बढ़ाने  के  वास््ते  विशेष  अनुमोदन  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 रेलवे  1992  से  1993  तक
 के  पिछले  छह  महीनों  के  दोरान

 तन््त्रता  सेनानियों  को  जारी  किए  गए
 काई  पाप्तों  की  कुल  संख्या

 मध्य  3087

 पूर्व  4134

 उत्तर  4297

 पूर्वोत्तर  2322

 पूर्वोत्तर  सीमा  550

 दक्षिण  2574

 दक्षिण  मध्य  4247

 दक्षिण  पूर्व  1460

 पश्चिम  1242

 केरल  विश्वविद्यालयों  को  अनुवान

 4012.  श्री  चाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  केरल  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  तथा  कालिजों  को

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोराम  विशेष  अनुदानों  तथा  की  कितनी

 घनराशि  दी

 उन्हें  अनुदान  किस  प्रयोजन  हेतु  दिए  गए

 केरल  के  विश्वविद्यालयों  और  कालिजों  की  क्रितनी  विशेष  योजनाएं  केन्द्रीय  सरकार

 की  स्वीकृति  तथा  वित्तोय  सहायता  हेतु  लंबित  ओर

 इन्हें  स्वीकृति  कब  तक  दी  जाएगी  ?

 मानव  संप्ताधन  विकास  मन्त्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।
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 बिहार  को  खाद्यान्नों  और  चीनी  की  सप्लाई

 4013.  क्री  रामरेद  रास  :  क्या  खाद्य  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  वितरण

 हेतु  खाद्यान्नों  और  चीनी  के  कोट  की  सप्लाई  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 सरकार  इन  वस्तुओं  की  सप्लाई  किस  सीमा  तक  बढ़ाने  पर  सहमत  हुई  है  ?

 खाद्य  सनन््तालय  के  राज्य  सनन्त्री  कल्पनाथ  :  से  बिहार  सरकार  ने  सूखे
 के  कारण  1992  में  50,000  मी०  टन  1992  में  एक  लाख  सीटरी  टन

 गेहूं  ओर  1992  ओर  उसके  बाद  से  50,000  मोटरी  टन  चावल  तथा  1992  से

 अप्र  1993  तक  प्रतिमास  30,000  मीटरी  टन  गेहूं  के अतिरिक्त  आवंटन  करने  के  लिए  अनुरोध
 किया  था  ।

 बिहार  सरकार  को  उनके  24,580  मीटरी  टन  चावल  तथा  51,580  मीटरी  टन  गेहूं
 के  सामान्य  मासिक  आढइंठनों  के  अलावा  चावल  ओर  गेहूं  की  निम्नानुसार  अतिरिक्त  मात्राएं
 आवंटित  की  गई  हैं  :--

 मीटरी  टन

 माह/वर्ष  चावल  गेहूं

 1992  न  10,000

 1992  न  10,000

 1992  णाः  10,000

 1993  10,000  _

 1993  न+  10,000

 1993  जा  10,000

 इस  समय  बिहार  को  5%  को  ददथ  वृद्धि  सहित  35132  मीटसी  टय  चीनी  का  मासिक

 श्ावंटन  किया  जाता  है  ।

 ]
 सानखद  तथा  नेरूल  के  बोच  स्थानोय  रेल  सेवा

 4014.  थी  राम  नाईक  :  क्या  रेत्र  सन्त्रो  यह  बताने  की  क्ृय्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  नसवी  सुम्बई  में  तानखुर्द  तथा  तेरल  के  बीच  1-1-93  से  नई  स्थानीय  रेलजाड़ी
 जलक्षाने  का  निर्णय  किया  गया
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 यदि  तो  क्या  उक्त  रेल  सेवा  प्रारम्भ  कर  दी  गई

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  से  नेरल  में  समित  फरिवालन

 सुविधाओं  सहित  वाशी-नेरल  खंड  को  9-2-93  से  चालू  कर  दिया  गया  10-2-93  से  नेरल

 तक/से  शुरू  की  गई  सेवाओं  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 खंड  डाउन  अप

 बम्बई  वी०  टी०-नेरल  26  25

 कुर्ला-नेरल  4  4

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 पेयजल  की  व्यवस्था

 4016.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  क॒ग्ा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आगामी  ग्रीष्म  ऋतु  के  दोरान  लम्बी  दूरी  की  रेलगाड़ियों
 के  डिब्बों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वया  कदम  उठाए  जा  रहे  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  ०  सी०  :  और  स्टेशनों  पर  पीने  का

 पानी  पानी  की  मटकों  और  प्याऊओं  द्वारा  सप्लाई  किया  जाता  हैं|

 गाड़ियों  में  पानी  पहला  दर्जा  वातानुकूल  सवारी  डिब्बों  में  वातानुकूल  सवारी

 डिख्यों  में  कंटेनरों  और  पहले  और  दूसरे  दर्ज  के  सवारी  डिब्बों  में  जेरी  कनों  की  व्यवस्था  करके

 सप्लाई  किया  जाता  ग्रीष्म  ऋतु  शुरू  होने  से  पहले  आवश्यक  उपाय  किए  जाते  जिसमें  पानी

 सप्लाई  के  प्रबंधों  की  समीक्षा  संभावित  घटनाओं  के  लिए  प्रणाली  को  तैयार

 सड़क  द्वारा  पानी  का  पानी  की  ट्रालियों  और  पहिएदार  घड़ौंचियों  पर  घड़ों  की  व्यवस्था

 करना  शामिल  गर्भियों  के  दौरान  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  नियमित  पानी  वालों  के  अलावा

 गर्मी  के  मौसम  के  लिए  पानी  वाले  भी  सेवा  में  लगाए  जाते  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 एशियाई  विकास  बेर  ऋण

 4017.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एशिया  विकास  बेंक  ने  भारतीय  रेल  को  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  धन  का

 ऋण  दिया
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 ऐसे  ऋण  की  शर्तें  क्या

 क्या  भारतीय  रेल  ने  इस  ऋण  का  समुचित  ढंग  से  उपयोग  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रैल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  225  मिलियन  अमरीकी

 एशियाई  विकास  बैंक  की  मानक  शर्तों  में  075%  की  वाधिक  दर  से  वचनबद्धता
 प्रभार  तथा  6.58%,  वाषिक  दर  से  ब्याज  दर  शामिल  करार  निष्पादन  के  5  वर्ष  बाद  अदायगी

 शुरू  होगी  तथा  यह  अगले  20  वषं  में  पूरी  की  जाएगी  ।

 यह  ऋण  1-6-1992  को  ही  प्रभावी  हुआ  है  ।  अनुबंधित  ऋण  का  उपयोग  योजना

 के  अन्तर्गत  आने  वाली  गतिविधियों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  और  अभी  तक  16.256

 मिलियन  अमरीकी  डालर  की  वचनबद्धता  की  गई  ऋण  उपयोग  करने  की  अन्तिम  तिथि

 31-12-1996  है  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 उड़ीसा  में  केन्द्रोय  रवच्छ  जल-मत्स्यन  संस्थान

 4018.  डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  क्या  कृषि  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  में  कोई  केन्द्रीय  स्वच्छ  जल  मत्स्यन  संस्थान  कायंरत

 यदि  तो  संस्थान  में  किस  प्रकार  की  गतिविधियां  होती

 क्या  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भी  ऐसे  ही  संस्थानों  की  स्थापना  की  गई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  भनन््त्री  ओर  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कष्ण  :  हां  ।

 (i)  10  हैक्टर  जलल-क्षेत्र  तक  गम  ताजा  पानी  में  फिन-फिश  ओर  शैल-फिश  उत्पादन

 के  लिए  तकनी  की-प्राथिक  दृष्टि  से जीवन््त  और  स्थायी  कल्वर  पद्धति  की  ओर  ले  जाने  वाले

 संघान  कार्य  करना  (ii)  ताजा  पानी  में  उपयुक्तम  उत्पादन  क्षमता  ओर  उत्पादन  लेने  में  सहायक

 प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विशेष  तौर  पर  पोषणता  ओर  आहार  तैयार  पुनर्जंनन

 शरीर  क्रिया  रोध  जलाशय  जल  प्राणि-विज्ञान

 और  कार्यकारी  आ्थिकी  के  लिए  अनुसंधान  कार्य  करना  ओर  (7)  प्रशिक्षण  शिक्षा  और

 विस्तार  शिक्षा  कार्यक्रपों  के  द्वारा  प्रौद्योगिकी  के  स्थानांतरण  के  कायक्रमों  को  आरंभ  करना  और

 संस्थागत  परामशुेंदातन्नी  सेवाएं  उपलब्ध  करना  ।

 केन्द्रीय  ताजा  पानी  जल-प्राणि-विज्ञान  संस्था  के  निम्न  स्थानों  में  केन्द्र  हैं  रहारा

 कल्याणी  काकीनाडा  बंगलौर

 कटक  ओर  कोशल्यागंज  ।  इनके  अतिरिक्त  ठंडे  पर्यावरण  में  ताजा  पानी

 प्राणि  विज्ञान  पर  काये  करने  वाला  एक  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश  के  चम्पावत  नामक

 स्थान  में  है  ।
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 खोथा  तथा  धो  बनाने  वालो  मशीनें

 4019.  डा०  आर०  सललू  :  क्या  कपि  मसन््त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेयरी  अनुसंधान  संस्थान  ने  देश  में  खोया  और  धी  का  निर्माण  करने

 वाली  मशीनों  का  विकास  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  मशीनों  से  क्या-क्या  लाभ  मिलने  की

 सम्भावना

 ऐसी  सशीनों  के  अनुसंघान  तथा  विकास  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  गई

 देश  में  ऐसी  कितनी  मशीनें  चालू  हैं  तथा  इनकी  धंस्थापित  ओर  वास्तविक  औसत

 क्षमता  कितनी-कितनी

 क्या  ऐसी  किसी  मशीन  का  निर्यात  भी  किया  गया  ओर

 यदि  तो  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  और  कृषि  मम्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री

 एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 इसके  लाभ ये  हैं  :--

 1.  ठोस  और  स्वास्थ्यकर  डिजाइन  ।

 .  श्रेष्ठ  उत्पाद  क्वालिटी  देने  वाला  ।

 ,  मशीन  चालक  पर  कम  से  कम  जोर  पढ़ता  है  ।

 ,  इससे  ऊर्जा  का  संरक्षण  होता

 .  इसके  उत्पादों  को  कम  से  कम  क्षति  पहुंचती  है  ।

 हस  मशीन  के  अनुसंधान  और  विकास  पर  4  लाख  to  खर्च  हुए  हैँ  ।

 निरन्तर  घी  तैयार  करने  वाली  मशीन  की  क्षमता  500-800  किलोग्राम/घंटा  है

 ओर  निरन्तर  खोवा  बनाने  वाली  मशीन  की  क्षमता  30-45  किलोग्राम/घंटा  है  ।  इन  मगीनों  की

 ओद्योगिक  स्तर  पर  उपयोग  के  लिए  परीक्षण  करने  की  जरूरत  है  ।  देश  के  डेरी  उद्योग  को  इसकी

 तकनीक  हस्तांतरित  की  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 WN

 व

 नी

 शिक्षा  पर  सम्मेलन

 4020.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  वया  मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  सबसे  अधिक  विकासशील  नो
 देशों  में  सभी  के  लिए  शिक्षा  के  संवद्धंन

 के  संबंध  में  सम्मेलन  आयोजित  करने  हेतु  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
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 इस  सम्बन्ध  में  तैयार  की  गई  योजना  का  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्मेलन  के  कब  तक  आयोजित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  से  हां  ।  के  लिए  शिक्षाਂ  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  यूनेस्को-यूनिसेफ
 पहल  के  एक  भाग  के  रूप  भारत  ने  घनी  आबादी  वाले  9  विकासशील  देशों  की  एक
 स्तरीय  बैठक  आयोजित  करने  की  अपनी  तत्परता  जाहिर  की  है  ।  ये  देश  इस  प्रकार

 बांग्ला  नाइजी  पाकिस्तान  और  भारत  ।

 1993  में  आयोजित  किए  जाने  की  संभावना  सम्मेलन  के  लिए  कोई  योजना  तैयार

 किए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 उड़ीपा  में  उपरि  पूल

 4021.  हा०  कपासिन्धु  भोई  :  क्या  रेल  सनन््क्तों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में  कितने  रेल  पुल  बनाए  गए  तथा  इस  पर

 कुल  कितना  खर्च  ओर

 इस  खच  में  राज्य  सरकार  तथा  रेल  मंत्रालय  द्वारा  पृथक  रूप  से  किए  गए  खर्च  की
 प्रतिशतता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०  सी०  :  कोई  नहीं  !

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेल  पास

 4022.  शॉ०  पी०  आर०  गंगवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  पास  जारी  करने  के  कितने  मामले  सरकार  के  विचाराधीन  ओर

 इन  मामलों  पर  कब  तक  स्वीकृति  प्रदात  की  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  और  लगभग  40  मामले

 जिन्हें  शीघ्र  निपटा  दिया  जाएगा  ।

 कृषि  में  उन्नत  अनुसंधान  उपकरणों  का  उपयोग

 4023.  श्री  बाड़डे  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒था  करेंगे
 किः

 क्या  भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  का  कूषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  समग्र  लक्ष्य  को
 प्राप्त  करने  क ेलिए  नवीनतम  उन्नत  अनुसंधान  उपकरणों  तथा  साधनों  के  उपयोग  पर  बल  देने  का
 विचार  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मन्ध्रालय  में  राज्य  मन््त्री  और  कृषि  मन््त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो

 एस०  कृष्ण  :  हां  ।
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 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  उत्पादन  और  उत्पादकता  पशुधव  और

 मात्स्थिकी  संस्ताधनों  को  उन्नत  करने  के  लिए  कृषि  के  लिए  उ  ग्योगी  प्रौद्योगिकियों  जैसे  सुधरे  ट्रं
 शक्ति-चालित  यंत्रों/उपकरणों,  नवीनतम  उन्नत  प्रयोगशाला  सम्बन्धी  उपकरणों  और  जैव-प्रौद्योगिक

 ओर  दूर-संवेदी  तकनीकों  को  फंल़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ]

 रोटेगांव  से  पनटांबा  रेल  लाइन

 4024.  श्री  यशवंत  राव  पाटिल  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  हो  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  रेलवे  के  रोटेगांव  और  पनटांबा  रेलवे-स्टेशनों  को  जोड़ने  हेतु  अभ्यावेदन

 मिले

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  सी०  :  हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  श्री  शालिगराम  बस्सई  से  एक  सुझ्नाव  प्राप्त  हुआ  था  जिसमे  कहा  गया

 था  कि  पुझाई  गई  लाइन  से  औरंगाबाद  और  पुणे  के  बीच  की  दूरी  94  कि०  सी०  कम  हो  जाएगी  ।

 संसाधनों  की  भारी  तंगी  के  कारण  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हुआ

 सहानन्दा  एक्सप्रेस  का  बरहान  जंक्शन  पर  रोका  जाना

 4025.  स्वामी  सुरेशानन्द  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  4083  महानन्दा  एक्सप्रेस  को  उत्तर  रेलवे  के  बरहान  जंक्शन  पर  रोकने  की

 भांग  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्री  के०  सी०  :  हां  ।

 जांच  की  गई  लेकिन  ओचित्यपूर्ण  नहीं  पाया  गया  ।

 गेहूं  को  सरोद

 4026.  डॉ०  डी०  वबेंकटेश्वर

 श्री  बोल्ला  बुल्लो  राम॑या  :

 क्या  खाद्य  मनन््त्रो  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 क्या  1993  तक  अपेक्षित  गेहूं  का  भण्डार  बफर  स्टाक  के  स्वीकृत  मानदंडों  से
 कम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  और

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  सप्लाई  के  लिए  गेहूं  की  खरीद  को  पूरा  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाएंगे

 ?
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 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  हां  ।

 पहली  1993  को  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  पूल  में  लगभग  27  लाख  मीटरी

 टन  गेहूं  का  अनुमानित  स्टाक  होने  की  सम्भावना  है  जबकि  बफर  स्टाक  रखने  की  नीति  के  अनुसार
 यह  सस््टाक  37  लाख  मीटरी  टन  होना  चाहिए  ।  '199  1-92  और  199  2-93  के  दोरान  कम  वसूली

 होने  ओर  मजबूत  बनाई  गई  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  किए  गए  अतिरिक्त  आवंटनों

 सहित  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  अधिक  आवंटन  ओर  उठान  होने  तथा  मूल्य  वृद्धि  को

 रोकने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खुले  बाजार  में  गेहूं  की  बिक्री  करने  के  कारण  गेहूं  के

 स्टाक  में  कमी  हुई  है  ।

 ge  आगामी  रबी  विपणन  मौसम  1993-94  के  लिए  गेहूं  का  वसूली  मूल्य
 प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया  गया  है  1-4-93  पे  30-6-93  तक  की  अवधि  के  लिए  25/-
 रुपये  प्रति  क्विटल  का  प्रोत्साहन  बोनप्त  शामिल  ।  इस  प्रकार  गेहूं  के  वसूली  मूल्य  में  पिछले  वर्ष

 इसी  अवधि  में  की  गई  बुद्धि  की  तुलना  में  55/-  रपये  प्रति  क्िविटल  की  वृद्धि  की  गई  चूंकि  मुल्य
 समर्थन  परिचालनों  के  अधीन  खाद्यान्नों  की  खरीदारियां  स्वैच्छिक  आधार  पर  की  जाती  इसलिए
 अधिक  से  अधिक  वसूली  करने  के  उद्ं श्य  से  सरकार  किसानों  को  लाभकारो  मूल्य  प्रदान

 भारी  संख्या  में  क्रय  केन्द्र  तत्काल  भुगतान  आदि  ज॑से  सभी  उपाय  कर  रही  है  ।

 शारोरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तितयों  के  लिए  विश्वधिद्यालय

 4027.  श्रीमती  सरोज  बुबे  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  शारीरिक  रूप  से  विकलांक  व्यक्तियों  के लिए  अलग  विश्वविद्यालय

 स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]

 मद्रास  में  रेल  यातायात

 4028.  डॉ०  राजागोपालन  श्रीधर  :  क्या  रेल  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  1993  के  दोरान  तमिलनाडु  में  मद्रास  में  उसके  निकट  थिहृवेल्लोर

 लाइन  पर  रेल  यातायात  में  कोई  बाघा  उत्पन्न  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उसके  क्या  कारण  और

 भविष्य  में  ऐसी  बाधाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 164



 2  1915  लिखित  उतर
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 रल  सन्त्रालय  में  राज्य  भनत्रो  के०  स्ी०  :  और  22  1993
 को  दैनिक  यात्रियों  द्वारा  उपनगरीय  गाड़ियों  के  बिलम्ब  से  चलने  के  विरुद्ध  किए  गए  आन्दोलन  के
 कारण  तिड्वल्लूर  स्टेशन  पर  तीन  घंटे  तक  यातायात  अवरुद्ध  रहा  था  ।  माल  डिब्बे  के  कपलिग  में
 यांत्रिक  खराबी  के  कारण  तिरूवल्लूर  स्टेशन  के  होम  सिंगनल  के  निकट  एक  माल  गाड़ी  विभाजित

 हो  जाने  के  कारण  ये  गाड़ियां  विलम्ब  से  चल  रही  थीं  ।

 उपनग  रीय  गाड़ियों  का  ठीक  समय  पर  चालन  सुनिश्चित  करने  का  हरसम्भव  प्रयास
 किया  जा  रहा  है  ।  रेलों  के  नियंत्रण  के  भीतर  आने  वाली  डकोनियों  को  दूर  करने  के  लिए  चोबीसों

 घंटे  निगरानी  रखो  जा  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  उपरि  पुल

 4029.  डॉ०  पी०  आर०  गंगवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  पड़ने  वाले  रेलवे  जोनों

 में  रेलवे  फाटकों  पर  उपरि  पुलों  के  निर्माण  हेतु  आरम्भ  की  गई  परियोजनाओं  की  संख्या  क्या

 ओर

 इनकी  अनुमानित  लागत  ओर  अब  तक  हुईं  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  ये  निर्माण

 कार्य  कब  तक  पूरे  होंगे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  1992-93  पूर्वत्तिर  रेलवे  में

 एक  ।

 1993-94  3-94  कोई  नहीं  ।

 संशोधित  अनुमानित  लागत  :  रेलों  का  हिस्सा  3.69  करोड़  राज्य  सरकार

 का  हिस्सा  3.82  करोड़  विस्तृत  अनुमान  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  रही  पहुंच  मार्गों  पर

 मिद्टी  सम्बन्धी  कार्य  शुरू  हो  गया  निर्माण  कार्य  लगभए  2  वर्ष  में  पुरा  हो

 लीनी  उद्योग

 4030.  डा०  डी०  बेंकटेश्वर  राव  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  उद्योग  के  लिए  घोषित  की  गई  चीनी  नीति  से  अधिक  राजस्व  प्राप्त  हो

 रहा

 यदि  तो  नई  नीति  से  चीनी  उत्पादकों  को  कितना  लाभ  पहुंचा

 कया  उत्पादकों  को  गन्ने  तथा  व्यापार  की  ऊंची  कीमतों  का  आश्वासन  दिया  गया

 जोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 साथ  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  हां  ।

 से  नई  चीनी  नीति  में  उल्लिखित  उपायों  का  उद्देश्य  चीनी  उद्योग  को  वित्तीय

 सक्षमता  में  सुघार  करना  चीनी  उद्योग  किसानों  को  गन्ने  की  बकाया  राशि  के  जमा  न

 होने  देने  के  सन्दर्भ  से  राहत  प्रदान  करेगा  ।  1991-92  के  मौसम  में  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम
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 मूल्य  26/-  रु०  प्रति  क्विटल  था  इसे  1992-५3  के  मोसम  के  लिए  बढ़ाकर  31/-  ०  प्रति  क्विटल
 कर  दिया  गया  है  |  यह  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  8.5  प्रतिशत  की  मूल  रिकवरी  के  साथ  संबद्ध  है
 ओर  उत्पादकों  को  उपर्युक्त  स्तर  से  अधिक  रिकवरो  में  प्रत्येक  0  ।  प्रतिशत  की  बृद्धि  के  लिए

 आातुपातिक  प्रीमियम  देय  होगा  ।

 हुंगली  बाजार  में  जब्त  किए  गए  कछए

 4031.  डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  1992  में  हुगली  बाजार  से  बड़ी  संख्या  में  ऐसे  कछुओं  को  जब्त  किया

 गया  जिनकी  नस्ल  लुप्त  होती  जा  रही

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  परिणाम  क्या  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  सन््त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  कम्तल  :  से  प्राप्त

 सूचनाओं  के  अनुसार  24-12-92  को  हुगली  जिले  के  कन्तागर  नामक  स्थान  पर  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  के  वन्यजीव  प्राधिकारियों  द्वारा  1002  कछुए  पकड़ें  प्रारम्भिक  जांच  से  पता  चला

 है  कि  हों  सकता  है  इन  कछुओं  को  उत्तर  प्रदेश  के  क्षेत्रों  स ेलाथा  गया  हो  |  चोरी-छिपे  शिकार

 घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  के  वन्यजीव  प्राधिकारी  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  वन्यजीब

 वार्डन  के  समन््वयन  से  कारंवाई  कर  रहे  हैं  ।

 उतर  रखे  सें  यात्रा  भस  भत्त  के  कथित  फर्जो  दाले

 4032.  श्री  हरिन  पाठक  :

 करो  खन्द्रेश  पटेल  :

 क्या  रेल  सनन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  नई  दिल्ली  में  अनेक  कर्मचारियों  विशेष  रूप  से  धम  की  वापसी

 शाखा  के  कर्मचारियों  ने  वर्ष  1992  में  यात्रा  भत्ते/देनिक  भत्ते  के  फर्जी  बिलों  के  दावे  पेश  किए

 यदि  तो  पिछले  वित्तीय  वर्ष  में  रेलवे  द्वारा  उन्हें  यात्रा  भत्ते/दंनिक  भत्ते  के  खूव में
 कितनी  घन-राशि  के  बिलों का  भुगतान  किया

 क्या  सरकार  ने  कोई  विभागीय  जांच  कराई  है  अथवा  रिकार्डों
 की

 लेखा  परीक्षा  कराई

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 फर्जी  दावों  को  रोकने  तथा  दोषी  अ्रश्चिकारियों  को  दंढित  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कदम  उठाए  ओर

 यदि  कोई  कायंबाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संन्जालय  में  राज्य  सनन््त्री  के०  सी०  :  उत्तर  रेलबै  की  लेखा  परीक्षा
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 Fa,  फिफक  गहन  क  »

 ै“2“्््यपथय  या
 शाखा  ने  रिफंड  शाखा  के  कम  करियों  द्वारा  के  दोरान  दूसरे  शहरों  में  यात्रा  प्रभार  प्राप्त

 बैं  के  कुछ  मामलों  पर  आपत्ति  की  थी  ।

 से  इसमें  केवल  र०  शामिल  संबंधित  कर्मचारियों  से  उपर्यकक््त
 राशि  वसूल  कर  ली  गई  लेखा  और  लेखा  परीक्षा  विभागों  के  प्रतिनिधियों
 के  साथ  हुई  त्रिक्षीय  बंठकं  के  बाद  यह  पाया  गया  कि  इस  राशि  का  कुछ  भाग  दावेदारों  को  देय

 प्रत्येक  कमेंचारी  के  दावे  के  लिए  मामलों  की  समीक्षा  की  जा  रही  भज््यि  में
 होने  वाले  मामलों  के  लिए  आऊट  स्टेशनों  पर  प्रधारों  से  संबंधित  नीति  भी  निश्चित  कर  दी  गई  है  ।

 महिला  ससाखझ्या  कार्यक्रम

 4033.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  मानव  संताधन  विश्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1993  के  एक्सप्रेसਂ  नथी  दिल्ली  में
 डिरेल्स  प्रोग्राम  टु  एम्पावर  वीमनਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया

 सरकार  महिला  समाख्या  कार्यक्रम  की  ओर  अधिक  प्रभावी  बनाने  हेतु  क्या  उपाय
 कश  रही  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृलि  में  उपलंत्री
 :  हां  ।

 और  गुजरात  महिला  समाख्या  सोसायटी  के  चार  संसाधन  व्यक्तियों  तथा  एक
 सलाहकार  का  जिसका  उल्लेख  प्रेस  रिपोर्ट  में  किया  गया  एकमात्र  घटना  महिला
 समाख्या  कार्यक्रम  को  प्रभावी  रूपसे  तथा  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  यथा  उल्लिखित

 महिलाओं  की  समानता  के  लिए  शिक्षा  के  इसके  उद्देश्यों  के  अनुसार  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 एकीकत  सम्द्रो  सत्स्यन  क्षेत्रों  का  परिसोसन

 4034.  थ्री  घी०एस०  विजयाराघधवन  :  कया  कृषि  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एकीकृत  समुद्री  मत्स्थन  क्षेत्रों  क ेपरिसीख्रत  पर  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इसे  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  विभिन्न  मंचों  पर  चर्चा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  निष्कं  क्या  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 कृष्ण  :  से  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  परिचालित  एक  माडड  बिल  के  आधार  पर

 आमन्ध्र  प्रदेश  को  छोड़कर  सभी  समुद्र  तटीय  राज्यों  ओर  संघ  शासित  प्रदेशों
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 ने  समुद्र  मत्स्यनम  विनियमन  अधिनियम  बनाया  है  जिसके  अधीन  क्षेत्रीय  जल  के  भीतर  समुद्री  मत्स्यन
 क्षेत्र  सीमांकित  किए  जाते  हैं  ।  मत्स्यन  क्षेत्रों  के  सीमांकन  में  एकरूपता  के  मामले  पर  अन्तर-राज्य

 परिषद  ओर  केन्द्रीय  मात्स्यिकी  बोर्ड  आदि  जैसे  विभिन्न  मंचों  पर  विचार-विमर्श  किया

 केन्द्रीय  मात्स्यिकी  बोडें  ने  पश्चिमी  तट  पर  तटरेखा  से  10  कि०मी०  तक  तथा  पूर्वी  तटरेखा  से  सात

 कि०मी०  का  समान  क्षेत्र  केवल  परम्परागत  मछुआरों  के  लिए  संस्तुत  किया  है  ।

 खाद्य  तेल  की  लपत

 4035.  श्री  लेज  मारायण  सिह  :

 ओर  राजेश  कुमार  :

 श्रोमती  शीला  गोतम  :

 क्या  नागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  देशों  की  तुलना  में  इस  देश  में  प्रति  व्यक्ति  खाद्य  तेलों  की  खपत  अत्यन्त
 कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा
 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्व  मंत्रो  कमालदीन  :  ओर  विश्व  के  अन्य  देशों
 की  तुलना  में  भारत  में  खाद्य  तेलों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  नीचे  दी  गई  :--

 कि०पग्रा०  प्रति  वर्ष

 देश  वर्ष  1987

 भारत  6.80*

 जापान  19.84

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  38.98

 सोवियत  संघ  23.28

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  39.72

 फनाडा  34.83

 चीन  7.43

 ब्राजील
 17.77

 इण्डोनेशिया
 8.57

 विश्व  14.47

 *  झारत  के  संबंध  में  आंकड़े  वर्ष  1992-93  में  प्रति  व्यक्ति  खपत  के  अनुरूप  हैं  ।
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 तिलहनों  और  परिणामस्वरूप  खाद्य  तेलों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार
 ने  अनेक  उपाय  किए  जेसे  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  पर  बल  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड
 की  तिलहन  परियोजनाओं  को  समथ्थंत्र  संसाधन  और  प्रबन्ध  प्रौद्योगिकी  का  अधिक
 से  अधिक  लाभ  उठाने  के  तिलहन  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  मिशन  की  स्थापना  तिलहनों  का
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  प्रमुख  तिलहनों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 नियत  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन  प्रमुख  नीतिगत  परिवतंन  करना  ताकि  स्थिति  में

 सुधार  हो  ओर  अथंव्यवस्था  को  नया  जीवन  दिया  जा  आदि  आदि  ।

 उपभोक्षता  संरक्षण  संदर्शो  योजना

 4036.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :

 श्रीमतो  शीला  गोतम  :

 क्या  नागरिक  उपभोक्ता  भासले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आठवीं  योजना  के  लिए  उपभोक्ता  संरक्षण  के  क्षेत्र  में  कोई  संदर्शी

 योजना  बनाई

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  और

 ऐसी  योजनाओं  को  कब  तक  चालू  करने  की  संभावना  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओोर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्र।लय  में  राज्य  मंत्री  तथा
 वाणिण्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  कसालुद्दीन  :  से  सरकार  ने  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उपभोक्ता  संरक्षण  के  लिए  कोई  अलग  योजना  तैयार  नहीं  की  है  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  वाषिक  योजना  तैयार  करने  की  सामान्य  प्रक्रिया  के  हिस्से  के  रूप  में
 मंत्रालय  के  प्रस्ताव  योजना  आयोग  को  भेज  दिए  गए  थे  ।  आठवीं  योजना  अवधि  के  लिए  एक  संदशशे
 योजना  तैयार  करने  हेतु  केन्द्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  के  तत्वावधान  में  एक  कार्य  दल  गठित
 किया  गया  था  ओर  इसकी  रिपोर्ट  पर  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  विचार  किया

 ]

 विधि  पुस्तक  को  मान्यता  प्रदान  करना

 4037.  श्री  सो०पी०  भुदालगिरियप्पा  :

 श्री  के०एच०  मुनियप्पा  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  भन््त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विधि  संबंधी  पुस्तकों  के  दो  भाषाओं  में  अनुवाद  को  मान्यता  देने  की  सरकार  की

 कोई  नीति

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  मुस्लिम  ला
 के

 उदू  संस्करण  की  कोई  पुस्तक  मान्यता  दिए  जाने,हेतु
 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्योरा  क्या
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 (S)  क्या  सरकार  द्वारा  इस  पुस्तक  को  माम्यता  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  पु८तक  को  कब  तक  मान्यता  दे  दी  जाएगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रशलय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 :  शिक्षा  विभाग  द्वारा  अनुवाद  अथवा  अन्य  उद्देश्यों  क ेलिए  विधि  संबंधी  पुस्तकों  को

 सरकार  की  मान्यता  प्रदान  करने  की  कोई  योजना  संचालित  नहीं  की  जा  रही  है  ।  राष्ट्रीय

 पुस्तक  भारत  द्वारा  प्रदान  क्रममान्रा  के  अन्तगंत  विभिन्न  भारतीय  भाषाओं  की

 सर्वोत्तम  प्रतिनिधि  साहित्यिक  कृतियों  का  अनुवाद  किया  जाता  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दिल्ली  नगर  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाव  ओर  दिल्लो  विद्युत  प्रदाय  संस्यात  को
 उपभोकत  संरक्षण  अधिनियम  के  अंतगगंत  लाना

 4038.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर

 अनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  ने  दिल्ली  मगर  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  और  दिल्ली  विद्युत
 प्रदाय  संध्यान  को  उपभोक्ता  विवाद  शिकायत  निवारण  आयोग

 के  क्षेत्राधिकार  में  लाने  के  उद्देश्य
 से  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  संशोधन  करने  हेतु  कोई  उच्चाधिकार  प्राप्त  कार्य  दल

 गठित  विया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  झोर  सार्थजनिक  वितरण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा

 वाणिज्य  भन्त्रालय  में  राज्य  भनन्त्री  कसालुद्ीन  :  से  उपभोक्ता  संरक्षण

 1986,  केवल  उन  सेवाओं  को  छोड़कर  जो  निःशुल्क  श्रदान  की  गई  हैं  अथवा  जो

 वैयक्तिक  सेवा  के  करार  के  तहत  प्रदान  की  जाती  सभी  सेवाओं  पर  जो  प्रतिफल  के  लिए  भाड़े
 पर  ली  गई  लागू  होता  उक्त  अधिनियम  के  तहत  स्थापित  तीन  स्तरीय  प्रतितोष  तंत्र  में

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  विरुद्ध  अनेक  मामले  दायर  किए  गए  हैं  ओर  कुछ  मामलों  में  राहत
 प्रदान  की  गई  है  ।  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  उपयुक्त  संशोधनों  का  सुझाव  देने  के

 लिए  गठित  उच्च  शक्त  प्राप्त  कार्य  दल  ने  दिल्ली  नगर  निगम  जैसे  स्थानीय  निकायों  द्वारा  प्रदत्त

 सेवाओं  को  इस  अधिनियम  की  परिधि  के  भीतर  लाने  की  सिफारिश  की  है  ।  इन  सिफारिशों  पर

 सरकार  विचार  कर  रही  है  !

 ]

 खाद्याननों  का  आयात

 4039.  श्री  वाऊदयाल  जोशी  :  क्या  खाद्य  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  देशों  से  मक्का
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 तथा  चावल  का  आयात  किया  गया  इनकी  आयात  दरें  क्या  हैं  तथा  आयात  की  शर्तें
 क्या

 ये  खाद्यान्न  भारत  में  कब  पहुंच  रहे  हैं  तथा  देश  के  किन-किन  पत्तनों  में

 क्या  इन  खाद्यान्नों  को  देश  के  विभिन्न  पत्तनों  से  गोदामों  तक  पहुंचाने  हेतु  कोई  ठेका
 दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  किन  शर्तों  पर  यह  ठेका  दिया
 गया

 इन  खाद्यान््नों  को  पत्तनों  से  गोदामों  तक  लाने  हेतु  परिवहन  लागत  कितनी
 ओर ध्था

 (a)  इन  खाद्यास्तों  पर  प्रति  क्विंटल  परिवहन  व्यय  कितना  आएगा  ?

 खाद्य  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  कह्पनाथ  :  गेहूँ  1990  और  1991  के
 वर्षों  के  दौरान  गेहूं  का  कोई  आयात  नंहीं  किया  गया  1992  में  कुल  29.90  लाख  मीटरी
 टन  शेहूं  का आयात  करने  के  लिए  ठेके  किए  गए  जहाज  तक  निष्प्रभार  147.78  अमरीकी
 डालर  प्रति  मीटरी  टन  के  औसत  मूल्य  पर  10.05  लाख  मीटरी  टन  कनाडियन  गेहूं  का  आयात  करने
 के  लिए  1  9-6-92  को  ठेका  किया  10  लाख  मीटरी  टन  आस्ट्र  लियन  गेहूं  तक  निष्प्रभार
 137.50  अमरीकी  डालर  प्रति  मीटरी  टन  के  मूल्य  पर  5  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  आयात  करने  के

 लिए  25-8-92  को  ठेका  किया  गया  और  जहाज  तक  निष्प्रभार  135  अमरीकी  डालर  प्रति  मीटरी

 टन  के  मूल्य  पर  5  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  का  आयात  करने  के  लिए  8-10-92  को  ठेका  किया

 का  आयात  करने  के  लिए  ठेका  किया  गया  और  जहाज  तक  निष्प्रभार  111.83  अमरोकी  डालर

 प्रति  मोटरी  टन  के  ओसत  मूल्य  पर  9.85  लाख  मीटरी  टन  अमरोकी  गेहूं  का  आयात  करने  के

 लिए  6-10-92  को  ठेका  किया  गया  ।

 छना  :  निजी  व्यापारियों  द्वारा  चने  का  आयात  मुक्त  रूप  से  किया  जा  सकता  है  और

 1990,  1991  ओर  1992  के  दोरान  सरकार  से  सरकार  के  आधार  पर  चने  का  कोई  आयात  नहीं
 किया  गया  ।

 सिलेट  ओर  सक्का  :  1990,  1991  ओर  1992  के  दौरान  मिलेट  ओर  मक्का  का  कोई
 श्रायात  नहीं  किया  गया  ।

 खावल  :  1990  ओर  1991  के  वर्षों  मे ंचावल  का  कोई  आयात  नहीं  किया  गया  ।

 1990  में  वियतनाम  से  जिन्स  उधार  को  वापस  करने  के  प्रति  0.45  लाख  मीटरी  टन  चावल  प्राप्त

 हुआ  था  ।  1992  के  दोरान  वियतनाम  से  180  अमरीकी  डालर  प्रति  मीटरी  टन  तक

 के  मूल्य  पर  2.15  लाख  मीटरी  टन  चावल  आयात  करने  के  लिए  ठेका  किया  गया

 इसमें  से  1.40  लाख  मीटरी  टन  चावल  वाणिज्यिक  आधार  पर  और  0.75  लाख  मीटरी  टन

 चावल  वियतनाम के  प्रति  पुराने  जिन्स  उधार  पर  ब्याज  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  के

 प्रति  आयात  किया  जा  रहा  है  ।

 वियतनाम  से  जिन्स  उधार  को  वापस  करने  के  प्रति  प्राप्त  हुए  0.45  लाख  मीटरी  टन

 ब्रावल  का  मई  से  1990  के  महीनों  के  दोरान  भारतीय  बन्दरगाहों  पर  उतरान  कर  लिया
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 गया  था  ।  1992  के  दोरान  आयात  के  लिए  ठेकाबद्ध  गेहूं  और  चावल  की  मात्रा  1992  के

 महीने  में  पहुंचनी  शुरू  हो गई  15-3-1993  तक  हुई  निकासी  की  मात्रा  का  बन्दरगाहवार
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  उपाबन्ध  में  उल्लिखित  बन्दरगाहों  के  जरिए  शेष  मात्रा

 प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ।

 ओर  हां  ।  ऐद्ी  प्रत्येक  बन्दरगाह  में  जहां  जहाजों  से  भण्डार  तक  बल्क/बोरी
 बन्द  माल  का  उतरान  बोरियों  में  भराई  का  मानकीकरण  करने  ओर  उनका  बंगनों  में

 '
 लदान  जैसी  भी  स्थिति  के  कार्य  करने  के  लिए  जहाजों  को  हैंडल  करने  हेतु

 हैंडलिग  ओर  ढुलाई  ठेकेदारों  को  नियुक्त  करने  की  पद्धति  सामान्यतया  स्थानीय

 गोदामों  तक  सड़क  मार्ग  द्वारा  और  बाहर  के  स्टेशनों  के  स्थानों  को  रेल  द्वारा  स्टाक  की  ढुलाई  की

 जाती  है  ।  कुछेक  मामलों  में  स्थिति  की  आकस्मिकता  पर  निर्भर  करते  हुए  बाहर  के  स्टेशनों  के

 स्थानों  को  सड़क  मा  द्वारा  भी  स्टाक  भेजा  जाता  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सभी  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  में  उपलब्ध  टेंडर  फार्मों  में  दी  गई  शर्तों  क ेअनुसार  खुली  सावंजनिक  टेंडर  इन्क्वायरी  के

 आधार  पर  हैंडलिग  और  दुलाई  ठेके  दिए  जाते

 और  चूंकि  1992  में  आयात  के  लिए  ठेक़ाबद्ध  गेहूं  और  चावल  की  समस्त  मात्रा

 भारतीय  बन्दरगाहों  में  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ओर  बन्दरगाहों  से  गोदामों  तक  अनाजों  की  दुलाई
 करने  का  कायं  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  इसलिए  दुलाई  की  लागत  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  इसके

 ऐसी  लागत  बन्दरगाह  प्रति  बन्दरगाह  ओर  गोदाम  प्रति  ग्रोदाम  उनके  दुलाई
 की  आदि  पर  निर्भर  करते  हुए  भिन्न-भिन्न  होती  है  ।



 2  1913

 Ore

 णणा

 ६9

 IT

 0

 6

 ६5661

 ६661

 pik

 Rew

 208

 ट

 ट्ध

 ना

 [६

 ता

 ६7?

 हवा

 v

 ना

 €1

 शा

 Lv

 ना

 ६

 8

 L

 ६661

 7661

 kbs

 >०४०३४]

 bl

 है

 फ्कनपिाैमगय

 (६
 ४३

 ७2४

 ६

 —

 ६

 श््ट 6

 ना

 व

 ६६

 च्ट

 ८

 L

 6

 0६

 दा

 ण््ट

 ६८

 9५

 धा

 हट

 हा

 5६

 9

 S

 7661

 7661

 2Bthb

 2pbble

 9

 ६

 7661 20428]

 1६1७

 ३७

 ३७1७॥॥
 ३७
 90

 319)1॥398७

 ७३४३४

 7661 beh

 ४21७४

 प्र
 ७०

 19

 नय  तर  ले  का  की  छ  Fr  5  ०  ०



 28  1993

 |््ट 5८

 So क्न्व



 सरिश्चित  छा

 avs

 प्टप्ट

 घट

 SOP

 ६६६

 81६

 0८८

 981

 9६

 (»)+(७)+(५)

 #*७&

 6५६

 601

 श्दा

 901

 है
 ।

 न-+

 न

 (५)

 है ध्चा >> न -- धा 6६ 5 न न-+ 4 ना 9 न शा तन न २४९२ #$ जी व व्ट न +- न न '६ 8५ ६५ ५५ न -- -- -- ०६०४०४०७ ६ ॥4 9 पट 9 -- --+ 28७७ ०& ण्क्े 6६9 दा | १6 श्र न -- (७) 2४७ ! ना ना ध्गा जा ना न न जझ्भश्थक का द् 6 6 न न न-+ न डक हा हर ट हट दा 9 न --+ ज-+ -- -- अछ७ हु 6 ना 6 ना न ना न न ना के 4 6 8 9 5 9 ६ ट || श्य



 23  1993

 76

 01

 ना

 श्र

 दा

 L

 II

 श्र

 -

 -

 शव

 ---

 न-+-+

 न

 |

 92

 गा

 ््ा

 दा

 4

 च्ग्य

 7

 8

 गा

 ््ा

 ना

 ना

 ६

 ५

 ६

 ट्

 न

 न-+

 ता

 न

 न

 ट

 ट

 9

 --

 --

 --

 |

 न
 ा

 पै/प/:भ/३]ेेएः

 6

 8

 9

 ५

 4

 ६

 ट

 |

 4३४2७

 22५४३

 -

 22020

 ०्छ

 _

 का

 ऑनऔ॑

 ले

 ७हफरऋ

 ७छक्झ॒र््ृ््

 ३

 ०९०९० ०७ ७

 ऑऑा

 +फ



 2  1915  मंत्रिमण्डल  के  एक  सदस्य  का  टेलीफोन  टेप  किए  जाने  के  बारे  में

 काज्  का  लाभकारी  सूल्य
 4040.  श्रो  पाला  के०एरू०  सेथ्यू  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रकार  को  काजू  की  एकाधिकार  खरीद  को  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई
 अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 काजू  उत्पादकों  को  बढ़े  हुए  लाभकारी  मूल्य  प्रदान  करने  और  काजू  इसका
 प्रसंस्क रण  करने  उद्योगपतियों  तथा  निर्यातकों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविद  :  तथा  भारतीय  काजू  निर्षात
 संवर्धन  परिषद  सहित  कई  संगठनों  तथा  एसोसिएशनों  ने  केरल  सरकार  के  काजू  अधिप्राप्ति
 घिकार  कार्यक्रम  को  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।

 इस  मौसम  के  दौरान  केरल  राज्य  सरकार  ने  मुक्त  बाजार  की  अनुमति  दे  दी  है  ।
 संसाधक  तथा  उद्योगपति  खुले  बाजार  से  काज  खरीदने  के  लिए  स्वतंत्र  1993  के  मौसम  में

 काज्  अधिप्राप्ति  एकाधिकार  कार्यक्रम  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  की  घोषणा  के
 बाद  भी  काज्  उत्पादक  लाभप्रद  मुल्य  पा  रहे

 12.00  भष्याह्न

 मंत्रिमण्डल  के  एक  सदस्य  का  टेलीकोन  टेप  किए  जाने  के  बारे  में
 *

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  कार्यंवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  होगा  ।

 मानव  संसाधन  विकाप्ष  सन्त्रो  अर्जुन  जब  कल  यह  मामला  उठाया
 गया  तो  कुछ  पत्रकारों  ने  मेरी  टिप्पणी  जाननी  चाही  क्योंकि  मैं  सभा  में  उपस्थित  नहीं  मैं

 यही  कहना  चाहूंगा  कि  ऐसी  परिस्थितियां  मौजूद  हैं  जिनके  लिए  एक  पूर्ण  जांच  की  आवश्यकता  है  ।
 मैंने  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  उचित

 कार्यवाही  करेंगे  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  स्थिति  यह  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  एक-एक  करके  बोलें  |

 ]
 श्री  राम  विलात  पासवान  :  अध्यक्ष  अर्जुन  सिंह  जी  के  बयान  के  बाद

 यह  मामला  और  गम्भीर  हो  जाता  आप  सदन  के  रक्षक  आप  इस  सदन  के  गाजियन  हैं  ।

 यह  मामला  किसी  एक  मन्त्री  का  नहीं  यह  केवल  अर्जुन  सिह  जी  का  मामला  नहीं  है  ।  यह  किसी
 जनता  दल  या  श्री  आडवाणी  जी  का  नहीं  यह  हमारे  देश  के  प्रजातन्त्र  से  सम्बन्धित

 कोई  संसद-सदस्य  पहले  मंम्बर  ऑफ  पालियामेंट  तब  जाकर  वह  मन्त्री  बनता  क्या  किसी
 सरकार  को  किसी  प्रधान  मन्त्री  को  यह  अधिकार  है  कि  जो  रूल्स  जो  कःनून  उनका  दुरुपयोग

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 करके  अपने  मन्त्री  के  खिलाफ  अपने  एम०  पी०  के  जो  व्यक्ति  राष्ट्र  की  सेवा  में  लगा  हुआ
 है  उसके  खिलाफ  जासूसी  का  काम  करे  और  इसके  बारे  में  इस  सदन  में  बहुत  बार
 चर्चा  हो  चुकी  इसको  मैं  दोहराना  नहीं  चाहता  इसी  सदन  में  कहा  गया  है
 मान्यवर  इस  बारे  में  और  इसके  कारण  एक  प्रधान  मन्त्री  को  जाना  हमारे  जो

 कर्नाटक  के  चीफ  मिनिस्टर  उनको  जाना  पड़ा  ।  यदि  आज  ऐसी  कारंवाई  अर्जुन  सिंह  जी  के
 खिलाफ  हुई  यदि  उनका  टेलीफोन  टेप  किया  गया  तो  प्रधान  मंत्री  को एक  मिनट  के  लिए  भी

 अपने  पद  पर  रहने  का  अधिकार  नहीं

 अध्यक्ष  मेरी  आपसे  गुजारिश  है  कि  आप  इस  पूरे  मामले  की  जांच  करवाइए  ओर

 निर्देश  दीजिए  कि  प्रधान  मंत्री  सदन  में  आर  बतलाएं  कि  क्या  इस  तरह  की  कार्रवाई  हुई  या  नहीं
 ओर  भविष्य  में  क्या  इस  तरह  की  जासूसी  जारी  रहेगी  ?

 ]

 श्री  निमंल  कान्ति  चटर्जो  :  हमने  कल  यह  मुद्दा  उठाया

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  ने

 अभी  जो  वक्तव्य  दिया  है  उससे  समाचारपन्रों  की  उन  सभी  रिपोर्टों  की  पुष्टि  होती  है  जिनके

 आधार  पर  हमने  कल  यह  मुद्दा  उठाया  मैंने  इस  मुहं  पर  गृह  मन्त्री  का  स्पष्ट  इन्कार  भी

 सुना  उन्होंने  यह  इस  सभा  में  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  रिपोर्ट  पूर्णतः  बेबुनियाद  है  ।

 इसलिए  अनेक  मुद्दे  उत्पन्न  होते  एक  मुद्दा  मन्त्रिमण्डल  की  साझा  जिम्मेदारी  का  दो

 मंडलीय  मंत्रियों  ने  संसद  में  एक  अत्यन्त  नाजुक  मुद्द  पर  दो  विरोधाभास  पूर्ण  वक्तव्य  दिए  हैं  ।  मुझे
 तो  यह  विश्वास  है  कि  टेलीफोन  टेप  करने  की  प्रथा  अभी  भी  जारी  है  ओर  जब  यह  इस  स्तर  पर  है
 तो  इसका  स्वरूय  बहुत  गम्भीर  हो  जाता  है|  इघलिए  मैं  चाहूंगा  कि  प्रधानमन्त्री  सभा  को  वास्तविक

 स्थिति  बताएं  क्योंकि  माननीय  मन्त्री  श्री  अर्जुन  सिंह  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  इस  मामले  को  प्रधान

 मनन््त्री  के  पास  है  और  उन्हें  विश्वास  है  कि  उचित  कार्यवाही  की  मैं  नहीं  जानता  कि

 वह  गृह  मन्त्री  अथवा  संचार  मंत्री  के  खिलाफ  कया  कायंवाही  करेंगे  ।  लेकिन  यह  सभा  चाहती  है  कि

 यह  मुद्दा  एक  व्यक्ति  तक  सीमित  न  रहे  ।  यह  मुद्दा  व्यक्ति  तक  सीमित  रहने  वाला  मुद्दा  नहीं  है  ।

 सिद्धान्त  एक  तरफ  तो  यह  मन्त्रिमण्डल  की  साझा  जिम्मेदारी  से  संबंधित  ह ैजबकि  दूसरी  तरफ  यह

 इस  मुद्दे  से  संबंधित  है  कि  क्या  अपने  साम्राज्यवादी  उहं  श्य  को  बढ़ावा  देने  के  उह  श्य  से  तंयार

 किए  गए  ऐसे  तरीके  अभी  भी  जारी  रखे  जाएं  ।  इसलिए  इस  सभा  में  यह  मांग  बार-बार  की  जातो

 रही  है  कि  इस  विधेयक  को  निरस्त  किया  जाए  बोर  एक  नया  विधेयक  लाया  जाए  जिसमें  अगर

 किसी  व्यक्ति  पर  इस  प्रकार  की  निगरानी  रखी  जाती  हे  तो  उस्तकी  अनुमति  एक  अध॑  न्यायिक

 प्राधिकारी  द्वारा  दी  किसी  पुलिस  प्राधिकारी  या  गृह  मन्त्री  द्वारा  न  दी  इसलिए  मैं  आपके

 माध्यम  से  इन  दो  मुद्दों  पर  जोर  देना  चाहूंगा  क्योंकि  यह  मामला  सभा  के  विशेषाधिकार  से  संबंधित

 पहले  तो  विशेषाधिक्तार  का  मुद्दा  है  क्योंकि  गृह  मन््त्री  ने  सच्चाई  नहीं  बताई  है  ओर  इसमें

 विशेषाधिकार  का  मुद्द  भी  निहित  है  ।  विशेषाधिकार  का  मुद्दा  इसलिए  भी  है  कि  संसद  सदस्य

 पर  निगरानी  रखी  गई  है  ।  जब  एक  मन्त्रिमण्डलीय  मन््त्री  पर  निगरानो  रखी  जा  रही  है  तो  हम

 नहीं  जानते  फ्रि  यहां  पर  बैठे  हममें  से  कितने  सदस्पों  की  इसी  प्रकार  निगरानी  की  जा  रही  है  ।

 इसलिए  इस  दृष्टिकोण  के  तहत  मैं  आपसे  बआाग्रह  करता  हूं  कि  सर्वप्रथम  सरकार  प्रधानमन्त्री  के

 माध्यम  से  इस  मुह  पर  स्पष्ट  वक्तव्य  दूसरे  यह  बताएं  कि  राजनैतिक  विरोधियों  का  राजनेतिक
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 असन्तुष्टों  के  विरुद्ध  निगरानी  रखने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  रवैया  क्या  मेरा  यही  अनुरोध **

 ]

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  इसी  सदन  में  आठवीं  लोक  सभा  में  प्रधानमंत्री
 ने  जब  कर्नाटक  के  मामले  में  इस  प्रकार  का  सवाल  उठा  पूरी  लिक््ट  दी  थी  कि
 किनका  टेलीफोन  टेप  किया  जा  रहा  बग  किया  जा  रहा  कल  जब  यह  सवाल  उठा  था  तो
 संसदोय  कार्य  मन््त्री  ने कहा  था  कि  हम  गृह  मन्त्री  के  नोटिस  में  इस  बात  को  लाएंगे  ।  गृह  मंत्री  ने

 दूसरे  सदन  में  इस  बात  को  कह  दिया  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 आज  माननीय  मंत्री  श्री  अजुन  सिंह  ने  इस  बात  को  कहा  है  तो  कलेकटिव  रिसपौंसी  बिलिटी
 का  सवाल  उठता  है  |  दो  मंत्रियों  का  दो  तरह  का  बयान  यह  बात  साफ  होनी  चाहिए  ओर
 प्रधानमंत्री  को  स्वयं  आकर  यह  बताना  अब  यह  बात  छपी  हुई  नहीं  है  ।  उन्होंने  स्वयं

 जांच  करवाई  प्राईवेट  एजेंत्ती  से जांच  कराई  है  ओर  उसने  बताया  है  कि  टेलीफोन  की  बगिंग  हो
 रही  है  ।  उन्होंने  सर्टीफिकेट  दिया  है  ।  श्री  अर्जुन  स्रिषह्ठ  ने उस  सर्टीफिकेट  को  साथ  लगाकर  प्रधानमंत्री
 को  पत्र  लिखा  है  कि  हमारे  टेलीफोन  की  बगिग  हो  रही  है  ओर  उसकी  जांच  हुई  आज  उन्होंने
 सदन  में  स्वयं  है  कि  ऐसी  परिस्थितियां  मौजूद  हैं  कि इसकी  जांच  होनो  चाहिए  और  इसके

 लिए  कौन  जिम्मेदार  वह  जिम्मेदारी  तय  होनी  चाहिए  ।

 हम  आपके  माध्यम  से  सदन  में  इस  बात  को  रखना  चाहते  हैं  कि अगर  इसके  लिए  किसी  की

 जवांबदेही  है  तो  वह  प्रधानमंत्री  की  है  और  प्रधानमंत्री  के  दो  मंत्री  परस्पर  विरोधी  दिशा  में  अपनी

 बात  कह  रहे  इसलिए  यहां  सर्वेधानिक  संकट  उत्पन्न  होता  इस  स्थिति  में  क्षापको  मौत

 धारण  नहीं  रखना  चाहिए  ।

 हम  आपसे  आग्रह  करेंगे  कि  प्रधानमंत्री  को  साफ-साफ  निर्देश  दिया  जाए  कि  इस  पर
 साफ  बयान  लाकर  श्री  अर्जुन  सिंह  का  ही  किन-किन  राजनेताओं  किन-किन  मंत्रियों

 सांसदों  का और  नागरिकों  का  फोन  टेप  किया  जा  रहा  बग  किया  जा  रहा  यह  बात

 साफ  सदन  में  आती  चाहिए  क्योंकि  यह  आदमी  की  व्यक्तिगत  आजादी  का  सवाल  यह  उनके
 विचार  रखने  काम  करने  पर  पाबन्दी  लगाता  इसलिए  यह  प्रीविलिज  का  भी  मामला

 हम  आपसे  संरक्षण  चाहेंगे  ।  प्रधानमंत्री  को  निश्चित  रूप  से  आदेश  दीजिए  ।

 ]

 श्री  निमेल  कान्ति  चटर्जी  :  कल  हममें  से  कुछ  सदस्यों  ने  इस  मुह  का
 उल्लेख  किया  था  ।  तब  आपने  कहा  था  कि  संबंधित  मंत्री  को  कोई  नोटिस  नहीं  दिया  गया  था

 इसलिए  इस  मामले  को  न  उठाया  जाए  ।  इसके  एक  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  के  अत्यधिक  आग्रह
 पर  सभा  ने  इस  मु  पर  स्पष्टीकरण  चाहा

 कल  आडवाणी  जी  और  स्त्रयं  मैंने  इस  टेलीग्राफ  अधिनियम  का  उल्लेब  किया
 लेकिन  आज  पूरा  मुहा  ही  नया  रूप  ले  चुका  है  क्योंकि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  ऐसा  हुआ  है
 हालांकि  दूसरी  सभा  में  इससे  इंकार  किया  गया  है--कि  ऐसी  बात  नहीं  थी  ।  इसलिए  इस  मुह  पर
 तो  विशेषाधिकार  का  मामला  है  कि  कौन  सा  मंत्री  किसे  गुमराह  कर  रहा  है  ।  दूसरे  अन्य  सदस्यों  ने

 भी  कहा  है  कि  इस  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  के  लिए  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  है  चाहे  उनकी
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 गतिविधियां  इतनी  मुक्त  हैं  कि  वे  निगरानी  के  अन्तर्गत  नहीं  इसलिए  इस  कारण  भी  यह
 विशेषाधिकार  का  मामला

 हम  श्री  नीतीश  कुमार  और  आडवाणी  जी  से  सहमत  हैं  कि  अगर

 मंडलीय  स्तर  के  मंत्री  ऐसे  महत्त्वपुर्ण  मुहं  पर  विरोधाभासपुर्ण  वक्तव्य  दें  तो  साझा  जिम्मेदारी  कहां

 रह  जाती  है  ।  इस  बारे  में  प्रधानमंत्री  के  अलावा  कौन  उत्तर  दे  सकता  क्योंकि  यह  मुद्दा  सभा

 से  संबंधित  है  इसलिए  आप  प्रधान  मंत्री  को  हिदायत  दें  कि  सभा  के  सम्मुख  आएं  कौर  स्थिति  स्पष्ट

 करें  कि  कोन  सही  है  ।  वह  यह  भी  स्प्रष्ट  करें  कि  कया  अन्य  भी  इस  निगरानी  के  तहत  हैं  ओर  वह
 भविष्य  में  ऐसी  निगरानी  को  रोकने  के  लिए  क्या  करेंगे  तथा  भारतीय  टेलीग्राफ  अधिनियम  में

 संशोधन  या  इसे  निरस्त  करने  पर  भी  बताएं  ।

 श्री  अर्जुन  सिह  :  कया  मैं  एक  बात  कह  सकता  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 श्रो  अर्जुन  सिह  :  मैंने  सभा  के  अन्दर  या  बाहर  कहीं  भी  यह  नहीं  कहा  कि  ऐसा
 हो  रहा  है  !  मैंने  यही  कहा  है  कि  एक  विस्तृत  जांच  की  आवश्यकता  मैंने  इस  ओर  प्रधानमंत्री
 का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  और  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  वह  कायंवाही  करेंगे  ।  इसलिए  आप  यह
 नहीं  कह  सकते  कि  मैंने  कहा  है  कि  ऐसा  हो  रहा  है  !  मैं  जांच  चाहता  हुं*ਂ

 **

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :  आपने  प्रधान  मंत्री  को  क्यों  लिखा  ?'*  ****

 श्री  अर्जुन  :  एक  जांच  के  लिए'(व्यवधान)'**

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  -  आप  जांच  क्यों  चाहते  हैं
 ?'*'  *'*

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठ  जाइए  ।  मैंने  श्री  शरद  यादव  का  नाथ

 पुकारा  है  ।

 ]

 श्री  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  का  कुछ  नए  तथ्यों  की  तरफ  ध्यान
 दिलाना  चाहता  हूं  ।  सरकार  के  सभी  मंत्री  बैठे  हुए  हैं  ओर  जो  संबद्ध  मंत्री  वह  भी  बैठे
 बकिंग  की  शिकायत  डिबगिग  को  मानव  संसाधन  मंत्री  बैठे  हुए  क्या  यह  सच  है  कि

 सरकारी  एजेंसी  द्वारा  इनके  घर  में  दो दिन  तक  डिबंगिग  की  भारत  सरकार  के  अफसरों  ने

 क्या  फाइंडिंग  दीं  और  उनसे  क्या  संवाद  हुआ  ?  मेरे  तथ्यों  की  जानकारी  के  अनुसार  इन्होंने  प्राइवेट

 एजेंसियों  स ेबाकायदा  जांच  करायी  और  उसी  के  आधार  पर  प्राइम  मिनिस्टर  को  लिखा  क्या  ।  उन
 पत्रों  में  से कुछ  क ेजवाब  दिए  गए  ओर  कुछ  के  नहीं  दिए  गए  ।  बगिंग  के  बाद  डिबग्गि  की

 जिन्होंने  इसकी  जांच  उनका  कहना  था  कि  डिबगिग  होने  के  प्रयास  हुए  जब  डिबंगिग  की  गई
 क्या  उस  समय  फोन  बग्ड  होने  के  प्रयास  बंद  कर  दिए  गए  ?  सरकारी  अफसर  कंसे  कहते  हैं  कि  कौन
 डिबंग  करता  है  या  फिर  कोई  बाहर  की  एजेंसियां  इसे  कर  रही  प्रधान  मंत्री  के  बाजू  में  इनका
 मकान  है  ।  विदेशी  एजेंसियां  इसको  कर  रही  यह  और  खतरनाक  बात  इस  देश  की  जो

 एजेंसी  वह  सी०  बो०  आई  है  या  जो  इंटेलीजेन्स  एजेन्सी  वह  यह  कहती  है  कि  आपके  फोन  की

 डीबणिंग  का  प्रयास  किया  गया  है  ओर  यदि  यह  प्रयास  किया  गया  है  और  सरकार  ने  नहीं  किया  है
 तो  यह  खतरनाक  है  ।  यदि  सरकार  ने  किया  है  तो  फिर  यह  समूची  सरकार  इस  सवाल  पर  दोषी

 सरकार  है  ।  इसमे  प्राइम  मिनिस्टर  या  उनकी  एजेन्सी  इस  बात  को  दबा  रही  है  या  इनका  जो  फोन
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 बग्ड  हो  रहा  था  तो  मैं  इस  नए  तथ्य  को  इस  तरह  आपके  सामने  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सी  ०
 बी०  आई०  ने  या  इंटेलीजेंस  आफिसरों  ने  जांच  करने  के  बाद  सरकार  को  जांच  की  कया  रिपोर्ट  दी
 या  आपसे  उनकी  क्या  बात  हुई  ?  मेरे  तथ्य  की  जानकारी  यह  है  कि  डीबगिग  जो  उसमें
 आफिसरों  ने  साफ  कहा  कि  आपके  फोन  की  डीबर्गिंग  करने  का  प्रयास  हुआ  और  उनको  एक  छोटा

 इंस्ट्र मैंट  भी मिला  ।  मत  रिसोसस  मिनिस्टर  बेठे  हुए  वह  इस  बारे  में  सदन  बताएं  ।

 ]

 श्री  लोकनाथ  चोघरी  :  अध्यक्ष  यह  मामला  कल  सभा  में  उठाया
 गया  था  और  गृह  मन्त्री  न ेइससे  इंकार  किया  था  ।  आज  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  श्री  अर्जन

 सिंह  ने  वक्तव्य  दिया  कि  ऐसी  परिस्थितियां  हालांकि  उन्होंने  यह  स्पष्ट  नहीं  कहा  है  कि  फोन
 टेप  हुआ  लेकिन  उन्होंने  शंका  व्यक्त  की  है  ।  संदेह  यह  है  कि  ऐसी  स्थिति  रही  है  कि  उन्हें  टेप

 होने  का  संदेह  है  ।  इसलिए  प्रश्न  यह  है  कि  एक  मंत्री  कहता  है  कि  उन्हें  टेलीफोन  टेप  होने  की  आशंका

 है  ।  इसलिए  इस  मु  का  स्वरूप  ही  भिन्न  हो  जाता

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अब  समाप्त  कीजिए  ।  आप  संक्षेप  में  अन्य  मुद्दों  पर  भी

 चर्चा  होनी  है  !

 श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  इस  मुह  का  आयाम  भिन्न  है  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  श्री  अर्जुन  सिंह
 को  यह  संदेह  क्यों  जब  वह  इस  सभा  में  बोल  रहे  हैं  तो  अपने  संदेह  के  कारण  भी  बताएं  ।

 उन्होंने  प्रधान  मंत्री  को  लिखा  है  और  कहा  है  कि  मामला  उनके  पास  है  ।  इसलिए  केवल  सरकार  ही
 फोन  टेप  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  अंतर्राष्ट्रीय  एजेंसियां  भी  टेलीफोन  टेप  करती  यदि

 फोन  टेप  करने  का  संदेह  है  तो  यह  जरूरी  नहीं  कि  केवल  सरकार  ही  ऐसा  करती  यह  कार्य

 अंतर्राष्ट्रीय  एजेंसियां  कर  सकती  इससे  तो  एक  नया  मुद्दा  उत्पन्न  हो  रहा

 अध्यक्ष  भहोवय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 श्रो  लोकनाथ  चोधरो  :  यह  बेहतर  होगा  कि  प्रधानमंत्री  सभा  में  इस  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट

 करें  और  मैं  अन्य  सदस्यों  से सहमत  हूं  कि  हमारे  अधिनियमों  में  भी  संशोधन  किया  जाए

 ताकि  फोन  टेप  नहों  और  व्यक्ति  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  न  लेकिन  यह्  स्पष्ट  करना

 होगा  ।  फोन  टेप  होना  मैं  कहता  हूं  कि  मैमन  और  उन  जैसे  अन्य  व्यक्तियों  के  फोन  टेन

 होने  चाहिए  ।  यदि  ऐसे  मामलों  में  फोन  टेप  नहीं  होगा  तो  देश  की  सुरक्षा  नहीं  हो  पाएगी  |  दूसरी
 तरफ  अगर  अंतर्राष्ट्रीय  एजेंसियां  इस  कार्य  से  इंकार  करती  हैं  तो  अन्य  एजेंसियां  यह्  कार्य  कर  रही

 यह  बहुत  ही  चिता  का  विषय  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  यह  समझिए  कि  अन्य  सदस्य  भी  हैं  जो  अन्य  मुद्दों  पर  बोलना

 चाहते  हैं  ।

 श्रो  लोकनाथ  चखोधरो  :  इसके  महंनजर  मैं  मांग  करता  हूं  कि  प्रधानमंत्री  वक्तव्य  दें  ।

 अन्यथा  इससे  तो  भ्रम  हो  रहा  है  ।  बस  यही  कहना  है  ।
 '

 ]

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  आडवाणी  जी  ने  जो  कुछ

 उसके  बाद  मेरी  बोलने  की  इच्छा  नहीं  थी  लेकिन  मानव  संसाधन  मंत्री  ने  बाद  में  जो  स्पष्टीकरण

 दिया उससे स्थिति और उलझ गई मुझे पार्लियामेंट में तीस साल से ज्यादा हो गए मगर ऐसी



 मंत्रिपण्डल  के  एक  सदस्य  को  टेलीफोन  टेप  किए  जाने  के  में  23  1993

 स्थिति  कभी  नहीं  आई  थी  कि  मंत्रिमंडल  का  एक  सदस्म  सदन  में  खड़े  होकर  इस  बात  को  स्वीकार  करे

 कि  उसके  टेलीफोन  को  बग  किया  जा  रहा  उन्होंने  स्वीकार  यह  अच्छा  क्योंकि  उन्होंने
 पत्र  लिखा  यह  एक  तथ्य  है  |  अगर  पत्र  लिखा  है  तो  कोई  परिस्थिति  थी  जिसके  तकाजे  के  कारण

 उन्होंने  पत्र  लिखा  ।  वह॒  परिस्थिति  थी  टेजीफोत  की  बगिग  के  बारे  में  ।  वह  मंत्रिमंडल  के  सदस्य

 कांपेस  पार्टी  के  एक  स्तंभ  हैं  और  राजनैतिक  मतभेदों  के  कारण  ऐसा  हुआ  यह  बात  ध्यान  देने

 लायक  है

 ]

 श्री  लोकनाथ  चखोघरी  :  छत  से  कुछ  गिर  रहा

 थ्री  निमेल  कान्ति  चटर्जो  :  ऊपर  से  कुछ  गिर  रहा
 **

 ]

 श्री  राम  विलाध  पासवान  :  एंसी  कोई  चीज  नहीं  है  जिसके  कारण  मंत्री  लोग  जा  रहे  हैं
 **

 श्रो  नोतोश  कुमार  :  ऊपर  कबूतर  बहुत  ज्यादा  है  कभी  आपके

 पर  भी  बैठ  जाता  उसके  डर  से  मंत्री  लोग  जा  रहे  यह  हालत  है  इन  लोगों

 की  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठिए  ।  अब  हम  संसद  के  सदस्य  कृपया  ऐसा

 कुछ  न  कहें  या  न  करें  जिससे  यह  संकेत  मिले  कि  हमें  ऐसे  मुह्ों  से  दबाया  जा  सकता  वाजपेयी

 ञ  बसुदेव  आधाय  :  बलराम  जाखड़  भागा  है  17°

 क्री  नोतीश  कुमार  :  कबूतर  के  चलते  भाग

 ]
 श्रीमती  गीता  सुखर्जो  :  हमारे  ऊपर  कुछगिर  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।  लेकिन  आप  व्यधित  न

 )

 झरी  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  अध्यक्ष  हम  यह  भरोसा  मान  कर  चलें  कि  यह  छत

 हमारे  ऊपर  गिरने  वाली  नहीं  है  ।  लेकिन  संसद  अपने  कत्तंव्यों  का ठीक  तरह  से  पालन  वह

 बहुत  आवश्यक  है  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  कर  रहा  पहली  बार  संसद  में  ऐसा  मामला  उठा  बर्गिग  की

 शिकायत  बहुत  पहले  होती  थी  |  सन्  1985  में  यह  मामला  उठा  बड़े-बड़े  व्यक्तियों  के  नाम
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 लिए  गए  थे  ।  जांच  का  आदेश  दिया  गया  लेकिन  ऐसा  पहले  कभी  नहीं  हुआ  कि  मन्त्रिमण्डल
 के  एक  सदस्य  को  प्रधानमन्त्री  को  पत्र  लिखने  की  आवश्यकता  पड़ी  श्री  अर्जुन  सिंह  जी
 जिम्मेदार  व्यक्ति  मानव  संसाधन  मन््त्री  उन्होंने  जब  पत्र  लिखा  तो  ऐसी  स्थिति  शायद
 परिस्थिति  का  तकाजा  उन्होंने  मामले  को  इतना  गम्भीर  समझा  ओर  प्रधानमन्त्री  जी  को  पत्र
 लिखा  ।  अगर  तथ्य  कोई  नहीं  थे  अगर  उनके  सामने  ऐसी  परिस्थितियां  नहीं  तो  पत्र  वे  नहीं
 लिखते  ।  पत्र  लिखा  है  उन्होंने  1°:

 मैं  यही  मांग  करने  जा  रहा  श्री  अर्जुन  सिंह  जी  को  सारे  तथ्यों  को  सदन  के  सामने
 रखना  चाहिए  ।  जो  पत्र  उन्होंने  प्रधान  मन्त्री  जी  को  लिखा  वह  दो  व्यक्तियों  के  बीच  की  बात
 नहीं  यह  मंत्रिमण्डल  के  एक  सदस्य  ओर  प्रधान  मन्त्री  के बोच  का  भी  बात  नहीं  अगर  अर्जुन
 सिंह  जी  सदन  में  न  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  न  तो  बात  अलग  थी  ।  उन्होंने  सदन  में  आने
 की  आवश्यकता  क्योंकि  वे  मानते  हैं  कि  यह  मामला  गम्भीर  उन्होंने  खण्डन  नहीं  किया  है
 कि  मैंने  पत्र  नहीं  लिखा  मैंने  प्रधान  मनन््त्री  जी  से  कुछ  नहीं  कहा  मेरे  सामने  कोई  ऐसी
 स्थिति  नहीं  जिसमें  इस  तरह  का  मामला  उठाने  की  आवश्यकता  उल्टे  उन्होंने  इसकी  पृष्टि
 की  पत्र  लिखने  की  पुष्टि  की  कोई  यथार्थ  के  आधार  पर  पत्र  नहीं  लिखता  कुछ
 परिस्थितियां  जिनके  कारण  पत्र  लिखा  ।  वह  पत्र  क्या  अभी  शरद  यादव  जी  कह  रहे  ये
 कि  डिबगिग  किया  इसका  मतलब  है  कि  बरगिंग  हो  रहा  था  ।  डिबगिग  करने  के  लिए  अगर
 सरकारी  अधिकारी  आए  तो  फिर  बरगिंग  किसके  अधिकार  से  हो  रहा  प्रधानमंत्री  जी  की  क्या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 अध्यक्ष  सबसे  गम्भीर  बात  यह  है  कि  क्या  राजनीतिक  मतभेद  के  कांग्रेस
 पार्टी  में  जो  अंतंद्वन्द  चल  रहा  है  मैं  उसमें  जाना  नहीं  लेकिन  अगर  राजनीतिक  मतभेद
 के  कारण  यह  स्थिति  पैदा  हो  जाए  कि  जो  हमारा  सहयोगी  है  मगर  जो  राजनीतिक  मतभेद  रख

 रहा  है  उसके  टेलीफोन  के  बगिग  की  नौबत  आ  जाए  तो  क्या  यह  शासनतंत्र  का  खुला  दुरुपयोग  नहीं

 है  ?  कानून  की  भी  यह  मशा  नहीं  अर्जुन  सिंह  जी  किसो  राष्ट्र  विरोधी  कृत्य  में  लगे  हैं  यह  तो

 मैं  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  या  किसी  पठात  के  साथ  उनके  सम्बन्ध  हैं  ऐसा  भी  नहीं
 नीतिक  मतभेद  के  कारण  ऐसा  हुआ  है  |  इस  सदन  को  गंमीरता  से  इस  बात  को  लेना  पड़  हम
 संसार  का  सबसे  बड़ा  लोऊतन्त्र  होने  का  दावा  करते  हैं  लेकिन  अगर  दल  के  भीतर  आडवाणी  जी

 के  टेलीफोन  को  सुनने  की  कोई  क्रिया  चालू  की  जाती  कि  अब  अयोध्या  के  बाद  कौन-सा  मोर्चा

 लगाना  है  यह  सरकार  को  पता  लगाना  होता  तो  कोई  आश्चय  न  होता  ।  यह  तो  घर  के  भीतर  एक

 ही  पार्टी  में  मतभेदों  को  लेकर  हो  रहा  मतभेदों  ने  यह  नौबत  ला  दी  है  कि  यह  खतरे  की  घंटी

 है  और  यह  केवल  कांग्रेस  पार्टी  के  लिए  ही  नहीं  देश  के  लिए  भी  खतरे  की  घंटी  है  ।

 अध्यक्ष  अगर  ऐसा  हो  रहा  है  तो  आप  बताइए  कि  जो  इस  काम  में  लगे  हैं
 सरकारी  अधिकारी  और  सरकारी  उनकी  क्या  स्थिति  है  ?  क्या  हम  उनका

 दुरुपयोग  नहीं  कर  रहे  क्या  शासनतंत्र  आपसी  मतभेदों  को  निपटाने  के  लिए  प्रयुक्त  होगा  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  आप  अर्जन  सिंह  जी  से  कहें  कि  वे

 सारे  तथ्यों  को  सदन  के  सामने  अब  लीपापोती  की  ज्यादा  गुंजाइश  नहीं  बात  साफ

 होनी  चाहिए  ।  प्रधानमन्त्री  जी  को  भी  बुलाया  जाए  ।  कया  उन्हें  अर्जुन  सिह  जी  का  पत्र  मिला

 प्रघानमन्त्री  जी  की  कया  प्रतिक्रिया  क्या  यह्  घटना  सत्य  क्या  डिबगिग  हुआ  ?  गृह  मन््त्री
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 यहां  बैठे  इंटरनल  सिक्योरिटी  के  मन्त्री  हैं  और  ऐसा  हो  सकता  है  कि  चव्वाण  साहब  ने  खंडन

 कर  दिया  हो  और  पायलट  साहब  ने  कह  दिया  हो  कि  कर  लो  कोई  बात  नहीं  है
 **

 हुस  समय  जो  स्थिति  है  वह  स्थिति  तमाम  संभावनाओं  से  भरी  हुई  यह  सदन  सामान्य  होकर
 रौजमर्रा  के  काम  में  नहीं  लग  सकता  जब  तक  कि  यह  मामला  साफ  नहीं  होता
 अध्यक्ष  आप  इस  तस्वीर  में  आते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्यों  आता  हूं  ?

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  आप  इसलिए  तस्वीर  में  आते  हैं  कि  अर्जुन  सिह  जी  हस  सदन

 के  सम्मानित  सदस्य  हैं  और  अगर  उनके  टेलीफोन  का  बगिग  हो  रहा  है  तो  मेरा  नहीं  हो  रहा  है  यह
 मैं  किस  आधार  पर  कहूं  ।  यह  ठोक  है  कि  मैं  कांग्रेस  पार्टी  में  नहीं  हूं  इसलिए  मेरा  नहीं  हो  रहा
 लेकिन  बिग  की  शिकायत  की  गई  है  सचमुच  में  अर्जुन  सिह  जी  को  आपको  भी  लिखना

 क्योंकि  वे  मन्त्री  ही  नहीं  हैं  सदन  के  सदस्य  भी  हैं  और  सदन  का  सदस्य  अगर  अपने  दायित्व  का

 पालन  करने  में  कठिनाई  अनुभव  करता  है  और  शासन  की  ओर  से  उसमें  बाधा  पैदा  की  जाती  है  तो

 यह  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  का  मामला  है  इसलिए  इस  मामले  को  आप  लटकाइए  मत  ।
 ०००  eee

 अगर  रात  भर  बेंठ  कर  मतभेदों  की  चर्चा  हो  सकती  है  तो  फिर  इस  मामले  को  आज

 आप  ही  क्लिच  कर  दीजिए  ।'''  '''

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  अध्यक्ष  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 जी  ने  मेरा  नाम  भी  इस  विषय  में  जैसा  कि  कल  मेरे  सीनियर  होम  मिनिस्टर  साहब
 ने  बयान  दिया  कि  ऐसी  कोई  चीज  नहीं  है  कि सरकार  ने  किसी  का  टेलीफोन  टेप  कराया  हो  ।  न  तो  यह
 सरकार  की  नीति  न  सरकार  की  यह  मंशा  मैं  यह  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 जिस  लेवल  पर  चाहे  प्रधानमन्त्री  चाहे  गृह  मन्त्री  जी  या सरकार  की  तरफ  सरकार

 को  कुछ  भी  छिपाना  नहीं  है|  मेरे  सहयोगी  साथी  का  नाम  लेकर  कह  दिया  गया  कि  कुछ  चिटिउयां
 प्रधानमन्त्री

 यह  कहा  गया  कि  कुछ  कारसपोरड़ेंस  श्री  अर्जुन  सिंह  जी  ओर  प्रधानमन्त्री  जी  के  बीच  में

 हुआ  इस  बारे  में  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  सदन  की  जो  भावता  उसको  मैं  प्रधानमन्त्री

 जी  तक  पहुंचाऊंगा
 ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  कंप्लीट  करने  दीजिए  ।

 )

 क्रष्यक्ष  महोदय  :  आपने  सवाल  उठाया  अब  वो  कुछ  कह  रहे  हैं  तो  उनको  सुन  लीजिए

 पहले  ।

 ]
 श्री  श्रीकान्त  लेना  :  क्या  वह  इसकी  पुष्टि  करेंगे  अथवा  नहीं  ?
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 श्री  राजेश  पायलट  :  यही  तो  मैं  कह  रहा

 शी  बसुदेव  आचार्य  :  चोरी-छिपे  जासूसी  करने  के  बारे  में  आपका  क्या  कहना  है  ?
 ब्न

 )
 न्न्न

 श्री  राजेश  पायलट  :  मैं  मूल  मुह  पर  आ  रहा  हूं  |
 ह

 मैंने  शुरू  मे ंकहा  कि  संरक्नीर  की  कोई  ऐसी  नीति  नहीं  ह ैऔर  न  हो  सरकार  ने  ऐसे  कौई
 आदेश  दिए

 अध्यक्ष  भमहोदय  :  यह  कोई  तरीका  नहीं  आपने  एक  सवाल  उठाया  अब  उनको  भी

 बोलने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इन्हें  बोलने  का  अवसर  दीजिए  ।
 *

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तरीका  नहीं  आपने  एक  सवाल  उठाया  अब  वो  बोल  रहे  हैं  तो
 उनकी  आप  सुन  लीजिए  पहले  ।

 श्री  राजेश  पायलट  :  सरकार  सदन  से  कुछ  छिपाना  नहीं  जो  भी  तथ्य  उनको
 सदन  के  सामने  रखा  जाएगा  और  जिस  रूप  में  सदन  चाहेगा  सरकार  उस  रूप  में  सरकार  सारे
 तथ्य  सदन  के  सामने  रखने  के  लिए  तंयार  यह  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  संसदीय  कार्य  मन््त्री  को  बोलने  दीजिए  ।  यह  बात  कार्यवाही  वत्तांत
 में  दर्ज  होगी  ।

 )

 संसदोय  कार्य  मंत्री  विद्याचरण  :  आप  कृपया  पहले  मेरी  बात  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  इनकी  बात  सुन  आपको  बात  सुननी  चाहिए  ।

 *  काय॑ंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  मुर्भे  खेद  है  कि  अनावश्यक  तथा  आघारहीन  आरोपों  पर  विश्वास

 किया  जा  रहा
 *  '

 मुझे  बात  पूरी  कर  लेने  दीजिए  ।

 श्री  रास  बिलास  पासवान  :  हमने  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  है  ।  यह  मुद्दा  श्री

 अर्जुन  सिंह  के  जवाब  से  पैदा  हुआ  है  ।

 श्री  विद्याचरण  शक्ल  :  इससे  सम्बद्ध  माननीय  मंत्री  श्री  अर्जुन  सिह  ने  बड़ा  सुस्पष्ट  वक्तव्य

 दिया  है  ।'''  मेरी  बात  ध्यान  से  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।  जो  भी  बात

 मेरी  अनुमति  के  बगैर  कहीं  उसे  कायंवाही  वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  विद्याचधरण  शुक्ल  :  माननीय  श्री  अर्जुन  सिह  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  उन्होंने  टेलीफोन  टेप

 किए  जाने  का  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  उन्होंने  टेलीफोन  टेप  होने  का  कोई  आरोप  नहीं  लगाया

 है  ।  उन्होंने  स्पष्ट  कहा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  कुछ  शंकायें  इसलिए  प्रधानमन्त्री

 महोदय  के  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  है  तथा  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  इस  मामले  की

 उचित  छानबीन  की  जाएगी  तथः  गृह  मन्त्री  महोदय  इस  संबंध  में  स्वयं  संतुष्ट  होने  के  बाद  इस

 मुद्दे  पर  वक्तथ्य  ताकि  सम्री  शंकाओं  का  निवारण  किया  जा  सके  ।  आपने  इस  बात  को  नोट

 किया  होगा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कोई  आरोप  नहीं  लगाया

 ऐसी  रिपोर्टों  क ेकारण  ही  हम  जांच  करवाना  चाहते  हैं  ।  जांच  की  जा  रही  है  तथा  इसी
 जांच  के  आधार  पर  गृह  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देंगे  ।  गृह  मंत्री  महोदय  लगाए  गए  आरोपों  की  जांच

 माननीय  सदस्य  और  क्या  चाहते  हैं  ?  इस  साधारण  से  मामले  में  उन्हें  असम्बद्ध  मुद्दों  को

 नहीं  लाना  जबकि  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  उन्होंने  कोई  आरोप  नहीं
 लगाया  है  ।  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  शंकायें  हैं  तथा  जांच  के  बाद  शंकाओं  का  निराकरण  हो
 जाएगा  तथा  यदि  कोई  दोषी  पाया  जाएगा  तो  उसे  इसके  लिए  दण्ड  दिया

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  गृह  राज्य  मन््त्री  पहले  ही  वक्तथ्य  दे  चुके

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  प्रधानमन्त्री  महोदय  को  यहां  आकर  वकक्तथ्य  देना

 )

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मुझे  इस  बात  का  बहुत  खेद  है  कि

 संसदीय  कायें  मंत्री  न ेइसको  एक  सरल  मामला  बताया

 ]

 वह  इसे  एक  ऐसा  साधारण  मामला  बता  रहे  हैं  जिसे  सभा  के  अन्य  सदस्यों  ने  उलझा  दिया

 है  ।  जिस  बात  पर  कि  हम  सबने  जोर  दिया  है  कि  यह  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जैसा  मुद्दा  इस  सभा  के

 सामने  पहले  कभी  नहीं  आया  ।  मन्त्रिमण्डल  के  एक  सदस्य  ने  यह  कहा  है  ।  आप  इसे  एक  शंका

 अथवा  आरोप  कह  सकते  यह  केवल  शब्दों  का  हेर-फेर  जब  कोई  व्यक्ति  आरोप

 लगाता  है  तो  वह  किसी  को  दोषी  नहीं  उन्होंने  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  सच  है  या

 *कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 झूठ  ।  परन्तु  मेरी  यह  शंका  है  कि  मेरा  फोन  टेप  किया  जा  रहा  है  ।  इस  शंका  को  वह  एक  शंका  के

 रूप  में  व्यक्त  कर  सकते  जोकि  मन्त्रिमण्डल  के  एक  सदस्प  के  लिए  उचित  परन्तु  मैं  इसे  एक

 आरोप  ही  कहूंगा  ।  यह  एक  आरोप  इसलिए  यह  एक  इतना  गम्भीर  मामला  है  कि  उन्होंने  इस

 सम्बन्ध  में  प्रधातमन्त्री  को लिखना  उपयुक्त  समझा  |  इस  सभा  में  कभी-कभी  यह  मुद्दा  उठाया

 गया  ।  इसी  सभा  में  आज  गृह  राज्य  मन्त्री  महोदय  ने  इस  आरोप  का  खण्डन  करते  हुए  वक्तव्य

 दिया  ।  इसी  सभा  में  आज  सरकार  द्वारा  दो  परस्पर  विरोधी  वक्तव्य  दिए

 अब  मेरी  आप  से  यह  अपील  है  जिस  पर  केवल  चर्चा  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  ।  इस
 मामले  को  अधिक  समय  तक  लटकाया  नहीं  जा  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  सभा  के  एक  सदस्य

 से  है  ।  इसलिए  सभी  की  नजर  आप  पर  इसका  समाधान  आपको  ढू  ढना  इसलिए  मेरी  आपसे

 यह  अनुरोध  है  कि  आप  इस  समस्या  का  किसी  भी  तरह  समाघान  ढूंढें  ।

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 श्री  श्रीकांत  जेनए  :  अध्यक्ष  यह  सब  व्यर्थ  में  ही  हल्ला  मचाया  जा  रहा

 है  ।  एक  वरिष्ठ  मंत्री  महोदय  का  यह  कहना  है  कि  प्रथमदृष्टि  में  पैदा  होने  वाली  एक  शंका

 जिसकी  तुरन्त  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  गृह  मन््त्री  महोदय  का  कहना  है  कि  ऐसा  कोई  मामला  नहीं

 है  ।  परन्तु  आरोप  अपनी  जगह  कायम  है  ।  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  महोदय  ने  प्रधान

 मन्त्री  महोदय  को  तीन  पत्र  लिखे  निर्णय  प्रधानमन्त्री  के  हाथ  में  अब  प्रधानमन्त्री

 महोदय  को  यहां  आकर  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  कि  वास्तव  में  मानव  संसाधन  विकास  मन््त्री

 तथा  प्रधानमन्त्री  के  बीच  क्या  पत्राचार  अथवा  बातचीत  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  हप  मामले  को  समझते  आपको  इसके  विस्तार  में  जाने  की  आवश्यकता

 नहीं  ।

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  जैसाकि  विपक्ष  के  नेता  द्वारा  उचित  परामश्श  दिया  गया  है  कि  आपको

 मामले  को  सुलझाने  का  प्रयत्न  करना  आप  प्रधानमन्त्री  महोदय  को  सभा  में  आकर  स्थिति

 स्पष्ट  करने  के  लिए  निर्देश  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  निर्देश  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  अब  आप

 कृपया  बेठ  जाहए  ।

 )

 थी  ए०  चाहे  :  अध्यक्ष  इस  विषय  में  बोलने  के  लिए  आप  उस  पक्ष

 के  कितने  लोगों  को  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  जसवंत  सिह  :  मेरे  वरिष्ठ  नेताओं  अथवा  अन्य  सदस्यों  द्वारा

 कही  गई  किसी  भी  बात  को  मैं  दोहराऊंगा  नहीं  ।  कांग्रेस  पार्टी  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कही  गई

 किसी  बात  को  भी  मैं  नहीं  दोहराऊंगा  ।  मैं  इस  ढात  को  भी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  समझ  गया  हूं  ।  आप  मूल  मुह  पर  आइए  ।

 थी  जसवन्त  मेरा  यह  कहना  है  कि  मंत्रिमण्डल  के  एक  सदस्य  तथा  पार्टी  के  एक

 बहुत  ही  वरिष्ठ  सदस्य  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रधानमंत्री  को
 लिश्वना  आवश्यक

 समझा  *'

 सम्बद्ध  मन््त्री  ने  गृह  मंत्री  महोदय  को  नहीं  लिखा  ।  उन्होंने  संचार  मंत्री  महोदय  को  भी  नहीं  लिखा  ।
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 आप  जोकि  इस  सदन  के  विशेषाधिकारों  के  रक्षक  उन्होंने  आपको  भी  नहीं  लिखा  ।  उन्होंने
 प्रघानमन्त्री  को  ही  लिखा  इस  मामले  का  विशिष्ट  पहलू  यह  है  कि  एक  वरिष्ठ  सदस्य  जोकि  कलਂ

 तक  इस  सभा  में  दूसरे  स्थान  पर  अगर  उन्होंने  गृह  मन्त्री  अथवा  संचार  सन्त्री  की  बजाय

 संसद  में  अपने  सहयोगी  अर्थात्  प्रधान  मन््त्री  को  लिखने  की  आवश्यकता  समझी  तो  प्रधानमन्त्री

 का  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  पर  ब्ल  देना  सुसंगत

 मुद्दा  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्क्ष  रूप  से  आरोप  लगाने  का  नहीं  है  ।  वह  एक  टीम  के

 सदस्य  हैं  मंत्रिमण्डल  में  संधुक्त  उत्त  रदायित्व  की  भावना  होती  है  ।  टीम  के  एक  घदल्य  को  काफी

 शंकायें  हैं  कि  मंत्रिमण्डल  तथा  पार्टी  के  अन्द्रर  उनकी  राजनैतिक  स्थिति  के  कारण  उन  पर  नियरानी

 रखने  की  स्थिति  प्रैदा  हुई  यह  निगराती  राज़नंतिक  असन्तोष  तथा  राजनैतिक  वेचारिक  मतभेद

 का  परिणाम  है  ।  यह  मामला  मतन्रिमण्डल  के  दो  सदस्यों  का  आपसी  मामला  नहीं  है  इन  दोनों  मुद्दों
 दूसरा  मुद्दा  व्यापक  चिन्ता  का  विषय  है  ।  मैं  इस  बात  को  द्ोहराना  चाहूंगरा  कि  इन  मुद्दों

 पर  केवल  चर्चा  करना  ही  काफी  नहीं  है  ।  हमें  इसका  समाधान  ढूंढना  है  ।  यह  आपके  हाथ  में  नहीं
 तथा  केवल  प्रधानमत्री  ही  इस  बारे  में  कुछ  कह  सकते

 थी  पो०  छो०  चाक्को  :
 ह

 आप  अपने  काम  से  मतलब  रखें  ।

 श्री  नोतोश  कुमार  आप  समझौता  कराने  लगे  हिम्मत  थी  तो  रात  में  निकालते
 **'

 |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपकी  नोंक-झोंक  समाप्त  हो  जाए  तो  मैं  कुछ  कहूंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  झ्रापको  बाद  में  बोलने  का  अवश्नर  दूंगा  ।  झ्राप  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  आपस  में  बातचीत  क्र रके  अपने  आपको  ख्रन्तुष्ट  कर

 इसके  पश्चात्  मैं  विनिर्णय  दूंगा  ।

 श्री  पी०  सो०  चाक्को  :  वे  ऐसे  कह  रहे  हैं  जेसे  कोई  अन्य  मुद्दा  है  ही  नहीं  ।
 ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  आपने  बातचीत  कर  ली

 अध्यक्ष  महोबय  :  ठीक  जो  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  उसे  मैंने  सुना  यह  कार्यवाही

 वत्तान्त  में  भी  शामिल  किया  गया  आप  सभी  जानते  हैं  कि  एक  ही  बात  पर  अटल  रहना  बहुत

 कठिन  होगा  जिस  पर  कि  पीठासीन  अधिकारी  को  निर्णय  देता  है  ।  मुझे  किसी  श्री  पद्च  के  किसी

 भी  सदस्य  द्वारा  लिखित  में  कुछ  नहीं  दिया  गया  है  और  जो  कुछ  कहा  गया  है  वह  भी  आप्रक्े

 सासने  है  ।  अब  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  किसी  का  दूरभाष  टेप  किया  जा  रहा  है  ।  बह  मह
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 कहा  गया  दूसरे  पक्ष  से  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  यह  आरोप  नहीं  लगाया  लेकिन

 इसकी  जांच  कराई  जानी  चाहिए  ।”  सरकारी  पक्ष  से  आन्तरिक  सुरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने

 कहा  है  कि  इस  प्रकार  की  कोई  प्रथा  नहीं  है  अथवा  ऐसा  कुछ  नहीं  हो  रहा  उन्होंने  विशेष  रूप
 से  किसी  बात  का  उल्लेब  नहीं  किया  लेकिन  संसदीय  काय॑ं  मंत्री  ने  अपन  वक्तव्य  में  कहा  है
 कि  इस  मामले  की  जांच  की  जा  सकती  थी  ओर  इस  मुह  पर  वक्तव्य  दिया  जब  तक  कि

 इस  मामले  की  जांच  नहीं  हो  जैसा  कि  सभा  में  माननीय  सदस्य  ने  मांग  की  है  तथा  माननोय
 मंत्री  महोदय  ने  भी  कहा  है  हम  किसी  वक्तव्य  दिए  जाने  की  उम्मीद  नहीं  करते  ।  सरकार  द्वारा

 इसकी  जांच  कर  लिए  जाने  के  पश्चात्  सरकार  को  यह  सभा  में  कहना  होगा  ।  जब  तक  कि
 जो  मुझे  मुह  पर  तिनिर्णय  देने  को  कह  रहे  मुझे  लिखित  में  नहीं  देते  कि  आप  व्रास्तव  में  क्या

 चाहते  हैं  तब  तक  मैं  इस  मामले  पर  विनिर्णय  नहीं  दूंगा  ।  लेकिन  में  यह  कहना  चाहुंगा  कि  जब  इस
 अकार  का  मासला  उठाया  जाता  है  ओर  यदि  सभा  का  प्रत्येक  सदस्य  यह  सोचता  है  कि  यह  एक्र
 गंभीर  मामला  है  तो  इसकी  गंभीरता  से  तथा  सावधानी  परे  जांच  की  जानी  चाहिए  तथा  प्वरकार

 द्वारा  एक  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिए  ।

 12  45  स०प०

 महोदय  पोठासीन

 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  लैटर  प्राइम  मिनिस्टर  को  लिखा  गया  है

 इसलिए  उनको  काल  वे  यहां  आकर  स्टेटमेंट  दें  ।

 ]
 श्री  नीतीश  कुमार  :  प्रधानमंत्री  जी  को  एक  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहा  जाना

 छ्ण्०
 )

 ्भ्भ

 श्री  बचुदेव  आचाये  :  प्रधानमंत्र  को  ब्राकर  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 ]
 श्री  बलराज  पासी  :  उपाध्यक्ष  19  मां  के  एक  समाचार  पत्न  में

 खबर  छपी  हैं  जिसकी  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  इसकी  प्लुखूय  हैडिग  है

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनीज  द्वारा  दवाओं  का  कई  ऐसी  दवायें  जिनके  ऊपर  इंग्लैंड
 और  विदेशों  में  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  वह  हमारे  देश  में  खुलेआम  बेची  जा  रही  उनका  प्रचार

 टेलीविजन  पर  भी  खुलेआम  हो  रहा  है  ।  ऐसी  सैकड़ों  दवायें  जो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनीज  के  ढ््म  ड़
 देश  के  अन्दर  बेची  जा  रही  हैं  अमरीका  में  उन  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  |  लेकिन

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  ने  इन  दवाओं  को  बेचने  की  छूट  दी  हुई  है  ।  जिससे  आम  आदमी  के  जीवन
 को  खतरा  पैदा  हो  गया  ऐसी  दवाओं  को  बेचने  की  यहां  अनुमति  दी  जा  रही  है  और  यह
 सरकार  विश्व  बैंक  के  दबाव  में  अनुमति  द्वे  उल्ही  है  ।
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 मैं  आपसे  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  जो  दवायें  बेची  जा  रही  हैं  जिसके

 कारण  आम  आदमी  का  जीवन  खतरे  में  पड़  गया  है  और  टेलीविजन  पर  भी  प्रचार  किया  जाता  है

 उनको  तुरंत  रोका  जाए  ।  इसमें  कई  सिरदर्द  की  दवायें  हैं  जिनको  लेने  से  अल्सर  हो  जाता  ऐसी

 सैंकड़ों  दवाओं  के  नाम  इस  अखबार  मे  दिए  गए  हैं  ।  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  ऐसी

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनीज  द्वारा  जो  इस  देश  के  अन्दर  ऐसी  दवायें  बेचकर  आम  आदमी  के  जीवन  को

 खतरा  पहुंचा  रही  हैं  उनको  तुरंत  बन्द  करके  ऐसी  दवाओं  पर  प्रतिबन्ध  लगाएं  ताकि  आम  आदमी

 का  जीवन  सुरक्षित  हो  सके  ।

 श्री  भोहन  रावले  :  उपाध्यक्ष  मुम्बई  शहर  में  विछले  दिनों

 जो  250-300  लोग  बम  विस्फोट  में  मारे  उनके  बारे  में  मैं  आपको  बताना  चाहता  हू  ।  4

 मार्च  को  नेहरू  पो्ट  पर  चार  कंटेनर  एक  फैमिली  के  नाम  से  आए  बाद  में  उन  कंटेनर्स  पर  घरेलू
 सामान  का  रिमार्क  लिखा  गया  ।  फाइनेंस  मिनिस्टर  चले  पता  लगा  कि  इनमें  धरम  बनाने  का

 केमिकल  है  वहां  पर  कस्टम  के  उच्चतम  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  गया  और  जांच  करने  के

 लिए  भेजा  ।  वे  कंटेनर  स्टेशन  जा  रहे  थे  उनमें  से  दो  की  जांच  कराई  गई  ।

 उपाध्यक्ष  उसमें  जो  घरेलू  सामान  लिखा  गया  उसमें  26  लाख  रुपये  की  चोरी
 का  सामान  मिला  लेकिन  तीन  निकल  गए  ।  उस  कंटेनर  में  बम  भरे  हुए  थे  ।  12  मार्च  को  मुम्बई
 में  बम  विस्फोट  हुआ  ।  श्री  आडवाणी  जी  मुम्बई  शहर  में  आये  थे  ।  18  1989  से  लेकर
 आज  तक  38  बार  बम  फटे  हैं  और  उनकी  मीटिंग  में  भी  बम  फटा  लेकिन  हमारी  सरकार  ने  उसे

 गंभीरता  से  नहीं  लिया  ।  इसके  बाद  देश  की  पूरी  बेईज्जती  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने

 यह  मामला  उठाया  था  ।  कंटेन्स  के  सिलसिले  में  कस्टम  के  दो  आफिससे  को  सस्पेंड  किया  गया

 इसलिए  फाइनेंस  मिनिस्टर  से  इस्तीफा  मांग  रहे  ।2  मार्च  को  जो  वेन  पकड्डी  गयी  उसमें
 47  तथा  कुछ  बम  मिले  लेकित  हमारी  सरकार  ने  उसको  गंभीरता  से  नहीं  लिया  |  13  मार्च  को

 एक  फोन  जो  तस्करी  कर  रहे  जिसके  नाम  पर  करोड़ों  रुपया  का  व्यवहार  हो  रहा
 उसके  नाम  का  दुबई  से  फोन  आया  ओर  वे  भाग  13  मार्च  को  उसके  एकाऊंट  में  से  एक  बार
 40  लाख  रुपए  निकाले  गए  और  पूरे  मार्च  महीना  में  60  लाख  रुपए  निकाले  गए  ।  हमारी  सरकार

 को  मालूम  हुआ  लेकिन  इस  बात  को  गंभीरता  से  नहीं  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  हमारे  सदन  में  बम  फट  सकते  हैं  ।  हम  सरकार  से  गृह  मंत्री  जी  और

 फाईनेंस  मिनिस्टर  से  इस्तीफा  मांग  रहे  हैं  क्योंकि  यह  गंभीर  मामला  अब  तक  न  जाने  कितने

 लोग  मरे  हैं  ओर  आगे  न  जाने  कितने  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  इंटरपोल  से  मदद  लेनी

 चाहिए  ।  सरकार  को  स्मगलरों  से  पैसा  मिल  रहा  है  और  हमारे  मंत्री  महोदय  बैठे  हुए  कोई

 कारंवाई  नहीं  की  गई  12  मां  से  17  मार्च  तक  वे  लोग  दुबई  में  उनको  बुलाया  नहीं
 गया  ।  अभी  भी  हो  सकता  *'

 ]

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  बोलने  की  कोई  सीमा  आप  दूसरे  सदस्यों  से  बोलने  का  अवसर

 छीन  रहे  हैं  ।

 190



 2  1915  मंत्रिमण्डल  के  एक  सदस्य  का  टेलीफोन  टेप  किए  जाने  के  बारे  में

 ]
 श्री  भोहन  शावले  :  सरकार  उनसे  मिली  हुई  है  ।  उपाध्यक्ष  यहां  मंत्री  बैठे  हुए  हैं  ।

 मामला  गम्भीर  इस  सदन  में  बम  फट  सकता  है।"''कहीं  भी  बम  फट  सकता  हैਂ  किसके  नाम

 के  कंटेनर्स  थे'*

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया

 |

 श्री  हाराघन  राय  :  एक  मेम्बर  को  काफी  समय  दिया  जा  रहा  वे  काफी

 समय  से  बोल  रहे  हमें  बोलने  का  समय  नहीं  दिया  जा  रहा  ऐसा  नहीं  चल  सकता  है
 **

 ]

 प्रो०  के०  बी०  थासस  :  कोचीन  तेलशोधक  कारखाना  एक

 पूर्व  संकट  से  गुजर  रहा  आयात  किए  गए  बेंजेत  की  कीमत  कोचीन  तेलशोधक  कारखाने  में

 उत्पादित  बेंजेन  की  कीमत  से  कम  इसीलिए  सरकार  ने  पिछले  बजट  में  बेंजेन  पर  सीमा  शुल्क
 40  प्रतिशत  से  घटाकर  25  प्रतिशत  कर  दिया  था  और  वर्तमान  बजट  में  इस  पर  शुल्क  को  25

 प्रतिशत  से  कम  करके  15  प्रतिशत  कर  दिया  इसी  के  साथ  ही  कोचीन  तेलशोधक  कारखाना

 39.6  प्रतिशत  का  अधिभार  अदा  कर  रहा  इसीलिए  कोचीन  तेलशोघक  कारखाने  ने  अनेक

 प्रस्ताव  रखे  हैं  क्योंकि  तेलशोधक  कारखाने  की  नई  परियोजताएं  एक  अभूतपूर्व  संकट  का  सामना

 कर  रही  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वे  नई  आयात  नीति  में  कोई  हल  ढूंढे  ओर

 सरकार  द्वारा  कोबीन  तेलशोघक  कारखाने  द्वारा  अदा  विए  गए  39.6  प्रतिशत  अधिभार  को  भी

 समाप्त  कर  देना  चाहिए  ताकि  कोचीन  तेलशोधक  कारखाने  में  तैयार  किए  गए  बेंजेत  को  बेचा  जा

 संके  ।  एक  अन्य  मुद्दा  जिसका  मैं  उल्लेख  करता  चाहूंगा  वह  यह  हैं  कि  बेंजेन  का  इस  हद  तक  आयात

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  कि  यहां  बेंजेन  जमा  होने  इस  देश  में  बेंजेन  जमा  नहीं  होनी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मलिक  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  कृपया  शान्त  रहें  ।

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  कल

 संसदीय  कार  मंत्री  ने  कह्दा  था  कि  मकानों  को  गिराने  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  आएगी
 न  )

 न्न्न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  मैंने  श्री  मलिक  को  बोलने  के  लिए  कहा  कृपया

 उन्हें  सुनिए  !

 *
 कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मलित  नहीं  किया  गया  ।

 191



 सभा  पेंटलें  पर  रखें  गए  पत्र  23  1993

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  मलिक  की  बात  को  ही  कायंवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  किया

 जाएंगा  ।

 श्री  पूर्ण घन््द  सलिक  :  उपाध्यक्ष  हिन्दुस्तान  फंटिलाइजर  कार्पोरेशन
 लिमिटेड  एफ०  के  एक  यूनिट  फर्टिलाइजर  प्रोमोशन  एण्ड  एग्रीकेल्चर  रिसर्च  डिवीजन

 पी०  एण्ड  ए०  आर०  के  मृदा  परीक्षण  शालाओं  तथा  होस्टल  सुविधाओं  से  युक्त  अपने

 फार्म  हैं  ओर  उसकी  एक  प्रशिक्षण  संस्थान  है  ।

 इसलिए  जिले  की  मुख्य  कृषि  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिए  और  उन  समस्याओं  के

 समाधान  के  लिए  एफ  विशिष्ट  तकनीक  का  विकास  करने  तथा  जिले  के  कृषक  समुदाय  में  इस
 तकनीक  का  प्रचार  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  के  वर्दमान  जिले  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  हेंतु
 एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  मंजूर  किया  जाना  विशेषकर  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 कृषि  विप्षाग  के  महत्त्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  उवंरकों  के  उपयोग  में  कुशलता  बढ़ाने  के  लिए
 छोटे  और  निर्धन  कृषकों  में  शिक्षा  के  विस्तार  सम्बन्धी  पहलू  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्दवान  जिले
 में  आई०  सी०  ए०  आर०  को  ऐसी  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  आवश्यक  है  ।

 मैं  आई०सी०ए०अ।र०  से  वर्दवान  जिले  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  एक  कृषि
 विज्ञान  केन्द्र  मंजूर  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिसका  क्रियान्वयन  दुर्गापुर  में  हिन्दुस्तान
 जर  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के  फटिलाइजर  प्रोमोशन  एण्ड  एग्रीकल्चर  रिसर्च  डिवीजन  द्वारा  किया

 जाएगा  ।

 ]
 ओर  सूर्यतारायण  यादव  :  उपाध्यक्ष  बिहार  में  झारखंड  का  आंदोलन  चल

 रहा  है  और  उनके  आंदोलन  की  मांग  पृथक  झारखंड  राज्य  की  है  ।  वहां  पर  यह  मांग  पिछले  चालीस
 वर्षों  से लंबित  भारत  सरकार  इस  पर  गंभीरता  से  कोई  विचार  नहीं  कर  रही  वहां  के

 मुख्यमंत्री  अपने  दमनचक्र  से  वहां  इस  आंदोलन  को  दबा  रहे  वहां  पर  गोलियां  चलाई  जा  रही
 लोगों  की  म॒त्यु  हो  रही  इसलिए  मेरा  निवेदन  हे  और  भारत  सरकार  से  मांग  है  कि  बह

 इसमें  हस्तक्षेप  करे  ओर  वहां  के  आंदोलन  को  समाप्त  करे  ।  यही  हमारे  दल  की  मांग  है  ।  अगर

 पृथक्  झारखंड  राज्य  देने  में  कोई  हिचक  रही  तो  हमारा  जनता  दल  इस  झारखंड  आंदोलन  में

 कूद  पड़ेगा  ओर  अलग  झारखण्ड  राज्य  की  मांग  करेगा  ।

 12.58  सम०प१०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 आवश्यक  वस्तु  1955  के  अन्तंगत  अधिसूचनाएं

 खाद  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कल्पनाथ  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रख्षता

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 चीनी  1992-93  9  2-93  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  1992,  जो
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 24  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  घंछ्या  सा०  का०  नि०
 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 चीनी  1992-93  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  संशोधन  1993,
 जो  1  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 251(a)  में  प्रकाशित  हुआ

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०टी०  3685/93]
 भारतोय  मानक  ब्यूरो  नई  दिल्लो  के  वर्ष  1991-92  का  वाबिक  प्रतिवेदन  आदि

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कम्तालृद्दीन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं

 :--

 (1)  मारतीय  मानक  ब्यूरो  1986  की  घारा  39  के  अन्तगंत  भारतीय  मानक

 ब्यूरो  संशोधन  1992,  जो  21  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०टी०  3686/93  |

 (2)  भारतीय  मानक  ब्यूरो  1986  की  घारा  23  के  अन्तगंत  भारतीय

 मानक  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1991-92  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा  परीक्षित

 भारतीय  मानक  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संश्या  एल०टी०  3687/93  |

 जम्म  और  कश्मीर  सरकार  के  वर्ष  1987-88  के  वित्तोय  लेखे  तथा  विनियोग  लेख  और

 भारत  के  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  के

 3  1988  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०बी०  चन्द्रशेवर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  जम्पू-कश्मीर  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  18  1990  को

 उद्घोषणा  के  खंड  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्क  :--

 जम्मू-कश्मीर  सरकार  के  वर्ष  1987-89  के  वित्तीय  लेखे  ।

 में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  3688/93]  |]

 जम्धु-कश्मीर  सरकार  के  वर्ष  19  37-88  के  विनियोग  लेखे  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०डी०  3689/93 |
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 (2)  जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  संबंध्र  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  18  1990  की

 उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  संविधान  के  अनुच्छेद  151(2)  के

 अन्तगंत  भारत  के  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  के  31

 1988  को  सम्राप्त  हुए  वर्ष  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  3690/93 |

 बाल  भवन  सोसाइटी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 याधिक  लेखे  तथा  कार्यकरण  को  समीक्षा

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  बाल  भवन  सोसाइटी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  वाबषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  !

 बाल  भवन  सोसाइटी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  लेखाओं
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 बाल  भवन  सोसाइटी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  3691/93]

 (3)  जामिया  मिलिया  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 जामिया  मिलिया  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  प्रभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  3692/93]

 12.594  3  स०प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को
 देनी

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियम  के  नियम  111  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  22  1993  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित
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 राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  आयोग  1993  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश

 हुआ

 12594  म०  प०

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  आयोग  1993

 सहासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  22  1993  को  पारित  राष्ट्रीय  पिछड़ा
 वर्ग  आयोग  1993  समा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.00  स०१०

 अनुदानों  की  अनुपुरक  मांगें  1992-93

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बो०  चन्रशेखर  :  मैं  वर्ष  1992-93  के

 बजट  के  संबंध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  संस्क  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3693/93 ]

 )
 थी  राम  नाईक  उत्त  :  मैं  विरोध  करता  हुं

 *'

 क्री  नीोतोश  कुसार  :  डिप्टो  स्पीकर  आप  हमेशा  हम  लोगों  के  साथ  अन्याय  कर

 जाते  में  अपनी  एक  महत्वपूर्ण  बात  प्वाइन्ट  आफ  आइेंर  के  माध्यम  से  कहना  चाहता  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शून्य  काल  समाप्त  हो  चुका  आप  कृपया  नियमित  कार्यवाही  शुरू

 )

 थी  नीतीश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  मेरा  प्वाइन्ट  ऑफ  आडेंर  है
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  सुस्थापित  सिद्धांत  आप  व्यवस्था  का  प्रश्न  शून्य  काल  में

 नहीं  उठा  सकते  अव्यवस्था  शून्य  काल  में  होती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  को  ठीक  से  कायें  करने  दें  ।
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 अनुदानों  की  अनुधू  रक  मांगें  1992-93  23  1993

 1.02  ग०  प०

 इस  समय  श्री  सूरज  मंडल  आए  ओर  समा-पटल  के  निकट  फर्श  पर  खड़े  हो  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  इस  विषय  पर  बोल  चुके  शून्य  काल

 समाप्त  हो  चुका

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शून्य  काल  समाप्त  हो  चुका  आप  कृपया  नियमित  कार्यवाही  शुरू

 श्री  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  इस  सदन  की

 गरिमा  के  बारे  में  है  जिसे  बनाए  रखा  जाना  चाहिए  ।  इस  सभा  के  अपने  अधिकार  और  कक्तेब्यः  हैं
 तथा  सरकार  *

 भारतीय  संविधान  के  अनुसार  सबसे  पहले  सभा  में  बजट  ओर  वित्त  विधेयक

 प्रस्तुत  करन  होते  हैं  ।  कल  राज्य  ने  रेल  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ  कर  दी  भारतीय

 संविधान  के  अनुसार  बजट  पहले  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ओर  उच्च  पर  इस  सभा  में

 पहले  चर्चा  करनी  इसी  प्रकार  वित्त  विधेयक  पर  भी  पहले  इस  सभा  में  चर्चा  करनी

 चाहिए  ।  महोदय  भारतीय  संविधान  के  सिद्धांतों  का  उल्लंघन  करते  हुए  राज्य  सभा  ने  कल

 रेल  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ  कर  दी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  नाईक  उठाए  गए  मुह  पर  विनिर्णय  अभी  रोक  दिया

 गया  है  ।

 सभा  2.05  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 105  म०प०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.05  स०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.09  स०ण्प०

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्  लोक  सभा  209  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 श्री  राम  नाईक  :  जब  आपने  मध्याह्ल  की  घोषणा  की  थीਂ  तब  मैंने

 का  प्रश्न  उठाया  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  इस  प्रकार  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  नियम  377  के  अधीन  मामले  पूरे  होने  के  बाद  अपना  व्यवस्था  का

 प्रश्न  उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  राम  नाईक  :  ठीक  है  ।

 पा



 2  1915  नियम  377  के  अधीव  मामले

 210  स०  प०

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 सानपून  मोौध्तम  के  दौरान  केरल  में  बायानाड  जिले  के  लोगों  को

 कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए  कोडुवल्लो  ओर  थुरारणिरि
 होते  हुए  कालोकट  को  यालापुप्ता  से  जोड़ने  बालो  एक

 सड़क  का  निर्माण  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  के०  मुरलीधरन  :  वायानाड  जिला  केरल  का  एक  पिछड़ा  जिला  है  और

 मानसून  के  दोरान  भूस्खलन  ने  यह  शेष  राज्य  से अलग-यलग  हो  जाता  है  ।  इसके  कारण  पूरी  परिवहन
 प्रणाली  प्रभावित  होती  है  और  लोग  शेष  राज्य  से  अलग-थलग  हो  जाते  थामारासरी  से  होरूर

 गुजरने  वाली  कालीकट  से  वायानाड  की  वर्तमान  पहाड़ी  सड़क  को  राज्य  सरकार  लाखों  रुपए  खर्च

 कर  प्रति  वर्ष  बनाती  है  |  वहां  नो  संकरे  मोड़  हैं  और  अधिक  यातायात  के  कारण  रख-रखाव  की

 कीमत  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  इन  परिस्थितियों  के  अंतग्गंत  कोई  बेकल्पिक  व्यवस्था

 अवश्य  करती  चाहिए  ताकि  लोग  मुख्य  भूमि  से  अलग-यलग  न  हो  जाएं  ।  हाल  ही  के  भूस्खलन  के

 दोरान  सड़क  पर  रास्ता  बन्द  होने  कारण  प्रभावित  लोगों  को  तत्काल  चिकित्सा  सहायता  नहीं
 दीजा  सकी  ।

 समस्या  कालीकट  से  विमला  पोककोट्ट
 लेक  से  होकर  थालांपूलझ्ा  तक  एक  वेकल्पिक  सड़क  बनाकर  आसानी  से  सुलझाई  जा  सकती

 इसमें  से  केवल  12  कि०  मी०  सड़क  बनाती  है  क्योंकि  शेष  सड़क  बनी  हुई  है  ।  इस  प्रस्ताव  से  खर्च

 कम  होगा  ओर  इसमें  कोई  संकरे  मोड़  तथा  पुलिया  भी  नहीं  होगी  ।  इस  सड़क  से  वायनाड  से

 से  कालीकट  हवाई  अड्डे  की  दूरी  35  कि०  मी०  कम  हो  इस  सड़क  का  एक

 अन्य  लाभ  यह  हैं  कि  यह  सड़क  पोक्कोट्ट  लेक  जैसे  सभी  महत्वपूर्ण  पयंटन  केन्द्रों  को

 जोंढती  अतः  इससे  ओर  पर्यटक  आकर्षित  होंगे  ।

 चूंकि  मानसून  के  दोरान  वायनाड  जिले  की  वतंमान  पहाड़ी  सड़क  पर  यातायात  बहुत  अधिक

 रहता  है  इसलिए  वैकल्पिक  प्रस्ताव  लाभकारी

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  प्रस्ताव  की  जांच  करें  ।

 ]

 मेंਂ  शीःगंवाघगश  जिले  के  हमुल़ानमढ़  करने
 में  टेलीफोन  के

 अत्यधिक  खश्ि  बिलों  को  आंच  किए  जाने  को  अल्नस्यकता

 बसे  शलोरबल  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ध्वाल  हनुमालगढ़  टाउन  जिला

 खीशंगानगर  के  टेलीफोन  उपभोक्ठाओों  की  मुख्य  समस्या  की  ओर  दिलाना  चाहता

 माह  जुलाई  1992  से  दिसम्कर  1992  तक  के  टेलीफोन  के  बिल  लगातार  इतने  अधिक  आए  हैं  कि

 उन  बिलों  का  भरना  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  के  लिए  किसी  भी  हालत  में  संभक  नहीं  इसके  बारे
 में  संचार  विभाग  के  स्थानीय  अधिकारियों  को  प्रार्थंता-पत्र  के  जरिए  व  पसंनली  मिलकर  अपनी

 घिकायतों  से  अवगत  करवाया  लेकिन  वहां  से  कोई  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  मिला  और  न  ही  इसकी
 गंभीरता  को  देखते  कोई  सन््तोषजनक  समाधान  का  रास्ता  निकाला  गया  ।  जहां  तक  अधिक

 कर

 ।



 ८निवंव  377  के  अधीन  मामले  23  1993

 बिलों  की  शिकायत  प्रत्येक  टेलीफोन  उपभोक्ता  के  इतने  अधिक  दिल  आए  हैं  जैसे  रुपए  2000/-
 से  लेकर  रुपए  7000/-  तक  के  बिल  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  मिले  हैं  जिनका  भरना  किसी  भी

 हालत  में  सम्भव  न  होते  हुए  देब्वकर  कोर्ट  से  सटे  आडेर  लेता  पड़ा  ।  ये  बिल  करीब-क  रीब  नॉन

 एस०  टी०  डी०  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  के

 अतः  मैं  संचार  मन््त्री  जी से  निवेदत  करता  हूं  कि  विशेषज्ञों  की  एक  कमेटी  बनाकर  इन
 बिलों  की  जांच  करबाई  जैसा  कि  उपभोक्ताओं  का  मानना  है  कि  यह  सब  मशीनी  तकनीकी
 खराबी  के  कारण  ऐसा  हुआ  जांच  होने  पर  जो  भी  विशेषज्ञों  का  निर्णय  उस  पर  उपभोक्ता

 संतुष्ट  होकर  बिल  भी  भर  देंगे  तथा  विभाग  को  भी  समय  पर  भुगतान  मिल  जाएगा  ।

 |

 होश्पेट-हसन-संगलोर  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  को  आवश्यकता
 ।

 श्री  सी०  पी०  मुदाल  गिरियय्पा  :  मैं  जयप्रकाश  उद्योग  नई  दिल्ली

 ने  एक  मिलियन  टन  की  क्षमता  का  एक  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र  मंगलौर  में  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  किया  है  जिम्की  अनुमानित  लायत  2000  करोड़  रुपए  राज्य  सरकार  ने  इस
 परियोजना  को  सभी  आवश्यक  समर्थन  और  सहायता  देने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 यह  इस्पात  संयंत्र  आयातित  कोयला  पर  निर्भर  होगा  जो  मंगलौर  पत्तन  पर  उपलब्ध

 सुविधाओं  का  उपयोग  करेगा  ।  तथापि  आवश्यक  लोह-अयस्क  बेल्लारी-होसपेट  क्षेत्र  से  इस
 प्रकार  बेलला  री-होसपेट  से  1.2  मिलियन  टन  लोह  अयस्क  लिया  जाएगा  ।

 इस  समय  बेल्लारी-होसपेट  क्षेत्र  से  चित्रदुगं  और  हसन  से  होते  हुए  मीटर  गेज

 लाइन  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  बेल्लारी-होसपेट  से  बड़ी  मात्रा  में  लोह  अयस्क  बड़ी  लाइन  से  छोटी  लाइन

 में  हसन  में  लादा  जाता  इससे  रेलवे  के  साथ-साथ  इस्पात  संयंत्र  को  होने  वाली  कठिनाई  का

 पता  चलता  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  ऐसी  कठिनाइयों  से  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र  अ्थंक्षम

 नहीं  हो  सकता  ।

 अतः  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  से  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  होसपेट-हसन-मंगलोर  मीटर  गरेज

 रेल  लाइन  को  प्राथमिक  आधार  पर  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  जाएं
 और  मंगलोर  में  बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  यह  वरदान  साबित  होगा  ।

 मध्य  प्रवेश  के  रायगढ़  जिले  में  कृषि  ओर  खनिज  पर  आधारित

 उद्योग  स्थापित  किए  जाने  को  जावश्यकता

 कुमारी  पुष्पा  देवी  विह  :  रायगढ़  मध्य  प्रदेश  में  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  जिला

 जिले  में  अधिकांश  जनसंख्या  आदिवासी  उन्हें  पूरे  बर्ष  रोजगार  नहीं  मिलता  क्योंकि  इस

 जिले  में  कोई  प्रमुख  सरकारी  क्षेत्र  का  एकक  नहीं  है  |  चूंकि  यह  सूखा  प्रवण  जिला  है  इसलिए

 छषक  समुदाय  भी  वर्ष  का  अधिकांश  समय  बेकार  रहते  हैं  ।

 दूसरी  ओर  इस  जिले  में  उद्योग  स्थापित  करने  की  बहुत  संभावनाएं  चूंकि  जिले  में

 कोयला  ओर  लौह-अयस्क  आदि  जैसे  खनिज  पदार्थ  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  इसलिए  जिले  में

 कुछ  खनिज  ओर  कृषि  आधारित  एकक  स्थापित  किए  जा  सकते  इस  क्षेत्र  में
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 कच्चा  माल  आदि  उद्योग  स्थापित  करने  में  बाधक  नहीं  होंगे  ।  यदि  जिले  में  नए  उद्योग  स्थापित

 किए  जाएंगे  तो  इससे  क्षेत्र  की  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  रोजगार  की  समस्या  हल  हो

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रायगढ़
 जिले  में  कृषि  ओर  खनिज  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  की  एक  योजना  बनाई  जाए  ।

 बरेली  उत्तर  प्रदेश  के  नवाव्र॒गंज  और  मोरगंज  में  चोनो  मिर्ले

 स्थापित  करने  हेतु  आशय  पत्र  जारी  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  सन््तोष  कुमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  बरेली  जनपद  के  नवाबगंज  व

 मीरगंज  क्षेत्रों  में  चीनी  मिल  की  स्थापना  हेतु  पिछले  काफी  समय  से  मांग  की  जा  रही  मैंने  स्वयं

 भी  इस  सम्बन्ध  में  कई  बार  इस  समस्या  को  विभिन्न  माध्यमों  से  सदन  में  भी  उठाया  है  |  बरेली

 मुख्य  गन्ना  उत्पादक  क्षेत्र  है  तथा  वतंमान  में  किसानों  का  एक  चौथाई  गन्ना  ही  चीनी  मिलें  ले  रही

 इस  कारण  जनपद  के  किसान  आधिक  रूप  पते  काफी  प्रभावित  हो  रहे  इप  आवश्यकता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भी  अन्तिम  रूप  से  जिन  स्थानों  पर  चीनी  मिल  लगाए

 जाने  हेतु  संस्तुति  की  है  उनमें  यह  दोनों  स्थान  भी  हैं  ।  परन्तु  अभी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  सम्बस्ध

 में  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  मुशझ्नको  पूर्व  में  केन्द्र  सरकार  ने  कई  पत्रों  के  माध्यम  से  शी  क्र

 ही  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  लिखा  था  ।  परन्तु  इस  क्षेत्र  के किसानों  की  मुख्य  समस्या

 की  ओर  सरकार  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही

 मेरा  खाद्य  मन्त्री  जी  से  आग्रह  है  कि  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अतिशीघ्र  इन

 दोनों  व  मी  स्थानों  पर  चीनी  मिल  स्थापना  द्वेतु  लाइसेंस  जारी

 )  आगरा  स्थित  ताजमहल  के  परिसर  में  पूजा  की  प्राचीन  परम्परा  को

 अव्यवस्थित  न  होने  देता  सुनिश्चित  किए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  उपाध्यक्ष  आगरा  स्थित  ताजमहल  परिसर

 में  आंवला  व  बढ़  के  वृक्ष  स्थित  हैंਂ  ताजमहल  से  लगे  इलाके  ताजगंज  की  महिलाएं  वर्ष  में  एक  बार

 आंवला  एकादशी  को  आंवला  के  व॒क्ष  की  पूजा  करती  इस्री  प्रकार  हर  अमावस्था  के  दिन  बढ़

 वृक्ष  की  पूजा  करती  यह  प्रथा  विगत  सँकड़ों  वर्षों  से  चली  आ  रही  है  ।

 ताज  परिसर  में  स्थित  मस्जिद  में  नमाज  अदा  करने  की  मांग  करने  पर  इस्लाम  धर्म  के

 अनुयायियों  को  वहां  नमाज  अदा  करने  की  अनुमति  है  । नमाज  के  कारण  ही  शुक्रवार  को  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  बिना  प्रवेश  शुल्क  दिए  प्रवेश  करने  की  अनुमति  है  ।

 इस  बार  विगत  एकादशी  को  महिलाओं  को  आंवला  वृक्ष  की  पूजा  करते  समय  ताजमहल

 के  प्रशासन  ने  रोक  आंवला  के  वृक्षों  को  काटने  का  षड्वन्त्र  भी  हो  रहा  है  ।  यह  चिन्ता  का

 विषय  घामिक  आघ्रार  पर  भेदभाव  कर  पूजन  के  पोलिक  अधिकार  से  वंचित  करना  उचित

 नहीं  है  ।

 अतः  मैं  केन्द्र  शासन  के  मांग  करतः  हूं  कि  घामिक  आघार  पर  ताजमहल  में  प्रवेश  व  पूजा

 के  मामले  में  भेदभाव  न  करें  तथा  लम्बे  अंतराल  से  चली  आ  रही  व  पूजा  व  इबादत  की  व्यवस्थाओं

 को  यथावत  चलने  ताज  परिसर  में  नमाज  अदा  होना  तथा  वृक्षों  की  पूजा  होना  आगरा  के

 घामिक  सद्भाव  का  प्रतोक  इसको  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।
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 ]

 उड़ीसा  के  लिए  आवश्यक  वस्तुओं  के  कोटे  में  वद्धि
 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कम  आपूर्ति  के  कारण  आजकल

 उड़ीसा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतगंत  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कमी  का  सामता  कर

 रहा  राज्य  को  गेहूं  का आबंटन  35,000  मिलियन  टन  प्रतिमाह  से  कम  कर  20,000  मिलियन
 टन  कर  दिया  गया  है  ।  राज्प  की  गेहूं  की  न्यूनतम  आवश्यकत्ता  35,000  मिलियन  टन  प्रति  माह
 आंकी  गई  है  ओर  20,000  मिलियन  टन  का  आबंटन  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बहुत
 कम  है  |  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  पुनर्गंठन  करने  से  यह  समस्या  और  उलझ  गई  है  ।

 सरकार  द्वारा  मिट्टी  के  तेल  की  कम  आपूर्ति  के  कारण  राज्य  में  स्थिति  ओर  बिगड़  गई  है  ।
 राज्य  में  मिट्टी  के  तेल  की  न्यूनतम  आवश्यकता  25,210  किलोलीटर  आंकी  गई  है  ।  इस  आवश्यकता

 की  तुलना  में  राज्य  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  का  आबंटन  16,648  किलोलीटर  प्रति  माह  निर्धास्ति

 किया  मया  है  |  राज्य  का  कोटा  25,000  किलोलीटर  तक  बढ़ाने  के  राज्य  के  अनुरोध  पर  कोई

 का  सत्मक  प्रतिक्षिया  नहीं  की  गई  कोटा  म  बढ़ाने  स ेआम  आदमी  को  परेशानी  हो  रही
 स्थित्ति  बहुत  गंभीर  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  सही  परिप्रेक्ष्य  मे ंआवश्यक  वस्तुओं  का  राज्य
 का  कोटा  तत्काल  बढ़ाया  जाए  ।

 |

 कछितानों  हारा  सहकारी  बेंकों  स ेऋण  के  रूप  में  लो  गई
 घनराशि  की  प्रतिपूति  किए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  एच०  डो०  देवधीड़ा  :  भारत  सरकार  ने  किसानों  को  दिए  गए  10,000  रुपये
 ओर  इससे  कम  राशि  के  वर्ष  1990-91  से  माफ  करने  की  घोषणा  की  है  ओर  इसके  लिए

 1989  को  आधार  तिथि  रखा  गया  है  ।

 इस  प्रस्ताव  को  लागू  करते  समय  केन्द्रोप  सरकार  ने  राष्ट्रोयकृत  तथा  सहकारी  बैंक
 से  किसानों  को  दिए  गए  ऋण  की  पूरी  राशि  माफ  करने  का  दायित्व  केन्द्रीय  सरकार

 सरकारी  समितियों  से लिए  ऋण  के  पचास  प्रतिशत  की  प्रतिपूर्ति  करेगी  बाकी  50  प्रतिशत  राज्य

 सरकार  को  देना  चाहिए  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  संबंध  में  सहयोग  नहीं  किया  इसके
 परिणाम-स्वरूप  सहकारी  बैंकों  से ऋण  लेने  वाले  किसानों  को  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ा  है  ।  अब  उन्हें  कहा  गया  है  कि  ऋण  की  अदायगी  ब्याज  सद्दित  करें|

 मैं  केन्द्रीय  ख़रकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  राशि  का  दे  दे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  अनुमोदित  पाठ  ही  कायंवाही  वृतान्त  में  शामित्र  होगा  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  हम  अभी-अभी  हरियाणा  भवन  से  आ  रहे
 न्न्न  ।  )

 ००

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  थोड़ा  इंतजार  करें  ।  नियम  377  के  तहत  वक्तव्य  अभी  समाप्त  नहीं

 हुए  हैं  ।
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 राजस्थान  के  भरतपुर  और  धोलपुर  जिलों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 चम्बल  परियोजना  को  स्वीकृति  दिए  जाने  को  आवश्यकता

 श्रोमतो  कृष्णेन्द्र  कौर  दीपा  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस

 महत्त्वपूर्ण  विषय  की  ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ।

 राजस्थान  में  जल  बहुमूल्य  संसाधन  है  ।  भरतपुर  व  धोलपुर  जिलों  में  पीने  का  पानी  खारा

 है  ।  चम्बल  नदी  धौलपुर  के  पास  से  गुजरती  है  ।  चम्बल  नदी  से  पानी  उपलब्ध  कराया  जा  सकता

 है  ।  भरतपुर  जिले  में  सवाईमाधोपुर  जिलों  से  वर्षा  का  पानी  आता

 पर  उन  रास्तों  में  वांध  बनने  से  आना  बन्द  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  भरतपुर  रेगिस्तान  से

 बदतर  हो

 चम्बल  से  पानी  प्राप्त  करने  में  160  करोड़  रुगया  खर्चा  राजस्थान  विधान  सभा

 की  उच्च  स्तरीय  बहस  में  तय  हुआ  कि  चम्बल  ही  धोलपुर  में  15  लाख  आदमियों  को

 करीब  4000  ग्रामों  व  10  शहरों  को  पीने  का  पानी  दे  सकती  है  और  जन-जीवन  सही  रख

 सकती  है  ।

 इसलिए  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  मानवीय  दृष्टिकोण  से  इस  प्रोजेक्ट  को  स्वीकृत
 कर  निकट  भविष्य  में  होने  वाली  विषम  परिस्थितियों  से  मुक्ति  दिलाई  जाए  ।

 |

 श्री  राम  नाईक  :  मैं  ओचित्य  के  मुह  पर  कार्यमंत्रणा

 वित्तीय  कार्य  अध्याय  19  तथा  कौल  और  शकघर  की  पुस्तक  की  ओर  आपका  ध्यान  आक्रषित  कर

 रहा  हूं  ।  यह  लोक  सभा  तथा  हमारे  दूसरे  सदन  राज्य  सभा  के  अधिकारों  और  कत्तंब्यों  से  संबंधित

 भारत  के  संविधान  में  अत्यन्त  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  वित्त  विधेयक  तथा  विनियोग

 विधेयक  इत्यादि  लोक  सभा  द्वारा  पारित  किए  जाते  हैं  ।  इन  पर  राज्य  सभा  में  चर्चा  तो  हो  सकती

 लेकिन  वहां  इन्हें  पारित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  पृष्ठभूमि  के  तहत  ही  सामान्य  बजट  तथा

 रेलवे  बजट  पहले  लोक  सभा  में  पेश  किए  जाते  हैं  और  फिर  राज्य  सभा  के  सभापटल  पर  रखे  जाते

 हैं  ।  फिर  राज्य  सभा  में  इन  पर  चर्चा  तो  हो  सकती  लेकिन  इन  पर  मतदान  नहीं  हो  सकता  ।

 यह  एक  संवंधानिक  प्रावधान  है  ।

 अब  हमने  कल  यह  देखा  कि  राज्य  सभा  में  रेल  बजट  पर  चर्चा  शुरू  हो  चुकी  थी  यह

 हमारा  विशेषाधिकार  है  कि  चर्चा  पहले  लोक  सभा  में  शुरू  क्योंकि  इसे  मतदान  का  अधिकार

 प्राप्त  ह ैऔर  हमें  इस  अधिकार  से  वंचित  जा  रहा  है  ।  इसलिए  इस  दृष्टिकोण  से  तो  इस  बजट

 पर  पहले  लोक  सभा  में  चर्चा  होनी  चाहिए  थी  ओर  फिर  रेल  मंत्री  उस  वाद-विवाद  का  उत्तर  दे

 सकते  थे  ओर  फिर  इसे  राज्य  सभा  में  भेजा  जा  सकता  था  अथवा  वहां  इस  पर  चर्चा  हो  सकती

 थी

 मेरी  मांग  यह  है  कि  रेल  मंत्री  पहले  यहां  पर  रेल  बजट  पर  उत्तर  दें  ।  केवल  तब  ही  राज्य

 सभा  में  इस  पर  उत्तर  दिया  जा  सकता  जाप  ओचित्य  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  23  1993

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  मैं  आपसे  सहमत  हूं
 ओर  आपकी  मांग  मान  रहा  वह  यहां  पर  पहले  रेल  बजट  पर  उत्तर  देंगे  और  उसके  बाद  राज्य
 सभा  में  उत्तर  देंगे  ।  मेरा  यही  कहना  है  ।

 श्री  राम  नाईक  :  आप  मेरी  मांग  मान  रहे  हैं  इसलिए  मैं  अब  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा

 हूं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  पुनः  उत्पन्त  न  हो  ।  यह  ओचित्य  का  प्रश्न  है  इसका

 झनुपालन  होना

 श्रो  विद्याचरण  शुक्ल  :  सभा  के  माननीय  सदस्यों  पर  कोई  आक्षेप  न  लगाते  हुए

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कार्यमंत्रणा  समिति  तथा  दोनों  सदनों  के  पीठासीन  अधिकारियों  की  भी  यही
 इच्छा  लेकिन  पीठासीन  अधिकारी  सभा  के  कार्य  पर  नियंत्रण  नहीं  रख  इसलिए  समस्या
 उत्पन्न  होती  है  ।  हमारा  प्रयास  ओर  इच्छा  यही  होती  है  कि  पहले  इस  सभा  में  चर्चा  शुरू  हो  ओर

 उसके  बाद  दूसरी  सभा  में  हो  ।  लेकिन  जब  कारये  सम्बन्धी  कार्यक्रम  में  गड़बड़  हो  जाती  है  और

 सभा  के  सम्मुख  कोई  कार्य  नहीं  होता  तब  हमें  वहां  पर  चर्चा  करने  लिए  कहना  पड़ता  है  ।

 लेकिन  रेल  मंत्री  द्वारा  सभी  मांगों  ओर  रियायतों  के  अनुरोध  पर  विचार  करने  के  बाद

 उत्तर  निश्चित  रूप  से  लोक  सभा  में  पहले  दिया  जाएगा  ।  वह  इसके  बाद  राज्य  सभा  में

 हमने  वहां  पर  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  उत्तर  को  आस्थगित  रखा  जाएगा  ।  केवल  चर्चा  को  पूर्ण
 किया  जाएगा  ओर  यहां  पर  उत्तर  देने  के  बाद  ही  वहां  पर  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  राम  नाईक  :  मैं  माननीय  मन््त्री  को  उनके  इस  आश्वासन  पर  धन्यवाद  देता  हूं  कि

 भविष्य  में  भी  इसे  दोहराया  नहीं  जाएगा  ।  रेल  मन्त्री  रेल  बजट  पर  लोक  सभा  वाद-विवाद  को

 रोकना  चाहते  थे  ओर  सभा  की  प्रतिष्ठा  तथा  गरिमा  को  कम  करना  चाहते  थे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आचार  प्रत्येक  सदस्य  का  यह  कत्तंथ्य  है  कि  वह  समा  के  नियमों

 ओर  प्रक्रिया  का  अनुपालन  करे  ।

 श्री  बसुदेव  आचाये  :  जब  एक  आदिवासी  युवा  की  पुलिस  हिरासत  में

 मृत्यु  हो  जाती  व्यवधान'"*

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आचार्य  आप  बहुत  वरिष्ठ  सांसद

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  सभी  नियम  जानता  मैं  हरियाणा  भवन  गया  था  ओर  इस

 युवक  का  मृत  शरीर  देखा  ।  उसे  दिल्ली  पुलिस  ने  गिरफ्तार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपके  द्वारा  इस  समय  इस  मामले  पर  बोलना  उचित  है  ?  यह  मामला

 गन्य  काल  के  दौरान  उठाने  वाला  मामला  है  ।  अथवा  आप  एक  नोटिस  दें'**

 श्री  बसुदेव  आचाये  :  यह  बहुत  आवश्यक  मुद्दा  हम  अभीअभी  हरियाणा
 भवन  गए

 '**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  हम  सभी  जानबूझकर  सभा  के  नियमों  और  प्रक्रिया
 का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।  यह  सही  नहीं  है
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 उपाष्यक्ष  महोदय  :  हम  में  से

 के
 हरेक  का  इस  सभा के  प्रति  कत्त व्य  हमने  नियम  बनाए

 हैं  तथा
 प्रक्रिया

 बनाई  है  ।  इसलिए  हमें  इसका  अनुपालन  करना  मैं  जानता  हुं  कि  आप  एक

 अत्यन्त
 हा

 मुद्दा  उठा  रहे  हैं  ओर  इस  पर  आप  बहुत  आहत  हैं  क्योंकि  बहुत  ही  दयनीय
 स्थति  है  ।

 )

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  जब  मैं  यह  मुद्दा  उठाना  चाहता  था  तब  आपने  मुझे  बताया  था  कि
 आप  मुझे  अनुमति  दे  आपको  '''  ***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आपके  साथ  तथा  इस  घटना  के  प्रति  भी  सहानुभूति  लेकिन
 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हम  जब  चाहें  ऐसा  प्रश्न  उठा  सकते  हैं  ?

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायय  :  मैं  आपको  बताना  चाहती  हूं  कि  यह
 क्यों  आवश्यक  है  ।  दो  व्यक्तियों  को  हिराप्तत  में  लिया  गया  था  उनका  पता  नहीं  चल  रहा
 *-'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  प्रश्त  यह  है  कि  क्या  हमारी  यह  कायंवाही  उचित  है  कि  जब  हमें

 किसी  मुद्दे  का  पता  चले  तो  उप्ती  समय  उस  मुह  को  उठाएं  ?  आखिरकार  हस  सम्बन्ध  में  एक  विशेष
 प्रावधान  है  ।  मुझे  पता  है  कि  आपने  शून्यकाल  में  भी  यह  मुद्दा  उठाने  का  प्रयास  किया  था  ।  लेकिन

 शून्यकाल  वास्तव  में  हमारे  नियन्त्रण  से  परे

 श्री  बसुदेव  आथाय  :  लेकिन  हम  शून्यकाल  के  लिए  प्रतीक्षा  नहीं  कर

 क्योंकि  इस  आदिवासी  युवक  के  साथ  दो  ओर  युवक  गिरफ्तार  किए  गए  थे  ।''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  इसलिए  उठा  रहे  हैँ  क्योंकि  उपाय  तत्काल  किए  जाने  हैं  ।

 )

 श्री  बसुदेव  आचाय्थ  :  उनका  पता  लगाने  के  लिए  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 लिए  हम  यह  मामला  उठाना  चाहते  हैं
 *  “'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगला  विषय  श्री  गिरध्रारी  लाल  भागंव  द्वारा  प्रस्तुत  किए

 जाने  वाले  संवैधानिक  संकल्प  को  ले  रहे

 2.33  भ०  प०

 माल  बहुविधि  परिवहन  1993  का  निरनुमोदन  किए

 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 माल  बहुविधि  परिवहन  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  ययापारित

 श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  समा  राष्ट्रपति  द्वारा  2  जनवरी  1993  को  प्रस्यापित  माल  बहुविधि
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 माल  बहुविधि  परिवहन  विधेयक  23  1993.

 परिवहन  1993  (1993  का  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”
 न्न्*

 )
 न्न्न

 श्री  भोगेन्द्र  शा  ४  उपाध्यक्ष  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  भागेंव  जी  से

 मेरा  आग्रह  है  कि  अगर  डिसएप्रूवल  पेश  करते  हैं  और  एप्रूवल  में  अंत  करते  इससे  सदन  के

 नियमों  का  उल्लंघन  होता  है  और  मखौल  हो  जाता
 *ਂ

 कायदे-कानूव  का  पालन

 हो  ।  ऐसा  कल  भी  हो  चुका  है  ओर  मखोल  बन  चुका  हम  लोगों  ने  समर्थन  किया  ओर  इन्होंने

 विरोध  **'

 श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  :  मुझे  आपकी  बात  का  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  यह
 आडिनेंस  बिल  के  रूप  में  लाया  गया  इसमें  माननीय  मंत्री

 |]

 एक  देश  से  दूसरे  देश  में  माल  का  परिवहन  ।

 |

 इससे  एक  देश  से  दूसरे  देश  को  सामान  जायेगा  ।

 ]

 एक  से  अधिक  परिवहन  माध्यम  तथा  वाहक  उपयोग  में  लाए  जाएंगे  ।

 |

 ये  सब  बातें  कही  हैं  ओर  कंटेनर  की  बात  भी  कही  कोई  एप्लीकेशन  एक  वर्ष  के

 समय  में  निर्णय  15  लाख  से  कम  का  यदि  टन  ओवर  नहीं  होगा  तो  व्यक्ति  एप्लीकेशन  नहीं
 दे  सकता  ।  आपने  इसमें  ओर  भी  बातें  कही  स्पेशल  प्रोविजन  फार  डेंजरस  जिसकी

 कल  भारतवपषं  में  बहुत  चर्चा  है  कलकत्ता  और  कल  पालियामेंट  में  भी  होते-होते  बची  |  यह
 खिगल  ट्रांसपोर्ट  डाक्युमेंट  होमा  जिसके  आधार  पर  दो-तीन  प्रकार  की  सेकारुं  दी  जामेंगी  |  12  वर्ष

 से  यह  मामला  पेंडिग  पड़ा  हुआ  अब  13  वर्ष  हो  गये  ।  यूनाइटिड  नेशंस  की  कंबेंशगन  1980  में

 हुई  थी  तो  उस  सम्बन्ध  में  एक  चर्चा  आई  अभी  झा  साहव  कह  रहे  मैं  उनसे  भी  कहना

 चाहता  हूं  कि  यदि  सरकार  इसको  बिल  के  रूप  में  लाती  को  श्रच्छा  होता  ।  अध्यादेश  थाने  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं  थी  ।  इसीलिए  मैंने  अध्यादेश  का  विरोध  किया  क्योंकि  सरकार  बार-बार

 अध्यादेश  लाती  है  ओर  इसके  सहारे  राज  कर  रही  यह  सही  नहीं  है  ।  बिल  के  बारे  में  मैंने  कोई
 आब्जेक्ट  कल  क्ली  नहीं  किया  था  ।  ओर  सुन  आप  बिल  लाये  मैं  उसका  समर्थन  कर  रहा

 हूं  ।  मैंने  केवल  अध्यादेश  का  विरोध  किक  हैं  ।

 भारतवर्ष  में  जो  कम्पनीज  हैं  उनकी  माली  हालत  कमजोर  जो  बाहर  से  सामान  लाने

 ओर  ले  जाने  वाली  मल्टी  नेशनल  कम्पनीज  हैं  के  मालदार  भी  सक्षम  भी  कहीं  ऐसा  न  हो
 जाए  कि  ये  कम्पनीज  यहां  छा  जायें  ।  फिर  इसके  साथ  हमारे  पड़ोसी  देश  जैसे  पाकिस्तान

 आदि  में  भी  ऐसा  हो  तो  फिर  क्या  इस  सम्बन्ध  में  आप  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ।  वहां  ट्रांसपोर्ट
 किस  प्रकार  से  यह  भी  जो  मल्टी  नेशनल  कम्पनीज  हैं  वे  हमारी  ट्रांसपोर्ट  कम्पनीज

 पर  हावी  न  हो  इसलिए  प्रतिस्पर्धा  में  सबसे  पहली  जायक्यकता  है  कि  मल्टी  नेशनल

 कम्पतीज  के  सामने  ये  भी  टिकी  इस  सम्बन्ध  में  भी  आप  निश्चित  रूप  से  विचार

 ्च
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 ऐसी  मुझे  आशा  है।ऐसा  न  हो  कि  बाहर  की  कम्पनीज  आने  से  हमारी  कम्पनीज  दब
 जायें  ।

 अन्तदेंशीय  ट्रांसपोर्ट  होगा  उसके  लिए  हमारी  ट्रांसपोर्टेशन  मजबूत  होनी  चाहिए  ।  आप  देश
 के  ट्रांसपोटेंस  से  बातचीत  करेंगे  ओर  बातचोत  करके  इन  सारी  बातों  पर  विचार  करेंगे  कि

 इस प्रकार
 का  हमारा  प्रापोजल  है  ओर  हमें  कया  करना  यह  भी  उम्मीद  है  आप

 इसके  बाद  मेरा  यह  कहना  है  कि  माल  सुरक्षित  रखा  जाएगा  या  नहीं  इसकी  जिम्मेदारी

 पोट्स  वेयर  हा  उसिग  कार्पोरेशन  पर  ओर  एयर  लाइंस  पर  नहीं  डाली  रेलवे  में  जब  अच्छा
 माल  जा  रहा  जैसे  मिठाई  या  सब्जी  जा  रही  हो  तो  उनकी  आदत  है  कि  वह  निकाल  मैं

 समझ्षता  हूं  यदि  अच्छा  सामान  बाहर  नहीं  पहुंचा  तो  देश  की  बदनामी  होगी  ।  इसलिए  आप

 हाउसिंग  एयरलाइंस  रेलवे  पर  ओर  पोट्स  पर  जिम्मेदारी  सौंपे  कि  माल  कम  होने  पर
 उनकी  जिम्मेदारी  होगी  माल  ले  जाने  वालों  की  जिम्मेदारी  नहीं  जहां  स ेमाल  जाता  है  उनकी

 भी  जिम्मेदारी  होगी  |  यदि  मैंने  यहां  से  आपके  लिए  कलाकंद  भेजा  या  रबड़ी  या  कंगन  भेजे
 ओर  वह  ॒  नहीं  पहुंचा  तो  पता  चल  लेकिन  यहां  तक  तो  कोई  बात  नहीं  चल

 यदि  बाहर  भेजेंगे  तो  उसमें  कहीं  देश  की  बदनामी

 जहां  तक  डेंजर्स  गृड्स  का  प्रश्न  उसकी  बहुत  चर्चा  चल  रही  है  क्योंकि  अभी  कुछ  दिनों

 पहले  बम्बई  में  एक  स्कूटर  में  बम  निकले  थे  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  उसमें  कुछ  डेंजस  सामान

 रख  दिया  गया  था  तो  मैं  समझता  हुं  कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  हमको  निगाह  रखना  आवश्यक  है  ।

 बाहरी  आक्रमण  की  चर्चा  होती  है  जैसे  पाकिस्तान  ने  बम  विस्फोट  करवाए  पहले  बम्बई  में

 फिर  कलकत्ता  में  करवाया  और  दिल्ली  की  बारी  है  या  जयपुर  के  जोहरी  बाजार  का  नम्बर

 लग  सकता  मेरा  निबेदन  है  कि  इस  तरह  के  डेंजसं  सामान  पर  विशेष  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  मेरा  अन्तिम  निवेदन  यह  है  कि  आपने  पुराने  कानून  को  खत्म  करने  के

 के  लिए  ककिग  ग्रुप  इसमें  कोन  लोग  थे  ?  ट्रांसपोरटेशन  के  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिए
 लोर  नियम  बनाते  समय  आप  ट्रांसपोर्टंसं  से  भी  बात  ऐसा  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  ।  कहीं  ऐसा
 मे  हो  कि  ऐसे  मामले  में  अफसरशाही  का  राज  हो  जाए  कि  ट्रांसपोर्टस  को  लाइसेंस  के  लिए
 एप्लीकेशन  देते  समय  घपलेबाजी  हो  कि  लाइसेंस  कंसे  सेंट्रल  गवर्नमेंट  केसे  इस  सम्बन्ध

 में  मफस  रशाही  हावी  न  हो  |  अतः  इस  सम्बन्ध  में  भी  विचार  करेंगे  ।

 एक  निवेदन  यह  है  कि  जो  मालदार  व्यक्तित  है  उसके  लिए  15  लाख  रुपए  का  टर्नें  ओबर

 रखा  जया  है  कि  वह  एप्लाई  कर  सकता  है  परन्तु  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  जो

 जवान  शिक्षित  ट्रेंड  दोनों  हाथों  स ेकाम  चाहता  है  तो  उनका  क्या  होगा  ?  इस  प्रकार  तो

 मालदार  आदमी  को  लाभ  पहुंचाने  वाली  बात  होगी  |  भारतवर्ष  में  जो  मध्यमवर्नीय  जवान  सेना

 से  निकल  कर  यहां  आ  यदि  लोकसभा  भंग  हो  जाये  तो  उसका  क्या  कास  नहों  कर

 सकता  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  भी  विचार  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  यद्यपि  इस  अध्यादेश  का  विरोध  किया  गया  दै  फिर  भी  सब  लोगों  से  कहूँगा
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 कि  मैं  और  मेरा  दल  इस  बिल  का  स्वागत  करता  है  और  मंत्री  जी  से  निवेवन  है  कि  मेरे

 द्वारा  कही  गयी  बातों  को  समावेश  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  उसके  लिए

 घन्यवाद  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  2  जनवरी  1993  को  प्रर्यापित  माल  बहुविधि
 परिवहन  1993  (1993  का  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जयवीश  :  महोदय  मैं  आपकी

 अनुमति  से  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  माल  बहुविधि  परिवहन  1993  पर  विचार

 करने  के  प्रस्ताव  को  पेश  करते  हुए  कुछ  शब्द  कहना  यह  विधेयक  राष्ट्रपति  द्वारा  2

 1993  को  प्रख्यापित  माल  बहुविधि  परिवहन  अध्यादेश  1993  (1993  का  अध्यादेश

 का  स्थान  लेगा  ।

 विकसित  देशों  में  कंटेनर  अपनाने  का  फायदा  यह  हुआ  है  कि  निर्यातकों  के  स्थान  से  प्रेषिती

 के  स्थल  तक  सभी  प्रकार  के  परिवहन  माध्यम  उपयोग  करके  एक  ही  परिवहन  दस्तावेज  के  तहत
 माल  बहुविधि  १रिवहन  हो  रहा  एक  ही  दस्तावेज  के  तहत  ऐसे  माल  बहुविधि  परिवहन  के

 कारण  अनेक  लाभ  हो  रहे  हैं  जैसे  सम्पूर्ण  परिवहन  लागत  में  देरी  में  कमी  तथा  बेहतर  और
 तीव्रता  से  माल  की  आवाजाही  ओर  सेवा  प्रदान  करने  में  सुधार  !  भारत  में  कंटेनर  के  माध्यम  से
 व्यापार  में  हुई  वृद्धि  को  देखते  हुए  ऐसी  ही  व्यवस्था  भारत  में  भी  शुरू  करने  की  आवश्यकता  महसूस
 की  गई  है  |  माल  बहुविधि  परिवहन  के  तहत  माल  बहुविधि  परिवहन  प्रचालक  की  देयता  और
 दायित्व  एक  समान  रूप  से  संचालित  करने  के  लिए  एक  कानूनी  प्रशासन  की  जरूरत  पड़ती  जो
 कि  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  लगे  जहाज  चालकों  को  सेवाएं  प्रदान  कर  इसलिए  भारत  सरकार
 ने  माल  बहुविधि  परिवहन  पर  एक  कानून  बनाने  की  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  कार्य  दल  गठित
 किया  था  ।  इस  ग्रुप  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  चेम्बर  ऑफ  कामसे  के  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर

 कार्य  नियमों  के  आधार  पर  प्रस्ताव  तैयार  किए  इस  काये  दल  ने  इंडियन  करेज  ऑफ  गुड्स  बाई
 सी  एक्ट  1925,  सेल  आफ  गुड्स  1930  तथा  कैरियर  1865  में  समुचित  संशोधनों
 की  सिफारिश  की  थी  |  इन  अधिनियमों  के  उपबन्धों  को  प्रस्तावित  माल  बहुविधि  परिवहन  कानून
 के  उपबन्धों  से समन्वित  करने  के  लिए  ये  संशोधन  आवश्यक  उदार  सरल  प्रक्रिया  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  का  निर्बाध  काये  तथा  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  विभिन्न  उपायों  के  यह  आवश्यक  हो  गया  था  कि  अध्यादेश  जारी  करके  माल

 बहुविधि  परिवहन  को  विनियमित  किया  इसीलिए  16  1992  को  माल  बहुविधि

 परिवहन  1992  को  प्रर्यापित  किया  गया  |  उपरोक्त  अध्यादेश  के  स्थान  पर  माल

 विधि  परिवहन  1992  दिनांक  30  नवम्बर  1992  को  राज्य  सन्ना  में  स्थापित  किया

 गया  ।  राज्य  सभा  द्वारा  इसे  22  1992  को  पारित  किया  गया  था  और  23

 1992  को  लोक  सभा  के  सभा  पटल  पर  रखा  तथापि  समय  की  कमी  के  कारण  1992  के

 शरदकालीन  सत्र  के  दौरान  इस  विधेयक  को  विचार  तथा  पारित  करने  हेतु  नहीं  लिया  जा  सका  ।

 झारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  123(2)(%)  के  अनुसार  संसद  के  पुन:समवेत  होने  से  छः  सप्ताह
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 की  अवधि  की  समाप्ति  पर  अध्यादेश  प्रभावी  नहीं  रहेगा  ।  इस  प्रकार  यह  अध्यादेश  4-1-1993  से

 लागू  होता  ।  क्योंकि  माल  बहुविधि  परिवहन  के  लिए  प्रक्रिया  शुरू  हो  चुकी  थी  ओर  उक्त  अध्यादेश
 के  तहत  माल  बहुविधि  परिवहन  प्रचालकों  का  पंजीकरण  भी  शुरू  हो  चुका  इसलिए  यह
 आवश्यक  था  कि  इस  प्रक्रिया  को  जारी  रखा  इसलिए  सरकार  ने  अध्यादेश  को  पुनः  लागू
 करने  का  निर्णय  लिया  ।  माल  बहुविधि  परिवहन  अध्यादेश  1993  (1993  की  संख्या  6)  को  2

 1993  को  लागू  किया  गया  ।  1992  का  स्थान  लेने  वाले  लम्बित  विधेयक  को

 वापस  लेना  भी  आवश्यक  हो  गया  इसलिए  लोक  सभा  से  लम्बित  विधेयक  वापस  लेने  का

 निर्णय  लिया  गया  ओर  मौजूदा  सत्र  के  दौरान  नया  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 गया  ।

 लोक  सभा  में  लम्बित  पड़ा  माल  का  बहुविधि  परिवहन  1992  तदनुसार  वापस

 ले  लिया  गया  है|  माल  का  बहुविधि  परिवहन  1993  वर्ष  1993  के  अध्यादेश  का  स्थान

 लेगा  ।  यह  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  17-3-93  को  पारित  कर  दिया  गया

 इन  परिस्थितियों  मैं  अब  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 बहुविधि  परिवहन  संविदा  के  आधार  पर  भारत  में  किसी  स्थान  से  भारत  के

 बाहर  किसी  स्थान  को  माल  के  बहुविधि  परिवहन  का  विनियमन  करने  के  लिए  ओर  उससे

 सम्बंधित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा

 यथा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 बहुविधि  परिवहन  संविदा  के  आधार  पर  भारत  में  किसी  स्थान  से  भारत  के

 बाहर  किसी  स्थान  को  माल  के  बहुविधि  परिवहन  का  विनियमन  करने  के  लिए  औौर  उससे

 सम्बन्धित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य  सपा  द्वारा

 यथा  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  यदि  आप  कुछ  भोर  स्पष्टीकरण  देना  चाहते  हैं  तो  दे

 सकते  हैं  ।

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  माननीय  सदस्य  दुबारा  किए  गए  अधिकांश  प्रश्नों  का  जवाब  इसके

 अन्तगंत  आ  गया  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  गिरधारी  लाल  आप  बोल  सकते  हैं  ।  मंत्री  जी
 ने

 आपके  सभी

 सवालों  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  उपाध्यक्ष  जब  त+  मंत्री  महोदय  उत्तर  नहीं

 मुझे  संतुष्ट  नहीं  करेंगे  तब  तक  मैं  क्या  कह  सकता  हूं  ।  मंत्री  जी  ने  केवल  मात्र  इस  बिल  में  जो

 लिखा  है  वह  पढ़ा  मेरी  बातों  का  उत्तर  नहीं  दिया  मंत्री  महोदय  जब  उत्तर  देंगे  तब  मैं

 ऑडिनेन्स  को  वापस  लूंगा  !

 श्री  बोल्ला  बुल्लो  रामय्या  :  उपाध्यक्ष  यह  एक  बहुत  महत्त्वपूर्ण  विधेयक
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 है  ।  इससे  अन्तर्राष्ट्रीय  परिवहन  प्रणाली  में  सुधार  इसे  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  माननीय  मंत्री

 जी  ने  अभी  कन्टेनर  व्यापार  के  बारे  में  बताया  अन्तर्राष्ट्रीय  तौर  पर  आज  जो  माल  फैक्टरी

 से  निकालेगा  वह  बिना  किसी  क्षप्ति  के  कन्टेनर  प्रणाली  द्वारा  दूसरी  ओर  अभिलक्षित  स्थान  पर

 बहुंच  जाएगा  ।  कन्टेनर  प्रणाली  में  रेल  या  समुद्र  द्वारा  बहुविध  परिवहन  की  आवश्यकता

 होती  यह  एक  तरह  का  एकल  संचालन  है  जिसमें  परिवहन  लागत  और  माल  वितरण  बहुत

 महत्त्वपूर्ण  पहलू  माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी  उल्लेख  किया  कि  बहुविध  परिवहन  प्रणाली  के

 लागत  में  कमी  और  माल  का  तत्काल  वितरण  जेपते  कई  लाभ  हैं  ।  यदि  इसे  सन््तोषजनक  बनाया
 जाना  है  तो  कुछ  दायित्वपूर्ण  प्रक्रिया  अपनानी  होगी  ।  यहां  अन्तर्राष्ट्रीय  नियम  लागू  होते

 लिए  भारत  सरकार  यह  विधेयक  लाई  है  !  वे  उक्त  प्रणाली  को  सरल  बना  सकते  एजेन्ट  और  ,
 अन्य  लोग  एक  ही  दस्तावेज  तैयार  कर  सकते  हैं  ओर  लेने-देने  यानि  व्यापार  सरल  ओर  सुगम  हो
 जाएगा  और  लागत  में  काफी  कमी  आ  जाएगी  ।  इस  तरह  की  प्रणाली  अन्तर्राष्ट्रीय  परिवहन  व्यापार

 में  काफी  लाभदायक  सिद्ध  होगी  ।  अन्य  देशों  में  यह  प्रणाली  काफी  सम्रय  से  चल  रही  लेकिन

 अब  हमें  भी  यह  प्रणाली  अपनानी  है  क्योंकि  औद्योगिक  उत्पादन  और  क्ृषि  उत्पादन  बढ़ता  जा  रहा
 है  तथा  इसके  लिए  हमें  परिवहन  प्रणाली  देश  के  अन्दर  ही  नहीं  सुधारनी  पड़ेगी  बल्कि  हमें  देश  के

 बाहर  भी  जाना  होगा  |  इसलिए  हस  बहुविध  अन्तर्राष्ट्रीय  परिवहन  लागत  वृद्धि  में  कटोती  करनी

 चाहिए  ओर  उक्त  प्रणाली  का  विनियमन  किया  जाना  इस  विधेयक  में  अन्तनिहित  इस
 तरह  की  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रणाली  काफी  उत्साहवर्धक  है  ओर  हम  सबको  इसका  समर्थन  करना  चाहिए
 क्योंकि  हमें  इस  देश  से  व्यापार  भी  बढ़ना  आयात  ओर  नियत  दोनों  बढ़ाए  जाने  चाहिए  ।  इनको

 बढ़ाने  के  लिए  यह  बहुत  आवश्यक  है  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  विधेयक  का  प्रबल  समर्थन  करता  हूं  ।  आपका  बहुत
 घन्यवाद  ।

 ]
 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  उपाध्यक्ष  मेरा  मतलब  यही  है  कि  अगर  मानतीय  मंत्री

 जी  मेरे  सारे  प्वाइंटस  का  उत्तर  दे  दें  तो  मैं  अपने  संकल्प  को  वापस  लेने  या  न  लेने  के  बारे  में  फैसला
 कर  सकता  हूं  ।

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  मैं  आपके  मुद्दों  का  जवाब  देना  चाहता  हूं  ।  मेरे  वक््तब्य  में  दोनों
 सदस्यों  के  प्रश्नों  का  जवाब  होगा  ।

 पहले  यह  एकदम  स्पष्ट  हो  जाना  चाहिए  कि  इससे  निर्यातकों  को  इस  प्रकार  की  सुविधाएं
 मुहैया  हो  ज।एंगी  जिससे  वे  भूतल  परिवहन  की  सभी  विधियों  को  एकल  परिवहन  दस्तावेज  में

 अन्तनिहित  करते  हुए  इसके  अन्तगंत  अपने  परिसर  से  आयातक  के  परिसर  तक  अपना  माल

 न्तरित  कर  सकते  यह  सुविधा  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  भागंव  ने  दो  सवाल  किए  थे  कि  500  लाख  रुपए  से  अधिक  का

 बार  वाली  कोई  कम्पनी  इसके  लिए  आवेदन  नहीं  कर  सकती  और  ऐसा  क्यों  हैं  कि यह  उपाय  12

 वर्ष  से  लम्बित  पड़ा  50  लाख  के  कारोबार  वाली  विशेषकर  निर्यातक  कम्पनी  के  लिए  यह
 सीमा  बहुत  कम  है  ।  नियतिक  केवल  एक  ही  कम्पनी  के  सम्पर्क  में  आज  उन्हें  केवल  यही  करना

 है  कि  उन्हें  अपना  माल  निर्यातक  से  विनिर्माण  स्थल  से  ही  प्राप्त  करना  वह  इसे  अपने

 मुख्यालय  के  लिए  बुक  करता  मुख्यालय  से  वह  दलाल  के  पास  जाता  दलाल  रेल  विभाग  में
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 जाता  रेलवे  वाले  पोतवर्णिक  के  पास  जाते  पोतवणिक  समुद्र  से  आयातकर्त्ता  के  पत्तन  तक
 जाता  आयातकर्त्ता  के  पत्तन  से  यह  पुनः  दलाऩ  के  हायों  में  ओर  फिर  आयातकर्तता  के  पास
 जाता  तत्पश्चात्  यह  फुटकर  विक्रेता  के  पास  जाता  इस  तरह  कई  प्रकार  के  अनुभव  होते  हैं  ।
 कई  बार  नोप्रेषण  माल  गुम  हो  गया  है  ।  ऐसे  नौप्रेषण  माल  की  कोई  जिस्मेवारी  नहीं  लेता  ।  यह
 बात  सही  है  यह  विधेयक  पिछले  12  वर्षों  से  लम्बित  पड़ा  हुआ  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  के  अन्तगंत  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  कई  कम्पनियों  ने  धहुविध  प्रणाली  अपना
 ली  भारत  ने  अभी  नहीं  अपनाई  इसके  कारण  इसमें  अनावश्यक  विलम्ब  हुआ

 इसके  अन्तगंत  एक  ही  एजेन्सी  का  विदेशी  कम्पनी  से  सम्पर्क  होगा  ताकि  जब  आप  इस
 कम्पनी  से  माल  बुक  करते  हो  तो  निर्यातक  से  माल  उठाकर  आयातक  तक  पहुंचाना  इसकी
 वारी  होगी  ।  इसका  एक  यही  बहुत  बड़ा  लाभ  आपका  समय  आपका  धन
 आपके  संकड़ों  दस्तावेजों  की बचत  होगी  ।  माल  के  बीमा  की  एक  जिम्मेवारी  होगी  ।

 एक  अन्य  मुद्दा  यह  उठाया  गया  कि  क्या  भारतीय  क्षम्पनियां  बहुविध  कम्पनियों  के साथ  चल

 पाएंगी  ?  क्यों  महोदय  ?  भारतीय  कंपनियों  को  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  सम्पर्क  में  रहना

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  क्यों  ?  यह  वह  कम्पनी  होगी  उसे  साधारण  आयात  भी  करेगी  ।  मैं  माननीय
 सदस्यों  को  बताना  चाहंगा  कि  जब  से  अध्यादेश  जारी  किया  गया  है  तब  से  हमारे  पास  भारतीय
 कम्पनियों  स ेलगभग  100  आवेदन  पत्र  आ  गए  हैं  जिनमें  से  7  कम्पनियों  को  बहुविध  प्रणाली  के
 अन्यगंत  आवेदन  करने  का  लाइसेंस  दिया  जा  चुका  भारतीय  कम्पनियों  से  प्राप्त  लगभग  43
 आवेदन  पत्र  अभी  भी  लम्बित  पड़े  57  विदेशी  कम्ग्नियां  भी  भारतीय  कम्पनियों  के  सम्कं  में

 रहेंगी  ।  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  ये  कम्पनियां  छोटी  कम्पनियों  की  सेवाएं  न  लें  रही  हों  ।  वे  तब

 तक  भारत  में  काम  नहीं  कर  सकती  जब  तक  वे  छोटी  कम्पनियों  की  सेवाएं  न  इस  तरीके  से  मैं

 नहीं  समझता  कि  कोई  बड़ी  कम्पनी  भारतीय  कम्पनी  के  कारोबार  को  अपने  हाथ  में  ले  लेगी  ।  रिपोर्ट

 तो  यह  बताती  है  कि  भारतीय  कम्पनियां  तो  और  भी  अधिक  खुश  हैं  ।  निर्यातक  भी  प्रसन्न  हैं  कि

 उनका  माल  सही  सलामत  समय  पर  पहुंच  जाएगा  ओर  किसी  पर  इसकी  जिम्मेवारी  भी  होगी  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  भारतीय  कम्पनियों  का  बहुत  मजबूत  आधार  है  ।  इसमें  छोटी  कम्पनियों  का  भी

 सहयोग  लिया  जाएगा  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  बड़ी  कम्पनियां  काम  कर  सकें  ।

 आपने  भी  एक  मुद्दा  उठाया  है  कि  विमान  सेवा  और  भाण्डागार  कम्पनियों  को  भी

 जिम्मेवार  क्यों  न  बनाया  उनकी  जिम्मेवारी  तो  हमेशा  वहां  होगी  ही  !  इसका  मतलब  यह

 नहीं  है  कि  इन  कम्पनियों  के  आने  से  रेलवे  और  विमात  सेवाओं  की  जिम्मेवारी  समाप्त  हो

 उनके  अपने  विद्यमान  अधिनियमों  ओर  नियमों  के  अन्तर्गत  उनकी  जिम्मेवारी  बनी  रहेगी  ।

 मैं  तो  कहूंगा  कि  निर्यातकों  के  एक  कम्पनी  के  माध्यम  से  अपने  दावों  का  निपटारा  करना

 मौर  अधिक  सूृविधाजनक  हो  जाएगा  ।  माना  किसी  निर्यातक  का  माल  किसी  देश  में  गायब  हो  जाता

 है  तो  वह  दलाल  पर  अपने  माल  के  लिए  मुकदमा  उसके  पश्चात्  वह  रेलवे  पर

 मुकदमा  ढालेगा  ।  तत्पश्चात्  उसे  नौवहन  पर  मुकदमा  डालना  होगा  ।

 कि
 उसे  दवपरे  व्यक्ति  को

 पकड़ना  होगा  ।  इस  बात  के  हमारे  पास  कुछ  उदाहरण  हैं  । कतिपय  पत्तनों  पर  करोड़ों  दपए  का  माल

 वर्षों  से  बिना  किसी  के  दावे  के  पड़ा  हुआ  क्योंकि  इसकी  जिम्मेवारी  कोई  नहीं  ले  रहा  इससे

 नियतिकों  को  तथा  बड़े  पैमाने  पर  देश  को  भी  कम  लागत  पर  समय  पर  शीघ्रतिशी प्र  माल  निर्यात

 सहायता
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 |

 श्री  नीतीश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  माल  समय  पर  पहुंचाने  के  लिए  इस  देश  में

 जो  सड़कों  की  हालत  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  इन्होंने  बाहरी  तौर  तो  कवर  होता  जो

 पर्दा  होता  उसको  दुरुस्त  करने  के  लिए  यह  विघेयक  यहां  प्रस्तुत  किया  मैं  इसका  विरोध  तो

 नहीं  कर  रहा  क्योंकि  यह  दुनिया  में  हो  रहा  है और  जो  आधुनिक  दुनिया  उसमें  इतकी  बहुत
 जरूरत  इसलिए  यह  यहां  भी  हो  रहा  यह  अच्छी  बात  लेकिन  जो  आपने  कहा  है  कि

 टाइम  कोई  चीज  तो  वह  कैसे  हमारे  देश  में  सड़कों  की  हालत  तो  बहुत  खराब  है
 क्या  उस  पर  विचार  कर  रहे  आज  दुनिया  में  जहां  4  और  8  लेन  की  सड़क  हैं  वहां  हमारे
 आरत  में  कहीं-कहीं  तो  2  लेन  की  भी  सड़के  ठीक  से  नहीं  हैं  और  कहीं-कहीं  तो  ये  2  लेन  की  सड़कें

 हैं  ही  तो  कया  मंत्री  जी  सड़कों  को  चौड़ा  करने  और  उनको  दुरुस्त  करने  पर  भी  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्तर  की  बनाने  में  भी  सफल  हो  सकते  हैं  ?

 ]

 भरी  जगदीश  टाइटलर  :  मुझे  इस्त  बात  की  प्रसन्तता  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  सड़कों  की

 हालत  का  उल्लेख  किया  है  ।  हम  पूरा  प्रयास  कर  रहे  इसलिए  हम  पिछले  सत्र  में  एक  ऐसा
 विधेयक  जिसमें  हम  निजी  लोगों  से  सड़क  बनाने  एवं  इन्हें  संचालित  करने  के  लिए  कह  सकते

 वे  इसके  लिए  पथकर  ले  सकते  हैं  |  में  इसके  लिए  बहुत  प्रयासरत  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इससे

 सभी  सदस्य  चिन्तित  बजट  में  सड़कों  के  लिए  इतनी  पर्याप्त  धनराशि  का  प्रावधान  नहीं  किया

 गया  जिससे  कि  मैं  सड़कों  का  निर्माण  करवा  सकूं  ।  लेकिन  हम  सड़क  निर्माण  का  मामला  निजी

 कम्पनियों  को  सौंपने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  इसकी  अच्छी  प्रतिक्रिया  होगी  और  ऐसा
 समय  अवश्य  आएगा  |  आपका  यह  कहना  उचित  है  कि  जब  तक  हम  सड़कों  की  दशा  नहीं
 तब  तक  बेहतर  सेवाएं  समय  पर  नहीं  मिल  सकती  ।  मैं  आपकी  बात  से  सहमत  हूं  ।

 ]
 श्री  लक्ष्मीनारायण  भजि  त्रिपाठी  :  जो  सड़कें  ठीक  की  जाती  हैं  जौर

 ठीक  होने  के  बाद  जो  ट्रक  हैवी  लोड  लेकर  चलते  यानी  अपनी  क्षमता  से  अधिक  लोड  लेकर  चलते
 जिसके  कारण  सड़कें  खराब  हो  जाती  तो  क्या  सरकार  इसके  ऊपर  भी  कोई  प्रतिबन्ध  रखेबी  और

 उनके  ऊपर  कोई  प्रभावी  कारंवाई  हो  सके  ऐसा  प्रावधान  करेंगे  ताकि  वे  अपनी  क्षमता  से  अधिक
 लोड  लेकर  न  चलें  और  यदि  अपनी  क्षमता  से  अधिक  लोड  लेकर  तो  उत्त  पर  रोक  लग  पके  ?

 ]

 थ्री  जगवीश  टाइटलर  :  उपाध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  हम  वास्तविक  मुद्दों  मे  हट  रहे
 श्री  नोतीश  कुमार  ने  बहुत  अच्छा  मुद्दा  उठाया  आपका  मुद्दा  भी  प्रासंगिक  है  ।

 हम  सड़कों  पर  चेसिस  वाले  वाहन  लाने  की  भी  सोच  रहे  हैं  ताकि  सड़कें  कम

 क्षतिग्रस्त
 *'  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  ने  उत्तर  दे  दिया  उन्होंने  आपकी  आशंकाओं  को  दूर  कर

 दिय्ग  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  बोलेंगे  ।

 ]

 श्रो  गिरधारो  लाल  भागंव  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  का  जो
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 यह  कहना  है  कि  इससे  सुविधा  हो  इसमें  तो  दो  राय  नहीं  हैं  कि  एक  ही  डाकुमेंट  से  यह

 सुविधा  उन्हें  मिल  सकेगी  ।  इसमें  आपने  मेरी  बहुत-सी  बातों  का  उत्तर  दिया  यदि  आप  15  लाख

 की  राशि  से  कम  कर  सकते  तो  इस  सम्बन्ध  में  आप  विचार  कर  लें  ताकि  जो  छोटे  व्यवसायी

 भी  वे  भी  इसमें  आ  सके  ।

 मेरा  दूसरा  निवेदन  करना  यह  है  कि  आफीससं  इसमें  हावी  न  हों  इसकी  तरफ  भी

 ध्यान  रखें  |  दुनिया  में  कंटेवर  वाले  हमारे  देश  को  प्रतिस्पर्धा  में  हैं  और  भारत  पीछ  न  रह

 इस  काये  के  लिए  तो  मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र  इसमें  दो  राय  नही  हैं  लेकिन  रोड्स  को  चौड़ी
 करने  की  तरफ  ध्यान  जो  बात  हमारे  मित्र  श्री  नीतीश  कुमार  जी  न  कही  है  कि  सड़क  चोड़ी

 हों  ।

 मैं  तीसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि जगह-जगह  पर  रोड्स  के  ऊपर  पुलिस  की

 चो।कयां  हों  ओर  पी०सी०ओ०  की  सुविधा  दो  जाए  तथा  एक  एम्बुलेंस  ताकि  जरूरत  के  वक्त

 उसका  उपयोग  किया  जा  सके  ।  इसके  अलावा  मेरा  एक  निवेदन  करना  ओर  है  कि  सड़क  पर

 गाड़ियां  उलट  जाती  हैँ  ओर  कई-कई  दिन  तक  के  ऐसी  द्वी  पड़ी  रहतो  इसलिए  एक  क्रेंन  की

 व्यवस्था  ताकि  कभो  कोई  ऐसी  घटना  हो  तुरन्त  रास्ता  साफ  किया  जा  सके  ओर  आवागमन

 चालू  हो  वरना  इसमें  विलम्ब  द्वोगा  ।

 3.00  स०प०

 हम  भी  जब  जयपुर  से  दिल्ली  बाते  हैं  तो  रेवाड़ो  होकर  आते  कई  जगह  स्पीड  ब्रे  कस

 बने  हुए  कहीं  पर  टोल  टंक््स  का  चक्कर  है  ।  इन  सबको  भी  आप  रूप
 से  पूरा  करेंगे  ।

 इसलिए  अध्यादश  वाला  मैंन  जो  अस्ताव  रखा  आपका  उत्तर  देने  के  बाद  मुझ्े  संतोष  में

 उसकी  वापिस  लेता  हूं  ओर  बिल  का  स्वागत  करता  जो  बे  ध्यान  में  लाई  गई  मुझे  उम्मीद

 है  कि  इन  सारी  बातो  को  ध्यान  में  परमिट  के  आधार  पर  नई  व्यवस्था  ओर  सारा  सासान

 जा  आप  लाए  मैं  उसका  अपनी  ओर  से  ओर  अपनी  पार्टी  की  ओर  से  स्वागत  करता  हूं  ।

 मे  अध्यादेश  वापस  ले  रहा  हूं  अध्यादेश  को  प्रद्यापित  करने  का  जो  मैंने  विराध

 किया  उसको  वापिस  ले  रहा  हु  ओर  बिल  का  मैं  स्वागत  कर  रह्या  हूं  ।
 आप  निश्चित  रूप  से

 इन  सारी  बातों  को  ध्यान  में  लेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  बाद  मैं  अपने  संकल्प  को  वापिस  लेने  की  सदन  से  स्वीकृति  चाहता  हू  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  अपना  संकल्प  वापस  लेने  की  सदन  से  अनुमति

 है  ।

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  हां  ।

 सभा  को  अनुमति  वापस  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 बहुविधि  परिवहन  संविदा  के  आधार  पर  भारत  में  किसी  भी  स्थान  से  भारत  के

 बाहर  किसी  स्थान  को  माल  के  बहुविधि  परिवहन  का  विनियम्रन  करने  के  लिए  ओर  उससे

 संबंधित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य  सन्ना  द्वारा

 पर  विचार  किया  जाए  ।
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  से  32  तक  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  से  32  तक  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अनुसूची  खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में

 जोड़  दिए  जाएं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम

 विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  जगदौश  टाइटलर  :  एक  विशिष्ट  बात  जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया

 वह  यह  है  कि  क्या  हम  कुल  कारोबार  50  लाख  रुपए  से  कम  तक  ला  मैं  विश्वास  दिलाता

 हूं  कि  इस  पर  विचार  किया

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।/

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3.04  स०प०

 विदेशो  मुद्रा  विनियमन  अध्यादेश  के  निरनुमोदन
 तथा

 विदेशी  सुद्रा  विनिमयन  विधेयक  सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  हम  श्री  डी०  वेंकटेश्वर  राव  द्वारा  प्रस्तुत  सांविधिक  संकल्प  पर

 विचार  करेंगे  ।

 श्री  नीतोश  कुमनर  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राष्ट्रतति  द्वारा  8  1993  को  प्रब्यापित  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  1993  (1993  का  अध्यादेश  संख्या  9)  का  निरनुमोदन

 करती  है  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  फेरा  कानून  में  संशोधन  करने  के  लिए  जो  अध्यादेश  सरकार  द्वारा
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 SS

 प्रख्यापित  किया  गया  उसको  निरनुमोदित  करने  के  लिए  हमने  प्रस्ताव  रखा  है  और  पीछे  कई
 कारण  हैं  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  ऐसी  कोई  आपात  स्थिति  नहीं  थी  जिसके  चलते  इस  अध्यादेश
 को  लाना  फेरा  कानून  में  अगर  संशोधन  नहों  होता  तो  इस  देश  का  कोई  बहुत  बड़ा
 नुकसान  नहीं  न  ही  हम  सदियों  पीछे  चले  न  ही  आसमान  से  कोई  तारा  टूट  जाता  ।
 लेकिन  पता  नहीं  क्यों  इनको  अध्यादेश  लाने  की  जरूरत  पड़ी  |  ये  अध्यादेश  इसलिए  लाए  हैं  कि
 इनका  विश्वास  धीरे-घीरे  संसद  से  उठता  जा  रहा

 कई  अध्यादेश  इस  बीच  लाए  गए  और  गफलत  में  यह  भी  चाहते  थे  कि  इसको  बगर  सदस्य
 के  पास  करा  दिया  जाए  जबकि  इसका  असर  इस  मुल्क  पर  बहुत  दिनों  तक  पड़ने  वाला  यह
 इस  प्रकार  के  अध्यादेश  चाहते  थे  ।  इनकी  मंशा  थी  कि  बिना  बहस  के  यह  पारित  हो

 ]

 जल  संसाधन  मंत्री  तथा  संसवीय  कार्य  मंत्री  विद्याचरण  :  यह  निर्णय
 लिया  गया  है  कि  यह  विधेयक  बिना  चर्चा  किए  पारित  हो  इसे  मानतीय  अध्यक्ष  महोदय  ने

 काये  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  विभिन्न  दलों  के  अनेक  माननीय  सदस्य  काये
 मंत्रणा  समिति  में  शामिल  काय॑  मंत्रणा  समिति  ने  समा  से  यह  सिफारिश  की  थी  कि  यह  विधेयक

 बिना  चर्चा  के  पारित  कर  दिया  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  रिपोर्ट  सभा  में  प्रस्तुत  कर  दी  गई
 थी  जिसे  सभा  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  |  इसलिए  यह  इस  सभा  का  निर्णय  है  कि  हस  विधेयक  को
 बिना  चर्चा  किए  पारित  कर  दिया  यह  मेरा  माननीय  अध्यक्ष  का  निर्णय  न  ही  किसी  अन्य
 व्यक्ति  का  निर्णय  श्री  नीतीश  कुमार  भी  इस  निर्णय  में  शामिल  हैं  क्योंकि  वे  भी  काये  मंत्रणा

 समिति  के  सदस्य  वे  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  निर्णय  पर  विवाद  नद्टीं  कर  सकते  ।

 ]

 क्री  नोतोश  कुमार  :  मैं  तो  इस  निर्णय  का  पार्ट  नहीं  बिजनस  एडवाइजरी  कमेटी  का

 मेम्बर  नहीं  था  ओर  इस  हाउस  में  जब  बिजनस  एडवाइजरी  कमेटी  की  रिपोर्ट  रखी  गई  तो  कतिपय

 माननीय  सदस्यों  ने  इस  पर  एतराज  प्रकट  किया  ओर  आग्रह  किया  कि  फेरा  पर  बहस  होनी
 अध्यक्ष  महोदय  इस  पर  तंयार  भी  हो  गये  ।  यही  कारण  है  क्रि  फेरा  पर  आज  चर्चा  हो

 रही  है  ।  माननीय  संसदीय  का  मंत्री  जी  कब  तक  प्रोबेशन  का  टाइम  मुझे  बात  समझ  में

 नहीं  आती  है  ।  या  तो  तालमेल  का  अम्ाव  है  क्योंकि  आपके  पांच-पांच  संसदीय  कार्य  मंत्री  हो  गये

 एक  न  एक  जहर  मोजूद  रहता  है  ।  आप  हो  सकता  है  उ॑स्त  समय  दूसरे  सदन  में  चले  गये

 आपको  पहले  इसके  बारे  में  पुछ  लेना  चाहिए  मुकुल  वासनिक  जी  या  कुमारमंगलम  जी  से  जो

 कि  यहां  मौजूद  थे  ।  आपस  में  संसदीय  काय॑  मंत्रियों  में थोड़ा  तालमेल  होना  चाहिए  ।

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  बहुत  तालमेल  है  ।

 श्री  नीतीोश  कुमार  :  तालमेल  रहता  तो  ऐसी  बात  नहीं  अध्यक्ष  महोदय  एग्री  कर

 चुके  थे  कि  फेरा  पर  बहस  होगी  ।  इसलिए  आपकी  बात  को  सुनकर  श्चयं  हुआ  ।  आप  सीनियर

 आदमो  हैं  ।  बहुत  पुराने  संसद  के  सदस्य  हैं  ।  कानून  की  जानकारी  में  कोई  शक  की  गुंजाइश  नहीं  है
 लेकिन  कुछ  तालमेल  के  अभाव  में  यह  बात  हो  जाती  है  ।

 उपाध्यक्ष  इनके  न  चाहने  के  बाद  भी  चर्चा  सदद  में  हो  रही  है  ।  फेरा  कानून  पर
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 अध्यादेश  लाया  गया  और  अब  फेरा  कानून  पर  संशोधन  लाये  फेरा  कानून  1973  में  बना  ।

 आजकल  पता  नहीं  आप  उनको  नेता  मानते  हैं  या  इन्दिरा  जी  का  जब  शासन  था  जोकि

 आपकी  मरहूम  नेता  उनके  शासन  में  फेरा  कानून  लाया  गया  था  ।  इनके  राज  में  तो  उल्टी  गंगा

 बह  गई  है  ।  पब्लिक  सेक्टर  के  पक्ष  में  उस  समय  बात  होती  थी  ।  इस  प्रकार  के  कानून  तोड़ने  वालों

 के  खिलाफ  बात  होती  उस  समय  प्रोग्रेसिब्ध  का  दोर  हालांकि  हमारी  समझ  के  अनुसार  वह

 दिखावे  का  ही  दिल  से  कहीं  नहीं  इसलिए  जब  समय  वे  दक्षिणपंथ  की  ओर  चल

 पड़े  ।  आज  इनमें  कोई  फर्क  नहीं  रह  गया  जो  वि३शी  मुद्रा  से  सम्बन्धित  करोबार  करने  वाले

 जिम्त  कारोबार  से  विदेशी  मुद्रा  का  सम्बन्ध  विदेश  में  वे  कम्पनी  लगायें  या  विदेश  के  लोग

 यहां  कम्पनी  एन०  आर०  आई०  के  लोग  यहां  सम्पत्ति  या  विदेश  से  इससे
 सम्बन्धित  ये  सारे  मामले  उसमें  थे  ।  यह  बहुत  ही  महत्त्वपृणं  बिल  लेकिन  इसको  इन्होंने  सोचा

 कि  ससंद  में  न  अध्यादेश  जारी  करके  जो  हम  चाहते  वे  कर  इन  पर  विश्व  बैंक  और

 जाई०  एम्०  एफ०  का  दबाव  यह  इनकी  मूल  मंशा  होगी  ।  इन्होंने  मूल  भावना  के  साथ  सौदा
 कर  सावंभोमिकता  के  साथ  सोदा  कर  यही  कारण  है  कि  अध्यादेश  के  रूप  में  लाये  ।

 इसलिए  इसका  विरोध  करने  का  प्रस्ताव  मैंने  फेरा  कानून  में  संशोधन  करने  का  जो  बिल
 आया  यह  अब  पारित  हो  जायेगा  ।  अध्यादेश  द्वारा  जो  नियम  बनाये  गये  या  प्रावधान  किये
 उससे  बहुत  खराब  स्थिति  उत्पन्न  होती  इससे  बिदेशी  मुद्रा  मे ंकालाबाजारी  को  प्रोत्साहन  मिल

 रहा  पहले  अगर  कहीं  कोई  होटल  में  ठहरता  था  तो  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दे  सकता  उसका

 हिसाब  होता  था  ।  अब  छूट  आपने  दे  दी  चाहे  विदेशी  मुद्रा  में  दो  या  देशी  मुद्रा  में  दो  ।  देशी  मुद्रा
 में  देने  के लिए  गवनंमेंट  की  एजेंसी  उसके  माध्यम  से  उसका  कनवर्शन  होता  था  लेकिन  अब  ऐसी
 रोक  नहीं  है  ।  लोग  ह्वोटलों  में  आकर  विदेशी  मुद्रा  में  पे  करेंगे  और  होटल  के  कमंचारी
 उसको  देशी  मुद्रा  में  दे  करेंगे  ओर  सारी  विदेशी  मुद्रा  काला-बाजारों  में  चली

 इससे  कालाबाजारी  को  प्रोत्साहन  मिल  रहा

 एक  प्रावीजन  और  आप  कर  रहे  हैं  कि  (5000  रुपए  के  बरात्रर  विदेशी  मुद्रा  कोई  भी  रख्व
 पता  नहीं  इसकी  क्या  आवश्यकता  पड़  गई  इस  तरह  से  कोई  आदमी  कितनी  ही  विदेशी

 मुद्रा  अपने  घर  में  रख  कई  लोगों  से  लिखवा  कर  रख  लेगा  कि  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  यह  विदेशी

 मुद्रा  यहां  पर  रखी  गई  है  ओर  वह  व्यक्ति  साफ  बच  इस  प्रकार  गलत  तरीके  से  विदेशी

 मुद्रा  का  संचय  होगा  और  जो  इस  देश  में  विदेशी  मुद्रा  से  सही  व्यापार  करने  वाला  व्यापारी
 उसको  विदेशी  मुद्रा  नहीं  मिल  पाएगी  ओर  लोग  इस  विदेशी  मुद्रा  को  दबा  तस्करी  करने  वाले

 इससे  तस्करी  को  छूट  इस  कानून  से  तस्करी  करने  वालों  को  फायदा  मिलने  जा
 रहा  वे कोई  भी  सामान  खरीद  सकते  हैं  और  विदेशी  मुद्रा  कहां  से  आ  रही  इसका  कोई
 हिसाब  देने  की  उनको  जरूरत  नहीं  है  |  विदेशी  मुद्रा  का  संचय  करके  रखा  जा  सकता  माल
 खरीदा  जा  सकता  इसमें  किसी  प्रकार  की  रोक-टोक  नहीं  होगी  ।

 एक  और  चीज  इसमें  की  जा  रही  है  कि  विदेशी  कम्पनी  इस  देश  में  अचल  संपत्ति  खरीद
 सकती  इसी  प्रकार  यहां  का  कोई  आदमी  विदेश  में  जाकर  संपत्ति  खरीद  सकता  कोई  व्यक्ति
 विदेश  में  जाकर  बसना  चाहे  तो  बस  सकता  पहले  कोई  विदेश  में  बध्ना  चाहता  था  तो  यह
 देखा  जाता  था  कि  इस  व्यक्ति  की  इस  देश  में  कोई  टैक्स  लायबिलिटी  तो  नहीं  उसको  क्लीयर
 करने  के  बाद  ही  वो  जा  सकता  लेकिन  अब  उसकी  रोकथाम  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  ।  इस  प्रकार
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 टैक््श-चोरी  को  प्रोत्साहन  दिया  मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  इस  कानून  का  क्या  फायदा

 होने  वाला  है  |  जो  विदेशी  मुद्रा  उसका  इस्तेमाल  तस्कर  काला-धाजार  में
 विदेशी  मुद्रा  संग्रह  करने  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  तो  काले  धन  को  भी  प्रोत्साहन  दो  नंबर  के
 अथुेतंत्र  को  आप  बढ़ावा  देंगे  |  इप्तमें  पता  नहीं  देश  का  क्या  फायदा  होने  वाला  है  और  किस  प्रकार  से
 बिदेशी  मुद्रा  के  भण्डारण  में  वृद्धि  होने  वाली  किस  प्रकार  से  सरकार  का  ओर  देश  का  फायदा

 होने  वाला  यह  हम  नहीं  समझ  सके  हैं  |  इतना  जहर  समक्ष  रहे  हैं  कि  ब्लैक-मार्केटिग  करने  वालों
 को  इससे  फायदा  तस्करी  करने  वालों  को  इससें  फायदा  मल्टीनेशनल  कंपनीज  को  इससे
 फायदा  प्रभुत्व  ज्यादा  बढ़ेगा  और  टैक्स  चोरी  करने  वालों  को  आसानी  हो  जाएगी  और

 वह  आसानी  से  विदेश  में  जाकर  बस  सकता

 उपाध्यक्ष  इसलिए  मेरा  कहना  कि  यह  लम्बे  समय  तक  असर  डालने  वाला  फार

 रीचिंग  कांसीक्वेंसेस  का  बिल  इतने  हल्के  ढंग  से  अध्यादेश  जारी  करके  अब  यहां  पर  यह  बिल

 प्रस्तुत  किया  गया  इसको  हम  उचित  नहीं  समझते  इसलिए  हमने  डिस-अप्रूवल  स्टेबुटरी

 ल्यूशन  दिया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  बिल  को  वापिस  क्योंकि  यह  देश  के  हित  में  नहीं
 देश  की  अस्मिता  को  समाप्त  करने  वाला  आथिक  सार्वभोमिकता  को  समाप्त  करने

 तस्करी  को  बढ़ावा  देने  काला-बाजारी  को  बढ़ावा  देने  वाला  है  ।  इसलिए  मैं  अनुरोध  करता

 हूं  कि  चंकि  इसमें  राष्ट्रहित  को  कोई  बात  नहीं  इसलिए  इस  बिल  को  वापिस्त  लिया  जाए  और

 सदन  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  स्टेचुटरी  रेजोल्यूशन  को  डिस-अप्रूव  करके  इस  कानून  को  निरस्त

 करवठाया

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  समा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  जनवरी  1993  को  प्रस्यापित  विदेशी  मुद्रा
 विनिममन  1993  (1993  का  अध्यादेश  संख्या  9)  का  निरनुमोदन
 करती

 |

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संतदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अवरार

 :  विदेशी  विनियमन  1973  की  व्यापक  समीक्षा  की  आवश्यकता

 कुछ  समय  से  स्पष्ट  रही  इस  अधिनियम  में  अत्यन्त  विनियमित  व्यवस्था  की  उपेक्षाएं

 त्रिम्बित  होती  आथिक  नोति  में  हाल  के  विशेष  रूप  से  ओद्योगिक  क्षेत्र
 के

 व्यापार  नीति  में  परिवतंनों  के  माध्यम  से  अर्थ  व्यवस्था  को  खुला  बनाने  के  उपायों  से  आथिक

 और  व्यापार  सम्बन्धों  के  अनुख्प  ऐसे  वातावरण  का  सृजन  करना  आवश्यक  हो  गया  है  जो  औद्योगिक

 विक्रास  की  गति  तेज  करने  और  व्यापार  विशेष  रूप  से  निर्यातों  के  संवधंव  के  लिए  देश  में  विदेशी

 निवेश  ओर  पूंजी  के  अन्तः  प्रवाह  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अधिक  अनुकूल  तदानुसार  1992-93

 के  बजट  भाषण  में  यह  घोषणा  की  गयी  थी  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  में  व्यायक

 संशोधन  पेश  करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव

 यह  बात  भी  जाहिर  हो  गयी  थी  कि  पिछले  काफी  समय  से  देश  में  अधिकांश  आधिक

 कलापों  पर  नियंत्रणों  के  व्यापक  और  पेचीदा  नेटवर्क  का  परिणाम  यह  निकला  था  कि  देश  का  आधिक
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 इसलिए  अथंव्यवस्था  को  अनावश्यक  नियंत्रणों  से  मुक्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  अधिनियमन  और
 उदारीकरण  की  नीति  आरम्भ  की  ।  व्यापार  और  उद्योग  के  अधिकाघधिक  विश्वग्यापी  हो  जाने  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यवस्था  का  अंग  होने  की  हमारी  इच्छा  ओर  आवश्यकता  को  देखते  हुए  हम  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  को  ओर  उदार  बनाने  ओर  इसे  समुचित  रूप  से  अविनियमित  करने  के

 लिए  अपने  प्रयत्नों  को  और  स्थगित  नहीं  कर  सके  ।

 आज  विकास  के  दो  अत्याधिक  महत्त्वपूर्ण  पहलू  आधुनिक  टैक्नोलोजी  का  विस्तार  तथा

 बाजार  विकास  हैं  जो  व्यापार  में  वृद्धि  और  निवेश  के  लिए  आवश्यक  यदि  हमें  इस  अन्तर्राष्ट्रीय
 प्रक्रिया  का  अंग  बनना  है  तो  हमें  देश  में  ऐसे  विदेशी  निवेश  को  बढ़ावा  देना  है  जिससे  हमारे  देश

 में  प्रोद्योगिकी  आए  और  देश  के  विकास  को  बढ़ावा  मिले  ।  इसी  प्रकार  हमें  जिन  क्षेत्रों  विशेष

 रूप  से  प्रशिक्षित  जनशक्ति  के  रूप  में  और  प्रौद्योगिकी  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंकतिपय  लाभ  प्राप्त  उनमें

 अपने  उद्यमियों  को  हमें  विदेशों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  पहल  करने  हेतु  प्रोत्साहित  करना

 चाहिए  जिससे  अन्ततः  हमारे  देश  को  अधिक  आय  प्राप्त  होगी  ।

 पिछली  अधंशताब्दी  के  दौरान  हमने  विदेशी  मुद्रा  की  बढ़ती  हुई  लघु  निकासी  को  रोकने  के

 लिए  उत्तरोत्तर  नियंत्रण  लगाए  थे  अथवा  प्रणालीं  की  कभियों  को  दूर  किया  था  ।  इस  प्रकार  एक
 जटिल  संरचना  तैयार  हो  गयी  है  जिसकी  परिणति  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  और

 एक  जटिल  एवं  कष्ट-साध्य  प्रणाली  के  रूप  में  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  उनके  लिए
 देन  ज्यादा  महंगे  हो  गए  जिन्हें  विदेशी  मुद्रा  की जरूरत  न  केवल  अपने  कारोबार  के  लिए  होती  है
 बल्कि  अपने  आ्थिक  कार्यकलापों  के  लिए  भी  जरूरत  होती  है  ।  ऐसे  बहुत  से  मामले  हैं  जहां  उपर्युक्त
 अविनियमन  से  ओर  विदेशी  मुद्रा  का  कोई  ज्यादा  नुकसान  उठाए  बिना  तथा  लोगों  को  परेशानी  से

 घचाकर  हम  ऐसे  लेन-देनों  को  कहीं  कम  महंगा  और  त्वरित  बना  सकते  इस  बात  पर  जोर  देना

 आवश्यक  है  कि  जब  हम  नियंत्रणों  की  कोई  प्रणाली  लागू  करते  हैं  तो  हमारा  ध्यान  उन  क्षोत्रों  में

 केन्द्रित  होता  है  जहां  किए  गए  प्रयास  के  बदले  में  लाभ  ज्यादा  दिखाई  दे  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया

 जाता  तो  बिना  किसी  सार्थक  लाभ  के  अत्याधिक  लागत  का  सामना  करने  के  अलावा  प्रसंगवश  हम

 निर्यात  और  निवेश  के  रूप  में  भी  बहुत  नुकसान  उठायेंगे--हम  एक  रूद्र  विकास  के  रास्ते  पर

 होंगे  ।  दूसरी  आवश्यक  परिवर्तत  करके  हम  उच्च  अधिक  रोजगार  और

 सामान्य  विकास  के  रूप  में  अनुवर्ती  लाभों  वाली  एक  आधुनिक  अर्थव्यवस्था  के  प्रबन्ध  के  लिए  ज्यादा

 छनुकूल  परिस्थितियां  पैदा  कर  सकते

 इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1992

 लोक  सभा  में  संसद  के  शीतकालीन  जमत्र  में  परिचालित  किया  गया  लेकिन  बार-बार  होने  वाले

 स्थगनों  और  अन्य  अत्याधिक  महत्त्वपूर्ण  कार्यों  क ेकारण  लागू  नहीं  किया  जा  चूंकि  तत्काल

 कारंवाई  करना  आवश्यक  था  और  संसद  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  इसलिए  राष्ट्रपति  ने  8

 1993  को  विदेशी  विनियमन  1993  (1993  का  9)  जारी  कर

 अब  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  पूर्वोक्त  अध्यादेश  को  प्रतिस्थापित  करना  और  पूर्वोक््त  उदूं  श्यों  को

 प्राप्त  करना  भी  है  ।
 ग्रु

 महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता
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 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले
 यक  पर  विचार  किया

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 विदेशी  मुद्रा  1973  में  ओर  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया

 ]

 श्री  सन््तोष  कुमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  7  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया

 (1)
 श्री  गिरधारो  लाल  भागंव  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  13  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित
 किया  जाए  ।”  (2)
 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  25  1993  तक  राय  जातने  के  लिए  परिचालित

 किया  जाए  ।”  (3)
 श्री  अष्टभुजा  प्रसाद  शुक्ल  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  18  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित
 किया  जाए  ।”  (4)

 श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 विधेयक  के  द्वारा  जो  संशोधन  इस  कानून  में  किया  जा  रहा  वह  संशोधन  नहीं  है

 परन्तु  राष्ट्र  की  अ्थंव्यवस्था  में  और  विशेष  तोर  से  विदेशी  मुद्रा  द्वारा  भारत  के  बाहर  से  अंतर्राष्ट्रीय
 स्तर  पर  तस्कर  गिरोह  व  स्मगलर्स  जो  इस  देश  की  आ्थिक  व्यवस्था  को  तहस-नहस  करते  थे  और
 विदेशी  मुद्रा  के  ऊपर  पहले  जो  मर्यादाएं  थीं  और  जिन  पर  प्रतिबंध  उन  सबको  छूट  देकर  यह
 विश्व  के  तस्कर  गिरोह  को  इस  देश  में  खुलकर  यहां  की  अर्थंव्यवस्था  से  खेलने  की  छूट  इसे  मैं

 कहूंगा---/इंटरनेशनल  स्मगलसं  पैराडाइजਂ  ओर  उसके  रूप  में  यह  संशोधन  नहीं  बल्कि  सारे

 कानून  की  काया-पलट  ओर  पूरा  का  पूरा  अबाउट  टनें  और  पूरा  का  पूरा  विपरीत  दिशा  के
 अन्दर  किया  जा  रहा  प्रयास  उदारता  की  नीति  के  नाम  पर  उदारीकरण  करने  के  नाम  पर

 लिबरेलाइजेशन  के  नाम  पर  हमारे  देश  की  सारी  अथंव्यवस्था  को  विदेशी  तस्करों  के  हाथ  में  नहीं
 बेच  उदारीकरण  का  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  इस  अर्थव्यवस्था  के  अन्दर  हमारा  अपनत्व  था  और

 यहां  पर  सारी  आ्थिक  ब्यवस्था  के  ऊपर  भारत  की  नीति  के  अनुसार  जो  यहां  पर  कंट्रोल

 3.22  म०  प०

 नीतीश  कुमार  पीठासोन

 रेगुलेशन  था  विशेषतौर  से  विदेश  के  लोगों  के  द्वारा  शोषण  न  हो  और  यहां  को  अथंव्यवस्था  का
 शोषण  न  हो  ।  उसे  रोकने  के  लिए  जो  प्रयास  उसको  समाप्त  कर  दिया  जाए  ।
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 माननीय  सभापति  मैं  क्षमा  चाहुंगा  कि  उदा  रीकरण  के  नाम  पर  हम  इसका  समर्थन

 करने  में  असमर्थ  इसके  संशोधन  एक  नहीं  बल्कि  अनेक  अनेक  संशोधनों  के  अंदर  यह
 प्रयास  किया  गया  जेवरात  और  अन्य  द्रव्य  जिसके  द्वारा  देश  की  सारी  अधिक

 स्थिति  और  जो  देश  का  बैकलाग  जिस  पर  आधारित  है  उन  सबको  पूरी  तरह  से  छूट  दे

 दी  आयात-निर्यात  के  अन्दर  आने  के  लिए  किसी  प्रकार  की  रोक  या  किसी  प्रकार  का  वहां
 पर  मर्यादा  का  प्रतिबन्ध  नहीं  होगा  |  भारत  एक  डवलपिंग  कन्द्री  है और  विदेशों  के  कंपीटीशन  में

 हम  निश्चित  रूप  से  ऐसी  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  यहां  की  अथंव्यवस्था  को  विदेशों  के  कंपीटीशन  में

 खड़ा  कर  अपने  वर्चस्व  को  रख  सकें  ।  बर्वध  काला-बाजारी  इस  संशोधन  के  द्वारा  बढ़ेगी  ओर

 अन्तर्राष्ट्रीय  तस्कर  गिरोह  अधिक  सक्रिय  देश  के  अच्छे-अच्छे

 पत्रकार  और  जन्य  जो  भी  अथंभध्यवस्था  के  अन्दर  एक्सपटंस  हैं  उनकी  राय  है  कि  यह  प्रगतिशील

 कदम  नहीं  बल्कि  प्रतिघाती  कदम  होगा  जिससे  यहां  की  अथंव्यवस्था  छिन्न-भिन्न  हो  अब

 तक  यह  था  कि  भारतीय  मुद्रा  के  अन्दर  विदेशी  मुद्रा  केवल  500  तक  रखने  का  अधिकार  था  ।

 अब  अपेंडपेंट  करके  हर  व्यक्ति  को  15  हजार  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  रखने  का  अधिकार  दिया  गया

 है  ।  इससे  एक  व्यक्ति  गैंग  बनाकर  20-25  लोगों  का  गिरोह  बना  लेगा  और  लाखों  रुपए  की  विदेशी

 मुद्रा  लेकर  खुलेखप  से  कालाबाजारी  कर  सकेगा  ।  सब  जानते  हैं  कि  इस  देश  के  अन्दर  अब  तक  जो
 अधंव्यवस्था  चली  है  उसी  अथ्थंग्यवस्था  के  अन्दर  यहां  के  जितने  भी  व्यापार  और  व्यवसाय
 उद्योग  हैं  उनको  उनके  ऊपर  सब  प्रकार  का  बेनिफिशल  लेजिस्लेशन  करके  उनको  इनसेंटिव
 देकर  अःगे  चल  सकते  हैं  ।  इस  नए  कानून  के  द्वारा  यह  छूट  दी  जा  रही  है  ओर  मंत्रीजी  दूसरे  संदर्भ
 प्रें  कह  रहे  हैं  कि  जो  प्रतियोगिता  में  जो  अधिक  श्र  यस्कर  रहेगा  वही  अपने  आप  फ्री

 फ्री  फ्री  बिजनेस  कर  सकेगा  |  इस  कारण  काम्पीटिशन  फेस  करना

 यह  उनका  कथन  है  कि  देश  की  आध्िक  व्यवस्था  को  नुकसान  नहीं  होगा  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि
 विदेशी  एुद्रा  अधिनियम  के  द्वारा  हम  अपनी  अर्थव्यवस्था  को  नष्ट  कर  रहे  अतः  हम  इसका  विरोध
 करते  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  चांदी  ओर  अन्य  द्रब्यों  के लिए  कानून  में  संशोधन
 किया  गण  है  इस  देश  में  40  प्रतिशत  से  भी  कम  शेयर  इस  देश  का  हो  और  बाहर  के  एन०  आर०
 आई०  का  उन  कम्यनीज  के  अन्दर  40  प्रतिशत  हो  या  पूरा  हो  या  40  प्रतिशत  से  कम  हो  तो

 उनको  सम्पत्ति  अजेन  करने  का  अधिकार  होगा  ।  भारत  देश  का  नागरिक  आज  कश्मीर  में  जाकर
 सम्पत्ति  नहीं  ले  उस  पर  प्रतिबंध  है  ।  वहां  पर  खुले  रूप  से  व्यापार  नहीं  कर  सकता  उस  पर
 प्रतिबन्ध  है  ।  लेकिन  हमारे  यहां  पर  अमेरिकन  जापान  के  चीन  के  यूरोप  के  लोग
 आ  करके  यहां  का  प्रापर्टी  को  खरीदना  शुरू  कर  देंगे  तो  मैं  सोवता  हूं  कि  इस  पर  रचनात्मक  विचार
 किया  जाए  ।  यहां  का  गरीब  गरीब  मिडिल  साधारण  आदमी  उसकी  प्रापर्टी  का
 क्या  हाल  होगा  ।  क्योंकि  ये  लोग  अपनी  केपेसिटी  के  आधार  पर  वह  खरीदकर  उसका  शोषण  करेंगे
 और  उन  जमीनों  इंडस्ट्रीज  का  और  यहां  की  सम्पत्ति  का  क्रय  करके  उसे  महंगे  से  महंगे  दाम  पर
 बेचेंगे  । इसलिए  हमारा  शोषण  करते  के  लिए  एक  खुला  बाजार  निर्मित  किया  जा  रहा  इसलिए
 मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  और  मैं  चाहता  हु  कि  इस  पर  विचार  किया

 यह  एक  दुर्भाग्य  की  स्थिति  है  कि  हमने  अपने  संविधान  में  समाजवाद  को  प्रिएम्बल  में  रखा
 और  हम  समाजवाद  की  बात  करते  जहां-जहां  भी  भाषण  होता  सेमिनार  होता  मंत्रियों  या
 अन्य  लोगों  को  पोलिटिकल  फिल|सिफी  की  बात  करनी  होती  है  वहां  समाजवाद  की  बात  की  जाती

 है  ।  ये  जो  कानून  लाए  जा  रहे  हैं  ये  सव  समाजवाद  की  कब्र  खोदने  वाले  कानून  लाए  जा  रहे  हैं  ।
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 पिछले  कई  वर्षों  की  हमारी  अथंब्यवस्था  माना  वह  असफल  उसमें  संशोधन  करने

 कटी  आवश्यकता  कोई  कोई  रेगुलेशन  अनावश्यक  उनको  बदलने  की  जरूरत  किन्तु
 बदलने  का  अब  प्रयास  किया  जा  रहा  है  तो  वह  दृतना  किया  जा  रहा  है  कि  सारी  अय॑व्यवस्था

 को  विदेशियों  के  हाथों  में  दिया  जा  रहा  चाहे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  चाहे  विश्व  बैंक

 चाहे  जापान  के  इंड्स्ट्रियलिस्ट्स  हों  या  धन्ना  सेठ  उनकी  इच्छा  के  अनुसार  यहां  की  अर्थव्यवस्था

 चल  रही  है|  हमने  जो  स्वराष्ट्र  स्वराज्य  की  कल्पना  की  थी  उसको  दफना  दिया  गया  वह
 सारी  अबाउट  टनें  कर  दी  गई  निश्चित  रूप  से  हम  विदेशी  ताकतों  के  हाथों  में  खेल

 रहे

 पहले  हमने  फेरा  का  कानून  बनाया  था  और  कहा  जाता  था  कि  इकोनोमिक

 व्हाइट  कालर  मल्टी  ओफेंसिव्स  के  द्वारा  यहां  पर  षड़यंत्र  करके  स्मगलस  माल  के  लिए
 कोई  रुकावट  की  जरूरत  आज  हम  उप्त  रुकावट  को  दूर  कर  रहे  आज  हम  इसका  स्वागत
 कर  रहे  मैं  नहीं  समझता  इससे  राष्ट्र  का  कोई  फायदा  होने  वाला  किस  प्रकार  से  लाभ  होने
 वाला  अभी-अम्ती  आपने  सुना  होगा  कि  एक  होटल  का  उदाहरण  दिया  गया  कि  होटल  में  एक
 व्यक्ति  विदेशी  मुद्रा  लेकर  आएगा  और  वहां  पर  जाकर  विदेशी  मुद्रा  को  एंट्री  करवाएगा
 ओर  होटल  का  मालिक  विदेशी  मुद्रा  को  ब्लैक  मार्केट  में  बेचेगा  तो  इसके  लिए  यह  पैराडाइज  बन

 गया  जहां  पर  जाकर  वह  आराम  के  साथ  खुलेआम  बिना  रिस्ट्रक्गन  के  इस  प्रकार  से  विदेशी

 मुद्रा  की  ओर  अन्य  सारे  फारेन  प्रभुत्व  पर  प्रभाव  डाल  सकता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  यहां  पर

 इस  सदन  में  भारतीय  संविधान  की  शपथ  लेकर  बंठते  समाजवाद  की  शपथ  लेकर  बंठते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  हितों  की ओर  ध्यान  करने  के  लिए  बैठते  उनको  बचाने  के  लिए  बैठते  उनको  बेचने  के

 लिए  नहीं  बैठते  हैं  लेकिन  इस  काले  कानून  के  द्वारा  उनको  विदेशी  हाथों  में  बेचा  जा  रहा

 सभापति  एक  ओर  खतरनाक  बात  की  गई  है  ।  गजब  तक  यह  होता  था  कि

 स्विटजरलेंड  के  लाकसं  में  पैसा  पड़ा  हुआ  छिपा  हुआ  बोफोस  का  मामला  आया  तो  पता

 चला  कि  एकाउण्ट  खोलकर  पैसा  ले  जाया  गया  ।  जो  पहले  कानून  थे  कि  यहां  की  मुद्रा  को  यहां  से

 बाहर  ले  जाकर  रखना  बिना  रिजवं  बैंक  की  अनुमति  के  एक  जघन्य  अपराध  था  जिसके  लिए  कड़ी

 सजाएं  होती  इसमें  छूट  दे  दी  यहां  से  पैसा  ले  स्विट्जरलैंड  में  बंगला

 प्रापर्टी  यूरोप  के  अन्दर  जाकर  सब  श्रकार  के  एशो-आराम  करिए  ओर  भारत

 की  मुद्रा  को  वहां  ले  जाकर  इस  प्रकार  जो  लोग  वहां  पर  काला  बाजार  करते  हैं  तो  तस्करी  करते

 यहां  पर  शोषण  करते  हैं  ओर  यहां  पर  टेक्स  के  अरबों  रुपयों  की  ऊपर  जिम्मेदारी  होगी  ।  यहां  से  चले

 गए  ।  पहले  यही  टेक्स  देने  के  बाद  वह  व्यक्ति  बाहर  रह  सकता  था  लेकिन  अब  इस  पर

 रिस्ट्रिक्शन्स  हटा  दी  गयी  है  तो  मैं  नहीं  समझ  पाता  हू  कि  कौन-सी  उदारता  यह  तो  विदेशी

 ताकतों  के  सामने  आत्म-सम्ंण  भारत  की  अथंव्यवस्था  को  तहस-नहस॒  करके  षडयंत्र  द्वारा

 समपंण  करने  के  उनको  रिश्लाने  ओर  प्रसन्न  करने  के  लिए  आत्म-समपंण  किया  जा  रहा

 है  |  तो  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  और  चाहूंगा  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  इस  विचार  करें  उदारीकरण

 के  नाम  पर  देश  को  विदेशी  ताकतों  के  हाथ  में  न  नहीं  तो  वह  होगा  जो  लार्ड  क्लाईव  के

 टाइम  में  ईस्ट  इंडिया  कंपनी  के  समय  लाडे  क्लाईव  ने  यहां  पर  लुमावनी  पिक्चर  रखी  ।

 पुतंगीजी  ओर  फ्रांसीसी  आए  ।  सबने  आर्थिक  विकास  के  नाम  पर  शोषण  शुरू  किया  ओर  अंतोत्गत्वा

 हमारे  देश  के  मालिक  बनकर  बैठ  यहां  पर  यह  तो  सम्भव  नहीं  है  कि  वे  देश  के
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 मालिक  बन  जाएं  क्योंकि  अब  भारत  जाग  चुका  है  परन्तु  इस  काले  कानून  के  द्वारा  आथिक  शोषण

 होना  है  तो  वह  अमावस्या  की  काली  रात्रि  यहां  पर  आ  रही  उसको  पहचानना  चाहिए  और  इस

 घडयन्त्र  के  अन्दर  हम  अपने  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  विदेशियों  को  नहीं  बेचें  ।

 सभापति  कानून  में  रहोबदल  करने  का  मतलब  यह  है  कि  खुलेआम  हम
 तस्करों  के  सम्मुख  आंत्म-समपंण  कर  रहे  हैं  कुछ  समय  पहले  एक  एक्ट  आया

 था--आवश्यक  वस्तु  अधिनियम--जिसको  बदलकर  पांच  साल  का  बढ़ाने  का  छोटे-छोटे

 व्यापारी--कहीं  कहीं  शक्कर  का  काम  करते  हैं  और  गांव  से  दूर  रहते  उसके  यहां  एक

 प्रकार  से  कहीं  पर  लिस्ट  न  लगी  हुई  हो  तो  उसके  लिए  समरी  ट्रायल्स  होते  हैं  जिसमें  तीन  महीने
 की  कम  से  कम  जेल  और  तीन  महीने  की  जेल  के  साथ  नो  बेल  नो  अपील  ओर  नो  दलील  और  नो

 वकील  ।  यह  काला  कानून  छोटे  व्यापारियों  के  लिए  है  और  बड़े-बड़े  व्यापारियों  के  बड़े-बड़े

 इंडस्ट्रियलिट्स  के  लिए  आज  देश  को  बेचा  जा  रहा  अभी  आप  देख  रहे  थे  कि  कुछ  समय  पहले
 बात  चली  थी  ।  कल्याण  के  पास  गँस  रिसाव  के  कारण  दर्जनों  मर  गए  ओर  सैकड़ों  घायल  हुए
 लेकिन  उस  गैस  रिसाव  के  कारण  उनके  मालिकों  को  जेल  नहीं  भेजा  देखा  गया  कि  वाईस

 प्रेजीडेंट  या  मैनेजर  के  खिलाफ  कारंवाई  कर

 ]

 आप  सिर  छोड़कर  पुछ  पकड़  रहे  बिड़ला  बंधु  का  सेंचुरी  रेयन  मिल  उन  मालिकों  पर

 कोई  हाथ  नहीं  कोई  उगली  नहीं  उठाता  क्योंकि  धन््ना  सेठों  के  पैसे  के  कारण  चुनाव
 को  देश  की  राजनीति  के  अन्दर  जो  स्वतंत्रता  होनी  सावंभौमिकता  होनी

 उसको  समाप्त  किया  जा  रहा  है  और  उसी  का  यह  षडयन्त्र  है  कि  यह  काला  कानून  यहां  पर  लाया

 गया  है  ।

 अतः  मैं  इस  समपंण  का  विरोध  करता  हूं  कि  यहां  ब्लैक  माकिटर्स  फारेन  बिजनेस

 मैगनेट  के  सामने  जात्म-समर्पण  किया  जा  रहा  है  ओर  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि समाजवाद

 की  बात  कांस्टीट्यूशन  द्वारा  इस  अमेंडमेंट  को  उसको  आपने  दफना  दिया  लेकिन

 दफनाया  हटा  भी  दिया  जाए  क्योंकि  यह  बहुत  बुरा  है  और  जो  करेज  ऑफ  कनविक्शन  नहीं
 उसको  हटाने  की  ताकत  नहीं  रखते  हैं--यह  देश  की  परिस्थितियों  के  अनुकूल  ओर  प्रतिकूल

 उसकी  बात  नहीं  करता  हूं  ।  इस  काले  कानून  को  वापिस  लिया  यही  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  ।

 श्री  नवल  किशोर  राय  :  मान्यवर  सभापति  में  आपके  माध्यम  से

 विदेशी  मुद्रा  विनियमत  विधेयक  का  विरोध  करना  चाहता  हूं  ।  विधेयक  का  विरोध  करते

 हुए  हमसे  पूर्व  वक्ताओं  ने  जिस  विषय  को  रखा  वह  आगे  बढ़ाते  हुए  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि

 यह  विधेयक  तस्करी  कालाबाजारी  को  बढ़ाने  की  कारंवाई  करने  वाला  विधेयक  ही  नहीं  है  बल्कि

 इसमें  से  यह  सिद्ध  होता  है  जैसे  एक  देशी  कहावत  है

 उड़े  आकाश  धागा  मेरे  पास  में  ।”

 यानी  पतंग  आकाश  में  उड़ती  है और  धागा  हमारे  पास  रहता  इस  उक्ति  के  साथ  हम  यह  कहना

 चाहते  हैं  कि  यह  सरकार  जिस  प्रकार  से  देश  की  बड़ी  पंचायत  संसद  के  महत्व  को  न  समझते  हुए
 लगातार  अध्यादेश  का  राज  चलाने  का  काम  कर  रही  वर्तमान  में  अभी  तक  24  अध्यादेश

 जाए  हैं  ।
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 हम  आपके  माध्यम  से  इस  विधेयक  का  विरोध  करना  चाहते  हैं  और  सरकार  की
 जो  संसद  की  महत्ता  को  कम  करने  की  मंशा  उसका  हम  विरोध  करते  सरकार  की  इस  मंशा
 की  हम  निन््दा  करना  चाहते  हम  आपके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  यह  कानून
 में  संशोधन  का  अध्यादेश  नहीं  लाने  से  कोई  पहाड़  नहीं  टूट  रहा  था  |  जिस  प्रकार  से  यह  अध्यादेश
 लाया  गया  और  इसके  बाद  यह  एक  बिल  के  रूप  में  लोक  सभा  में  पेश  हम  आपके  माध्यम  से
 बताना  चाहते  हैं  कि  यह  जो  विधेयक  लाया  गया  है  यह  सिद्ध  करता  है  कि  किस  प्रकार से  देश  में
 आठ-नौ  महीने  तक  संसद  चला  करती  अब  चार-छह  महीने  संसद  साल  में  चलती  है  फिर  भी

 चार-छह  महीने  के  कार्यकाल  में  संसद  की  जो  कार्यवाही  होती  उसको  नजरअंदाज  करके
 बार  अध्यादेश  राज  कायम  किया  जा  रहा  यह  बताता  है  कि  यह  सरकार  उदारीकरण  के  नाम

 पर  देश  को  रसातल  में  ले जाना  चाहती  आई०  एम०  वल्ड  बैंक  के  इशारे  पर  केवल

 बजट  ही  तमाम  कानूनों  में  रातों-रात  संशोधन  होता  इस  अध्यादेश  के  बल  पर  जो  फेरा

 कानून  में  संशोधन  का  अध्यादेश  लाया  गया  है  यह  विश्व  बेंक  और  आई०  एम०  एफ०  के  इशारे  पर
 लाया  गया  इसलिए  हम  कहना  चाहते  हैं  कि  यह  सिद्ध  करता  है  कि

 उड़े  आकाश  घागा  मेरे  पास  में  ।”

 यह  सरकार  भारत  की  आधथिक  नीतियों  औद्योगिक  नीतियों  की  उदारीकरण  के  नाम
 पर  जिस  ओर  ले  जाना  चाहती  अध्यादेश  तभी  लाती  है  जब  आई०  एम०  विश्व  बैंक  के

 लोग  तथा  मल्टी  नेशनल  की  इच्छा  होती  उसके  अनुकूल  इस  सरकार  को  घुटने  टेकने  पड़ते  हैं
 और  यह  अध्यादेश  इसका  एक  उदाहरण  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  सरकार  को  इस  रास्ते

 को  बदलना  चाहिए  कि  किस  प्रकार  से  किसी  और  के  हाथ  में  धागा  है  ओर  यहां  भारतीय  संसद  को

 महत्व  न  देकर  बार-बार  इस  प्रकार  के  अध्यादेश  लाए  जाते  हम  हस  प्रक्रिया  ओर  सरकार  की

 इस  मंशा  का  विरोध  करते  हैं  ।  हम  इसकी  निन््दा  करना  चाहते  हैं  ।

 इस  विधेयक  में  जो  चर्चा  आई  है  जो  फेरा  कानून  में  संशोधन  लाया  गया  है  कि

 पांच  सो  विदेशी  मुद्रा  रखने  का  जो  अधिकार  उसको  पन्द्रह  हजार  कर  दिया  गया  है  ।  यह  बताता

 है  कि  जिस  प्रकार  से  बजट  से  पहले  ही  इलेक्ट्रॉनिक  गुडूज  जो  बाहर  से  मंगाने  में  छूट  दी  उसकी

 यह  दूसरी  कड़ी  ह ैऔर  इसलिए  इस  अध्यादेश  को  लाया  इस  विधेयक  को  लाया  गया  ।  यह
 विदेशी  मुद्रा  रखने  का  जो  अधिकार  बढ़ाया  गया  इससे  कालाबाजारी  तस्क री  करने  वालों

 तथा  विदेशी  मुद्रा  की  काला  बाजारी  करने  का  जो  अंतर्राष्ट्रीय  गिरोह  है
 उसको  मजबूत  करने  का

 काम  इस  विधेयक  के  जरिए  होता  है  ।  इस  विधेयक  से  देश  की  सार्वभोमिकता  देश

 के  समाजवादी  पिद्धांतों  देश  की  आ्थिक  समानता  पर  खतरा  उत्पन्न  हुआ

 इसलिए  आपके  जरिए  हम  इस  विधेयक  का  विरोध  करना  चाहते

 माननीय  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करेंगे  कि  वे  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लें  क्योंकि  इस  विधेयक  के  पास

 होने  के  सदन  के  सामने  ओर  देश  के  सामने  जिस  खतरे  की  लोग  बात  कर  रहे  हैं  ओर  अनेक

 समाचार  पत्रों  के  सम्पादकीय  में  जो  कुछ  लिखा  उसके  अलावा  आथिक  जगत  के  बड़े  जाने-माने

 अर्थ-शास्त्रियों  ने  भी  जो  अपना  मन्तव्य  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  व्यक्त  किया  उनका  कहना  है

 कि  इस  कानन  से  तस्करी  विदेशी  मुद्रा  की  काला-बाजारी  बढ़ेगी  और  देश  में  उदारीकरण  के

 नाम  पर  जो  गड़बड़  बढ़ती  जा  रही  विश्व-बेंक  और  आई०  एम०  एफ०  के  इशारों  पर  यहां  का

 राज  चलाते  का  काम  हो  रहा  यह  विधेयक  उन  सब  बातों  को  पुष्ट  करता  है  ओर  इसीलिए  हम
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 इस  विधेयक  का  विरोध  करते  हैं  ताकि  विदेशी  मुद्रा  की  तस्करी  को  रोका  जा  सके
 और  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोहों  को  बढ़ावा  न  मिल  सके  ।

 सभापति  इस  कारण  हम  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करते  हैं  कि

 वे  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लें  ।  हम  इस  विधेयक  का  विरोध  करते  हैं  और  आपने  हमें  बोलने  का
 मोका  इसके  लिए  आपको  घन्यवाद  देते

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मातनीय  सभापति  सरक।र  इस  सदन  में  जो  विदेशी

 मुद्रा  वनियमन  विधेयक  लाई  मैं  आपके  माध्यम  से  उस  विधेयक  का  डटकर  विरोध

 करना  चाहता  हूं  क्योंक्रि  राष्ट्रीय  हितों  की  दृष्टि  से  यह  विधेयक  सवंथा  विपरीत  हमने  समझा

 था  कि  जब  आर्थिक  नीति  में  उदारीकरण  आ  जाएगा  तो  शायद  इस  देश  के  अन्दर  जितने  निबंन्धन

 वर्ग  रह  गलत  वे  सब  हट  जायेंगे  ओर  राष्ट्रीय  हितों  को  सर्वोपरि  माना  जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध
 यदि  मैं  उद्  के  एक  शायर  की  उन  पंक्तियों  को  यहां  जिसमें  उदारीकरण  की

 सेंतिंग  डी-परमिटिंग  की  नीति  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  तो अतिशयोक्ति  न  होगी  :--

 हार  समझे  बंठे  जिसे  गला  अपना  सजाने

 वे  ही  नाग  बन  बंठे  हमें  डस  जाने  को  ।

 अयोध्या  की  घटना  के  बाद  हड़बड़ाहट  विदेशियों  के  सम्मुख  अपनी  गिरती  हुई
 साथ  को  बचाने  के  नाम  राष्ट्रीय  हितों  की  बलि  जापानियों  के  दबाव  में  आकर  ओर
 नेशनल  कम्पनियों  के  आगे  एन०आर०आईज०  या  जो  अप्रवासी  भारतीय  उनके  हितों  के

 मुकाबले  इस  सरकार ने  राष्ट्रीय  हितों  को  तिलांजलि  दे  दी  इसी  कारण  फेरा  नियमों  में  नाना
 प्रकार  के  परिवर्तन  लेकर  यह  सरकार  इस  सदन  के  सामने  आयी  है  ।

 मैं  सभापति  आपके  माध्यम  से  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि अज  23  माचे  का  वह  महान
 दिन  है  जिस  दिन  इस  देश  में  राजग्रुरू  और  सुखदेव  जैसे  क्रान्तिकारी  हंसते  हुए  फांसी  के
 तख्ते  पर  चढ़े  थे  ।  उन्होंने  इस  देश  की  आजादी  के  भारत-माता  को  गुलामी  की  बेड़ियों  से  मुक्त
 कराने  के  जो  सपने  संजोये  थे  कि  यह  देश  स्वतन्त्रता  के
 स्वाभिमान  और  स्वराज्य  के  सहारे  उन्नति  करेगा  ओर  यहां  की  अस्मिता  को  बनाए  आज

 उन  क्रान्तिका रियों  के  बलिदान  दिवस  के  अवसर  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  का  बिल  प्रस्तुत
 करने  मुझे  हैरानी  होती  उन  क्रान्तिकारियों  में  जो  राष्ट्रीयता  की  भावना  स्वदेशी  की

 भावना  उछके  विपरीत  यह  सरकार  काला  बिल  लेकर  सदन  में  आयी  है  ओर  इसे  में  काला  बिल

 कहता  हूं  ।  देश  की  सार्वभोमिकता  के  साथ-साथ  sto  डा०  लोहिया  का  तो  जन्म-दिवस

 है  लेकिन  भगत  राजगुरू  और  सुखदेव  का  बलिदान  दिवस  भी  आज  डा०  राम  मनोहर

 लोहिया  की  समाजवादी  विचारधारा  थी  और  उन्होंने  भी  स्वदेशी  की  भावना  की  बात  कही  लेकिन

 उसके  साथ-साथ  जो  हमारे  महान  क्रान्तिकारी  फांसी  के  तख्ते  पर  इसके  अलावा  कल  हमारा
 नत्वर्ष  प्रतिपदा  का  दिवस  जो  सारे  देश  के  अन्दर  मनाया  भारतोय  नव  संवत्  पर

 प्रारम्भ  जिस  दिन  महषि  दयानन्द  सरस्वती  ने  स्वराज्य  के  प्रथम  उन्नायक  आर्यंसमाज  की

 स्थापना  की  ऐसे  पर्व  से  यह  सरकार  जो  बिल  लाई  उसे  देखकर  मुझे  सरकार  की

 बुद्धिमत्ता  पर  हैरानी  होती  हैरानी  की  बात  के  पीछे  कारण  है  कि  ईस्ट-इण्डिया  कम्पनी  का

 उदाहरण  हमारे  सामने  है  ।
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 नी

 अंग्र ज  व्यापारी  के  रूप  में  इस  देश  में  आए  थे  ओर  धीरे-धीरे  सारे  देश  पर  छा  मैं

 जिस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  आता  वहीं  अजमेर  में  कर्मी  सर  टामस  रो  पहुंचा  बादशाह  जहांगीर
 उस  समय  वहीं  उसने  बादशाह  से  कहा  कि  हमें  सूरत  में  व्यापार  करने  की  इजाजत  दी

 हम  इस  देश  में  व्यापार  करने  के  लिए  आए  अजमेर  में  वहां  एक  स्थान  बना  हुआ
 जहां  कर  बेठकर  बादशाह  जहांगीर  ने  सर  टामस  को  व्यापार  करने  का  हुक्म  दे  दिया  और  अंग्रेजों

 ने  सूरत  में  अपना  व्यापार  शुरू  किया  ।  उसके  बाद  धीरे-धीरे  बढ़ते  हुए  ईस्ट  इण्डिया  कम्पनी  की

 स्थापना  इस  देश  में  की  गयो  और  सारे  देश  पर  उसने  अपना  प्रभुत्व  जमा  लिया  |  वर्चस्व  जमा  ले

 और  इसी  प्रकार  के  जो  आज  सारे  बन्धन  उनको  हटा  करके  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  नाम  पर

 विदेशी  पूंजी  को  निवेश  करने  के  नाम  पर  ओर  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  नाम  पर  जो  कुछ  भी  यह
 सरकार  कर  रही  लोभ  के  लालच  के  अन्दर  आ  करके  पापस्य  कारणम्ਂ  लोभ

 हमेशा  पाप  का  कारण  होता  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं
 कि  वह  इस  प्रकार  से  इस  राष्ट्र  के  हितों  को  तिलांजलि  न  दे  अन्यथा  ये  विदेशी  विदेशी

 विदेशी  विदेशी  मुद्रा  ये  देश  के  अन्दर  कालाबाजारी  को  बढ़ावा  यह
 तस्करी  को  बढ़ावा  हेरोइन  एल०एच०डी०  आदि  अनेक  बुराइयों  को  बढ़ावा  देंगे  और  जो  विदेशी

 विदेशी  लोग  यहां  तो  हमारे  भारत  की  प्रतिभा  का  क्या  होगा  वह  कहां

 उनके  लिए  कौन-सा  स्थान  शेष  रह  जाएगा  ?

 इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  अनुरोध  करना  चाहता  हुँ  कि यह  जो  आधथिक

 उदारीकरण  के  नाम  ऑफ  एवरी  थिंग  इज  सर्वत्र  व्जयेत्ਂ  यह  जो  अति

 कर  दी  गई  यह  ठीक  नहीं  रिजवं  बैक  को  मामूली  अधिकार  रह  गए  जो  विदेशी  यहां
 वे  सिर्फ  रिजवं  बैंक  को  सूचना  दे  दें  और  विदेशी  यहां  आकर  अपनी  पूंजी  या  यहां

 का  आदमी  विदेश  में  जाकर  पूंजी  लगाए  और  उद्यम  लगाए  ओर  पुश्तैनी  जायदाद  वनाए  और  उसी

 के  आधार  पर  वह  विदेशी  यहां  जायदाद  बना  ले  या  यहां  का  आदमी  विदेश  में  जाकर  जायदाद

 बना  ले  और  विदेश  की  सारी  चीजों  को  धारण  करते  हुए  कोई  भी  विदेशी  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  पैसा

 तो  यह  सारा  घालमेल  हो  रहा  यह  मैं  समझता  हूं  कि  राष्ट्र  के हित  में  नहीं  ह ैऔर  देश

 देश  की  अस्मिता  ,  देश  की  स्वराधीनता  और  देश  के  स्वाभिमान  के  और  देश  की  आजादी  की  मूल  भावना

 जो  है  कि  स्व्रराज्य  त्या  सुराज  यह  उसके  विपरीत  है  और  स्वराज्य  तथा  सुराज  के  लिए  खतरा

 पैदा  करने  वाली  बात  इसलिए  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना

 चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  राष्ट्रीय  हितों  को  सर्वोपरि  मानकर  के  यह  जो  फेरा  कानून  लाई  है  और

 इसमें  नाना  प्रकार  के  ताबड़तोड़  संशोधन  कर  दिए  हैं  ओर  ताबड़तोड़  विदेशी  पूंजी  आकर्षित  करने  के

 लिए  छूट  दी  इसके  ऊपर  सरकार  पुनविचार  करे  और  सदन  की  एक  जाइंट  कमेटी  बनाए  तथा

 इस  मामले  को  उस  कमेटी  में  विचार  के  लिए  भेजे  ओर  जब  उस  कमेटी  में  इस  मामले  पर  भली

 प्रकार  विचार  हो  तो  सदन  के  सामने  नए  सिरे  से  प्रस्ताव  को  लाकर  और  नए  परे  से  देश  के

 हितों  को  सर्वोपरि  मानकर  एक  संपूर्ण  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  काम  करे  ।

 सभापति  मैं  अन्त  में  केवल  एक  बात  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 सरकार  विदेशी  पैसे  के ऊपर  जो  पाबंदी  आज  होनी  वह  नहीं  रखी  मैं  कहना  चाहूंगा

 कि  एक  कहानी  आपने  सुनी  होगी  किंग  मिडास  उसी  प्रकार  से  यह  सरकार  भी  मायावी

 दास  हो  गई  है  ।  माया  के  लालच  में  आकर  ऐसे  काम  कर  रही  हमारा  देश  प्राचीन  काल  में
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 सोने  की  विड़िया  कहलाता  था  और  आजादी  के  बाद  हम  स्वालम्बी  और  आत्मनिर्भर  बनाना  चाहते

 हैं  ओर  स्वदेशी  को  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  और  यहां  के  उद्योगों  यहां  की  पूंजी  यहां  की

 जनता  को  बढ़ावा  देना  चाहते  लेकिन  सरकार  विदेशी  बैपाखियों  और  परावलम्बन  में  बंघने  जा

 रही  है  ।  सपनेहुं  सुख  नाहींਂ  यह  बात  आपने  सुनी  ही  होगी  कि  पराए  के  अधीन

 स्वप्न  में  भी  सुख  नहीं  मिलता  ।  इसलिए  बहुर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  सामने  या  विदेशी  पूंजी  के  सामने

 हमें  तनिक  मात्र  भी  नहीं  झुकना  चाहिए  ।  मैं  यह  बात  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  इस  समय  देश  के

 ऊपर  2  लाख  43  हजार  314  हजार  करोड़  रुपए  का  कर्जा  है  ओर  हमारे  देश  की  आबादी

 87  करोड़  है  और  अगर  इसको  बांटा  जाए  तो  2693  रुपए  प्रति  पैदा  होने  वाले  बालक  के

 ऊपर  तो  अगर  यही  चलता  रहा  तो  हमारे  देश  में  एक  दिन  ऐप्वी  स्थिति  आ  सकती  है  कि

 हमें  इस  कर्जे  को  चुकाने  के  लिए  नाना  प्रकार  के  कष्ट  उठाने  पड़  सकते  इसलिए  चाहे  विश्व

 बैंक  मल्टी  नेशनल  कम्पनियां  चाहे  आई०एम  ०एफ०  उन  सबसे  कर्जा  लेना  बन्द  कर

 देना  चःहिए  ओर  विदेशी  पूंजी  को  जिस  खुले  ढंग  से  खुलवा  रहे  हैं  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 जिस  प्रकार  से  सरकार  विदेशी  लोगों  और  पूंजी  को  बुलावा  दे  रही  अगर  ये

 हावी  हो  गए  तो  हमारे  देश  में  राष्ट्रीय  प्रतिभूति  घोटाले  जैसी  जो  बॉंकों  में  हुई  है और

 जिप्तमें  5  हजार  करोड़  रुपए  तक  का  घोटाला  और  शेयसं  में  इतना  बड़ा  काण्ड  हुआ  जिसका

 अभी  दक  कोई  पता  नहीं  है  और  हमारी  संतदीय  समिति  इसकी  जांच  कर  रही  उसके  बाद

 निष्कर्ष  सामने  तो  विदेशी  मुद्रा  के  अन्दर  भी  इसी  प्रकार  के  घोटाले  होंगे  और  मान्यवर  यह
 हमारे  देश  के  माथे  पर  बहुत  बड़ा  कलंक  होगा  और  देश  के  सामने  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  खड़ी

 हो  जाएगी  ।  इसलिए  इस  तस्करी  इस  काले  बाजारी  इस  कर्जे  विदेशी  दबाव  से  देश  को

 मुक्त  कराने  के  लिए  ओर  देश  के  स्वामित्व  देश  की  ग्रस्मिता  देश  के  स्वाभिमान  को

 बन।ए  रखने  के  लिए  में  समझता  हूं  कि  इस  काले  कानून  को  वापस  ले  और  इसके  अन्दर

 आवश्यक  संशोधन  प्रस्तुत  करे  और  फिर  इसको  यहां  लाए  ताकि  सदन  अपनी  पूर्ण  सहमति  प्रदान

 कर  सके  ।  धन्यवाद  ।

 ]

 प्रो०  सुशान्त  खक्रवर्तो  :  सभापति  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 विधेयक  पर  चर्चा  करना  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  की  इच्छा  के  समक्ष  अपने  देश  को
 करने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुदा  कृषि  ओर  विश्व  बेंक  द्वारा  हम  पर  थोपी  गई  शर्तों  पर  चर्चा
 करना  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  से हम  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाने  का  प्रयत्न  कर  रहे
 हमारे  देश  में  एक  ऐसा  समय  था  जब  हम  यह  सोच  रहे  थे  कि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  हमें

 अपने  आन्तरिक  स्रोतों  के  विकास  और  रोजगार  के  अवसर  पैदा  प्राप्त  तकनीकी
 जानकारी  के  द्वारा  अपने  देश  में  प्राकृतिक  स्लोतों  के उपयोग  करने  तथा  घन  के  कुछ  एक  लोगों  तक
 सीमित  हो  जाने  से  रोकने  के  लिए  एकाधिकार  की  शक्ति  को  समाप्त  करने  पर  जोर  देना  था

 इस  लक्ष्य  को  सामने  रख  कर  हमने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार
 नियम  पारित  हम  यह  चाहते  थे  कि  जो  संसाधन  लोगों  की  मेहनत  ओर  पसीने  का  परिणाम

 उनका  फल  सभी  को  बराबर  मिले  ।  सामाजिक  न्याय  देने  को  हमारे  राजनैतिक  नेताओं  तथा
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 नी  तीन

 विभिन्न  सरकारों  ने  काफी  महत्त्व  परन्तु  अन्तर्राष्ट्रीय  संदर्भ  में  हमारा  अपना  अनुभव  है  कि

 घिदेशी  राष्ट्रिक  क्रिस  प्रकार  हमारे  देश  का  शोषण  कर  सकते  किस  प्रकार  धातुकर्म  कोयले  के

 भण्डारों  का  प्रयोग  उन्होंने  अपने  हितों  को  साधने  के  लिए  हमने  यह  निर्णय  लिया  कि  अपने

 देश  में  विदेशी  मुद्रा  को  बचाने  तथा  विदेशी  पूंजी  को  बाहर  से  रोकने  के  लिए  कोई  विनिमयन  होना
 चाहिए  तथा  यह  निर्णय  हमने  अपने  देश  को  आत्मनिभंर  बनाने  के  लिए  इसलिए  एम०
 आर०  टी०पी०  तथा  फेरा  अधिनियमों  के  पीछे  आत्मनिभंरता  पर  आधारित  विकास  तथा  अपनी

 कार्य  व्यवस्था  को  विकसित  ओर  आत्मनिरभेर  बनाते  का  लक्ष्य  अब  इस  सरकार  ने

 इन  अवधारणाओं  का  अलविदा  कह  दिया  इसलिए  एम०  आर०  टी०  पी०  को  वापिस  ले  लिया

 गया  है  तथा  हम  देख  रहे  हैं  कि  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम  में  संशोधन  अपना  परिवर्तन

 किए  जा  रहे  अधिनियम  में  दिए  प्रावधानों  को  देखते  हुए  यह  लगभग  एक  बिल्कुल  नया

 नियम  हमें  इस  बातों  का  तभी  पता  था  जब  1992-93  को  बजट  प्रस्तुत  करते  हुए  डा०  मनमोहन

 सिह  ने  हमारे  देश  के  लोगों  को  यह  बताया  था  कि  हम  ऐसा  फरने  जा  रहे  हमें  इनका  तब

 भी  पता  चल  गया  था  जब  हमने  अगस्त  1991  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  दिए  गए  आशप-पत्र

 को  पढ़ा  था  जिसमें  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  व्यय  को  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  हम  सभी

 प्रकार  के  विदेशी  मुद्रा  विनियमनों  को  अलविदा  कहने  जा  रहे  हैं  ।”  अब  इस  अध्यादेश  के  द्वारा

 हम  देख  रहे  हैं  कि  9  घाराओं  में  संशोधन  किया  गया  है  तथा  दो  घारायें  88  तथा  73

 जोड़ी  गई  हैं  ।  प्रतिबन्ध  हटाकर  यहां  क्या  किया  गया  है  ?  विदेश  में  संयुक्त  उद्यम  लगाने  के

 लिए  अब  अनुमति  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  निवासी  भारतीय  500  डॉलर  तक  की  विदेशी

 मद्रा  रख  सकते  हैं|  मान्यता  प्राप्त  डीलरों  के  नियमों  के  उल्लंघन  के  लिए  दण्ड  देने  की  शक्ति

 भारतीय  रिजवं  बैंक  को  दी  गई  एक  प्रावधान  मोजूद  है।इस  अधिनियम  के  अनुसार  केवल

 सोने  और  चांदी  के  सिक्कों  से  व्यापार  चल  रहा  इसके  अतिरिक्त  निर्यातकों  को  सामान  बेचने  की

 बजाय  लीज  अथवा  किश्तों  अथवा  कोई  अन्य  व्यवस्था  जो  निपटान  के  बराबर  न  पर

 देने  की  अनुमति  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  विदेश  में  मचल  सम्पत्ति  रखने  की  आय  अनुमति  दी  है  ।

 कम्पनियों  पर  से  उधार  लेने  तथा  जमा  राशियां  प्राप्त  करने  तथा  किसो  भारतीय  निवासी  से

 उनके  पक्ष  में  किसी  भी  प्रकार  की  व्यापारिक  गतिविधि  के  अधिग्रहण  अथवा  चलाने  पर  से  प्रतिबन्ध

 हटा  लिए  गए  हैं  ।

 अधिनियम  की  में  संशोधन  किया  गया  है  ।  इसके  द्वारा  भारत  के

 बाहर  अचल  सम्पत्ति  बनाने  के  प्रतिबन्ध  को  वापस  ले  लिया  गया  है  ताकि  भारतीय  रिजरवं  बेंक  को

 कुछ  शर्तों  क ेसाथ  आय  अनुमति  देने  के  लिए  सक्षम  बनाया  जा  सके  ।

 घारा  27  में  संशोधन  किया  गया  है  जिससे  भारतीय  कंपनियों  को  विदेशों  में  संयुक्त  उच्चम

 स्थापित  करने  तथा  भारतीयों  को  विदेशी  कम्पनियों  में  निदेशक  का  पद  प्राप्त  करने  की  अनुमति  मिल

 गई  सामान  के  किराए  पर  अथवा  किसी  और  प्रकार  के  इकरारनामे  के  तहत  निर्यात  को

 संचालित  करने  के  लिए  जोड़ी  गई  धारा  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने

 निदेशों  के  उल्लंघन  तथा  निर्धारित  विवरणी  दाखिल  करने  में  असफतल  रहने  पर  मान्यता  प्राप्त

 डीलरों  को  दण्ड  देने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  सक्षम  बनाता  यह  प्रावधान  किए  गए

 यह  परिवर्तन  किए  गए  इसके  अतिरिक्त  मैं  इसे  क्या  कह  कर  पुकार  सकता  हूँ  ।  मैं  इसका  वर्णन

 ऐसे  करना  चाहुगा  कि  यह  उदारीकरण  दूसरे  देशों  के  लिए  यह  अन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा
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 निर्धारित  शर्तों  के  आगे  आत्म-सभपंण  जब  उन्होंने  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ठो  मंत्री  महोदय
 ने  यह  तक॑  दिया  था  कि  उन्हें  आशा  है  कि  इन  परिवतेंनों  से  भारत  में  विदेशी  निवेश  बढ़ेगा  ।  उन्होंने

 यह  भी  यह  आशा  करते  हैं  कि  हमें  हमारे  देश  में  विदेशी  तकनीक  तथा  विदेशी  जानकारी

 भी  मिलेगी  ।  हमें  आशा  है  कि  इससे  औद्योगिक  विकास  होगा  ओर  रोजगार  की  समस्या  भी  काफी

 हृद  तक  सुलझेगी  ।”  ये  सब  दिवा  स्वप्न

 हमारे  देश  की  क्या  स्थिति  है  तथा  विदेशों  में  क्या  स्थिति  है  ?  यहां  कोन  आयेगा  ?

 वे  यहां  किसलिए  आयेंगे  ?  हमारे  देश  में  सत्ताधारी  वर्ग  की  इच्छाओं  के  अनुरूप  उन्होंने  10-15

 करोड़  लोगों  का  बाजार  अपने  लिए  बना  लिए  आस्ट्र  लिया  अपना  किसी  अन्य  देश  की  अपेक्षा

 यह  बाजार  काफी  बड़ा  है  |  क्या  हमारी  रुची  केवल  देश  में  लोगों  के  एक  विशिष्ट  वग्गं  के  विकास  में

 है  ?  क्या  इन्हीं  लोगों  की  प्रगति  को  हम  सारे  देश  की  प्रगति  मानते  समाज  के  कमजोर

 वर्ग  के  अ्रति  हमारा  क्या  दृष्टिकोण  है  ?  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  उनके  लिए

 हमने  कया  सोचा  है  ?  जो  नवयुवक  रोजगार  की  तलाश  में  है  उनके  लिए  हम  कया  कर  रहे  जो

 युवक  तिराशा  में  भटक  रहे  परन्तु  जो  देश  की  सम्पत्ति  बन  सकते  उनके  बारे  में  हमारी  क्या

 योजना  है  ?  हम  मातव  संसाधन  तथा  मानव  संसाधन  विकास  की  बातें  करते  कुछ  बहुत
 उच्चकोटि  के  मानव  हैं  ।  उनमें  योग्यता  उनमें  प्रतिभा  परन्तु  सरकार  मानव  शक्ति  को

 मानव  संसताप्रन  बन।ने  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  बेशक  कुछ  मानवीय  कमजोरियां  भी  आप

 ने  अथंव्यवस्था  का  उदारीकरण  किया  आपने  ओद्योगिक  नीति  में  परिवर्तन  किया

 है  ।  प्रतिदिन  आप  बताते  हैं  कि  इतने  सारे  प्रस्ताव  आये  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ?

 4.00  म०  प०

 उनपें  से  फितने  आए  वास्तव  में  कितना  विदेशी  निवेश  किया  गया  है  और  वह  कहां  हुआ  है  ?

 क्या  यह  निवेश  हमारे  मोलिक  उद्योग  में  हुआ  है  ओर  क्या  इसे  देश  के  आधारभूत  विकास  में
 लगाया  गया  है  ?  इस  राशि  को  एक  भी  परियोजना  पर  खर्च  नहीं  किया  गया  क्या

 आपको  विश्वास  है  कि  बाहर  के  वे  लोग  आउको  आत्मनिरभेर  बनाएंगे  और  आपके  लिए  बाजार

 छोड़  देंगे  ?  यदि  आपको  यह  विश्वास  है  तो  निश्चित  रूप  से  आप  लोक  में  रह  रहे  हैं  ।  यदि

 आप  ऐसे  विधेयक  प्रस्तुत  करते  रहे  तो  मैं  तो  कहूंगा  कि  आप  देश  की  कब्र  खोद  रहे  भारत  की
 जनता  इस  विदेेबक  को  अपनी  अथेव्यवस्था  का  अंत्येष्टि  विधेयक  समझेगी  ।  इसलिए  हम  ऐसा
 विधेयक  लाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  हैं  ।

 ये  जिनकी  मंत्री  महोदय  और  सत्तापक्ष  के  सदस्य  बात  कर  रहे  मन्दी  में
 चल  रहे  वहां  कोई  व्यवस्था  विद्यमान  नहीं  वहां  लोग  बेरोजगार  होते  जा  रहे  बेंकिग
 प्रणाली  असफल  हो  गई  अब  इन  देशों  को  बाजार  चाहिए  |  इसलिए  ये  देश  चाहते  हैं  कि  अन्य
 देश  उनके  निवेश  के  लिए  अपने  बैंक  खले  रखें  ।  क्या  आपने  बैंकिंग  घोटाला  अथवा  प्रतिभूति  घोटाले
 से  संबंधित  दस्तावेजों  का  अध्ययन  नहीं  किया  है  ?  मंत्री  महोदय  क्या  आपने  यह  नहीं  देखा  है  कि

 4.02  भ०प१०

 शरद  दिघे  पीठासीन

 विदेशी  मुद्रा  में  किया  गया  9  लाख  करोड़  के  कारोबार  में  से  6  लाख  करोड़  का  लेनदेन  विदेशी
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 बेकों  द्वारा  किया  गया  ?  इस  अनुभव  से  आपको  कुछ  सीखना  चाहिए  लेकिन  यदि  कोई  अपनी
 बात  पर  बड़ा  हो  कि  वह  कुछ  नहीं  सीखेगा  तो  देश  का  हश्र  क्या  होगा  इस  बात  का  हर  कोई  अनुमान
 लगा  सकता  वह  नहीं  जागेंगे  ।  लेकित  महाशय  इस  बात  को  याद  कि  जनता  आपको
 माफ  नहीं  जनता  आपको  इस  प्रकार  अपने  देश  को  पुनः  दाव  पर  नहीं  लगाने  देगी  अर्थात्
 भारत  को  एक  प्रकार  का  तया  उपनिवेश  बनाने  की  अनुमति  नहीं  देगी  ।  हम  ऐसे  आधिक

 वाद  का  विरोध  करते  हैं  ।

 इस  प्रकार  जिन  आशाओं  के  साथ  यह  विधेयक  तैयार  किया  गया  है  ओर  जो  आशाएं  मंत्री

 महोदय  ने  अभी  हमें  दिखाई  हैं  वे  सब  आशाएं  झूठी  विदेशों  से  कोई  निवेश  होने  वाला  नहीं

 है  ।  यदि  हो  रहा  है  तो  यह  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  हो  रहा  यह  निवेश  उन  उपभोक्ता

 वस्तुओं  में  किया  जा  रहा  है  जो  भारत  की  ओसत  जनता  नहीं  चाहती  है  ।  यह  निवेश  उन  क्षेत्रों  में

 किया  जा  रहा  है  जहां  निवेश  तो  बहुत  कम  है  लेकिन  लाभ  बहुत  अधिक  इसी  प्रकार

 से  हम  इतिहास  से  सीखते  हैं  कि  शासकों  ने  अपने  उपनिवेशवाद  का  इस  तरह  विस्तार  किया

 इसके  साथ-साथ  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे

 के  प्रावधानों  को  भी  टी  ० आर०आई०एम०एस०  और  टी  ०आर०आई०पी  ०  एस०  के  प्रावधानों  पर

 भी  गौर  यदि  हम  इसे  इस  प्रकार  देखें  कि एकाधिकार  ओर  अ्वरोधक  व्यावहारिक  व्यवहार
 अधिनियम  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  अब  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  में  भारत  से  बाहर

 रह  रहे  लोगों  की  सुविधा  के  लिए  संशोधन  किया  जा  रहा  तो  विदेशी  मुद्रा  विनिमयन  अधिनियम

 में  संशोधन  हमारे  देत  से  पूंजी  के  बहिर्गंमन  को  रोकने  के  लिए  नहीं  किया  गया  है  बल्कि  इसे

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  किया  गया  है  ।  टी०आर०आई०एम०एस०  में  ऐसे  ही  प्रावधान  हैं  ।  यदि

 इन  तीनों  को  एक  साथ  लिया  जाय  और  इन  पर  विचार  क्षिया  जाय  तो  हम  देखेंगे  कि  भारतीय

 शर्थब्यवस्था  में  कुछ  नहीं  बचा  इसलिए  खुदा  के  लिए  इन  समस्याओं  पर  गौर  कीजिए  ।  कृपया

 हमारे  देश  की  जनता  की  निर्यात  हमारे  देश  की  निर्यात  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्र  कोष  तथा  विश्व

 बैंक  की  सनक  के  समक्ष  मत  डालिए  !  राष्ट्र  आपको  माफ  नहीं  और  जनता  सड़कों  पर  उतर

 वह  अपने  विरोध  की  आवाज  बुलन्द  करेगी  ।  यहां  सदस्यों  की  संछया  के  बहुमत  से  आप

 अंशिक  रूप  से  जीत  सकते  लेकिन  आपकी  यह  जीत  जनता  के  देश  के  लिए  घातक  धिद्ध

 होगी  ।  हम  आपको  पहले  ही  एक  वैकल्पिक  सुझाव  दे  चुके  में  इस  संबंध  में  सरकार  से  अनुरोध

 करूंगा  कि  वह  इस  मामले  पर  फिर  से  गोर  करे  ।  हमारे  पास  अपने  प्राकृतिक  संसाधन  हमारे

 लोग  काम  करने  को  तैयार  हमारे  पास  अपेक्षित  तकनीकी  जानकारी  इसलिए  आप  इन  बातों

 पर  निर्भर  रहकर  जनता  की  क्रय  शक्ति  बढ़ा  सकते  यदि  आपके  पास  एक  व्यापक  आन्तरिक

 बाजार  है  तो  आपको  उसका  दोहन  करना  है  ओर  आप
 इस

 बारे  में  नहीं  सोचते  आपकी  रूचि

 तो  15  करोड़  जनता  के  उपभोग  बाजार  में  लेकिन  मैं  90  करोड़  जनता  के  बाजार  की  बात

 कर  रहा  आप  उनकी  क्रय  शक्ति  उनके  उपभोग  के
 आधार

 पर  उपभोक्ता  वस्तु  उद्योग

 लगाइए  ।  छोटे  और  लघु  ओद्योगिक  पिरामिडीय  ढांचे  के  आधार  पर  बड़े  पैमाने  के  उद्योग  स्थापित

 मूल्य  स्तर  को  निर्यातित  कीजिए  तथा  पूंजी  बहिगंमन  को  रोकिए  ।  आत्म  निर्भ  रतापूर्ण
 विकास  का  एक  यही  मार्ग  है  ।
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 यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि हमारे  पास  दिन  प्रतिदिन  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  ये  सब  बातें  वर्ष  1984  से  1989  तक  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  कही
 21.1  बिलियन  डालर  से  भी  अधिक  पूंजी  भारत  से  बाहर  चली  गई  है  ।  हमारे  देश  से  पूंजी
 बाहर  चली  जाती  यह  स्विस  बैंक  में  जमा  की  गई  है  ओर  वहां  से  वापस  लांकर  इसका  बोफोस

 जैसे  तथा  अन्य  घोटालों  में  प्रयोग  किया  जाता  यही  हमारा  घाटा  इसे  रोकने  के  लिए  हमें

 कुछ  करना  इसलिए  मैं  इस  विधेयक  का  कट्टर  विरोध  करता  हूं  ।  मैं  चाहता  हुं  कि सरकार

 इसे  प्रतिष्ठा  का  सवाल  न  देश  की  प्रतिष्ठा  ओर  देश  का  सम्मान  आप  लोगों  से  ऊपर

 इसलिए  देश  को  बचाने  के  लिए  कृपया  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लें  और  जनता  के  प्रति  कम  से
 कम  अपना  कुछ  तो  कत्तंव्य  निभाएं  जिसके  आप  आदी  नहीं  हैं  ।  स्वाघीनता  प्राप्ति  स ेलकर  अब  तक

 देश  के  खातिर  उन्होंने  ऐसे  किसी  कत्तंव्य  का  निर्वाह  नहीं  किया  है  जो  उन्हें  जनता  के  प्रति  करना

 चाहिए  था  !  अब  कम  से  कम  अयोध्या  संकट  के  पश्चात्  आपकी  अल्पमत  सरकार  ने  यह
 अध्यादेश  प्रस्तुत  किया  मैं  नहीं  जानता  आपने  10  माह  तक  प्रतीक्षा  की  ।  आपने  समय
 गंवा  दिया  ।  अब  आप  यह  अध्यादेंश  लाए  हैं  और  वह  भी  जल्दबाजी  में  |  कृपया  अपनी  सदस्य  संख्या
 के  आंकड़ों  के  आधार  पर  इस  विधेयक  को  पारित  करने  का  प्रयास  न  इस  पर  पुनिवचार
 इसे  वापस  ले  इस  पर  जनमत  लें  ओर  देश  की  बचाएं  ।  महोदय  ।

 ]

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  सभापति  अध्यादेश  की  अस्वीकृति  के  लिए  मैंने  भी  प्रस्ताव
 दिया  मुझे  खुशी  है  कि  हमारे  मित्र  श्री  लोढा  जी  और  हमारे  और  जो  साथी  बोल  चुके
 संसद  में  वित्तीय  मुद्दों  पर  बिरला  ही  कोई  मामला  आता  है  जिस  पर  विरोधी  पक्ष  एकमत
 हो  ।  यह  एक  ऐसा  ही  मुद्दा

 सभापति  मेरे  लिए  यह  ओर  भी  ददं  की  बात  1973  में  भी  मैं  लोक  सभा  का
 सदस्य  था  जब  यह  फेरा  का  अधिनियम  पारित  हुआ  था  ।  उसमें  यथाशक्ति  मेरा  भी  योगदान  था  ।
 आज  उसमें  यह  संशोधन  नहीं  उसके  ये  उल्टे  जा  रहा  उस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  था  देश
 में  विदेशी  मुद्रा  को  आने  देने  में  सहुलियत  पैदा  करना  ।

 ओर  यहां  से  चुराकर  भगाना  ओर  बाघा  करना  उसको  इसमें  तोड़ा  जा  रहा  अभी

 हमारे  मंत्री  जी  ने  कहा  ओर  प्रस्तावना  में  भी एक  आदत  सी  बन  गई  है  ।  प्रचार  के  अन्य  माध्यम
 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  सब  चिल्ला  रहे  हैं  कि  दुनिया  में  परिवर्तन  है  ।  हम  जानते  हैं  परिवर्तन
 अमेरिका  के  पूर्व  राष्ट्रपति  श्री  बुश  जब  जापान  गए  थे  इसी  बाजार  की  भीख  के  लिए  कि  अमेरिकी  माल
 को  जापान  आने  दो  ओर  जापान  के  माल  अमेरिका  न  भेजे  ।  एक  राजकीय  भोज  में  वे  बेहोश  होकर
 गिर  पड़े

 '*'  और  बाद  में  अमेरिका  की  जनता  ने  उनको  हटा  दिया  ।  जो  कुछ  नकल  कर

 रहे  हैं  ओर  हमारे  प्रधानमंत्री  बोल  चुके  थे ओर  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  मुंह  से एक  गलत  वाक्य
 निकला  कि  येल्तसिन  ने  रूस  को  पहला  जनतनन््त्रवादी  बनाया  है।वे  नकल  कर  रहे  हैं  तो  हम  देख  रहे
 हैं  कि एक  आदमी  चाहता  है  कि  सबको  भंग  करके  अपने  हाथ  में  अधिकार  ले  किस  अधिकार
 की  तैयारी  हम  कर  रहे  हम  विकासशील  देश  हम  अविकस्ित  नहीं  बल्कि  अधंविकसित  देश
 देश  आजादी  के  बाद  सभी  त्रुटियों  के  बावजूद  आगे  बढ़े  हैं  ओर  जहां  सुई  नई  नहीं  बनती
 ब्लेड  नहीं  बनता  था  तो  आज  हम  बनाने  लग  गए  जो  हम  चाहते  हैं  वह  प्रगति  नहीं  हुई
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 बीना

 जो  प्रगति  हुई  है  तो  वह  आजादी  के  बाद  कुछ  मूलभूत  नीतियों  को  लेकर  हुई  यह  उसी  दौर  का
 विधेयक  था  जब  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  हुआ  था  और  जब  राजा  महाराजाओं  के  प्रिविप्ं  खत्म

 किए  गए  थे  और  तब  तत्कालीन  शासक  दल  ने  प्रधानमंत्री  को  ही  कांग्रेस  स ेनिकाल  दिया  था  ।  यह
 उस  समय  का  विधेयक  है  ओर  उसको  आज  उलटने  का  श्रयास  हो  रहा  उलटठने  के  प्रयास  में
 किस  बात  के  लिए  आमंत्रण  दे  रहे  हम  इसलिए  कर  रहे  हैं  कि  हमारे  यहां  से  निर्यात  बढ़  सके  ।

 इसलिए  निर्यात  बढ़ायेंगे  कि  हम  आयात  बढ़ा  सके  ।  आयात  के  लिए  निर्यात  और  निर्यात  के  लिए
 आयात  तो  क्या  यह  90  करोड़  देश  की  जनता  के  लिए  कोई  वित्तीय  नीति  है  या  चत्रब्यूह  है  ।  इसी
 मामले  में  हम  पैष्ा  ज्ञान  विज्ञान  के  मामले  में  हम  पिछड़े  हैं  और  साधन  के

 मामले  में  भी  पिछड़े  हैं  जो  हम  नहीं  कर  सकते  विदेशी  पूंजी  आए  ।  जो  हमारे  प्रवासी  भारतीय

 हैं  तो  उनकी  पूंजी  का  तभी  हम  स्वागत  करेंगे  जबकि  हमारा  उत्पादन  बढ़े  या  विकास  हो  और

 मुनाफे  का  पंसा  वे  ले  जाएं  तो  हम  एतराज  नहीं  खतरा  यह  हो  रहा  है  आप  तस्कर  को

 तस्कर  कहने  की  हालत  में  नहीं  है इसलिए  केवल  आर्थिक  मामला  नहों  है  ।  हमारे  भित्रों  ने  कहा  है
 कि  हमारी  स्वतंत्र  नीति  पर  चोट  पड़  रही  अभी  हाल  की  बम्बई  की  घटना  है  और  आज  तस्कर

 के  पैसे  ने  क्या  कमाल  कर  दिया  यह  केवल  वित्तीय  क्षेत्र  में  नहीं  बल्कि  कितना  भयंकर  खतरा

 हमारी  राजनीतिक  स्थिति  में  पैदा  कर  देता  अब  इसकी  अति  हो  गई  है  तो  यह  कहने  की

 हिम्मत  मुझमें  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  तस्करों  को  छूट  देंगे  तो  वह  भला  आदमी  बन  जाएगा  और

 बहुत  वर्षों  से  हम  चिल्ला  रहे  हैं  कि  समानान्तर  काला-बाजार  चल  रहा  है  ।  अब  फिर  काला-बाजा री
 को  आप  छूट  दे  रहे  आप  कहते  हैं  कि  जितना  सोना  चाहो  विदेश  से  खरीद  कर  ले  आओ  यहां

 हम  हिसाब  नहीं  मार्गेग  कि  कहां  से  लाये  ।  कल  हमने  पारित  किया  जो  बिल  उसमें  भी  यही  हालत
 आज  फिर  इसको  आप  ला  रहे  हैं  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  ।  हमने  सुना  अखबारों  में  पढ़कर  कुछ

 मित्र  हमसे  कह  रहे  थे  कि  डालर  की  भूख  रूस  में  हो  गई  आप  देख  रहे  हैं  कि  अमरीका  के

 राष्ट्रपति  कह  रहे  हैं  कि  हम  मदद  येल्तसिन  को  दुनियां  का  इतना  शक्तिशाली  देश

 वह  रहा  है  वहां  भी  विदेशी  हुकूमत  दखल  दे  रही  है  |  मेरी  समझ  में  अगर  नीति  दुरुस्त  हो  तो  वहां

 अभी  भी  खतरे  को  टाला  जा  सकता  लेकिन  हमारी  नीति  पर  क्यों  श्वतरा  हो  रहा  इसलिए

 एक  आजाद  देश  के  स्वदेशी  ओर  स्वावलम्बी  देश  के  नाते  हमारे  सामने  जो  विघेयक  आया  है

 वह  खतरे  की  एक  घंटी  के  रूप  में  जहां  पूरी  की  पूरी  क्लाज  हटाई  जा  रही  है  ।

 ]
 भी  प्रतिभूति  के  भारत  में  रखे  जा  रहे  रजिस्टर  से  हटाकर  भारत  से  बाहर  किसी

 देश  में  रखे  जा  रहे  रजिस्टर  में  अन्तरित  करने  संबंधी  प्रतिबन्ध  को  हटाया  जाना  ।”

 कोई  भी  सिर्फ  कागज  पर  हम  देश  के  अन्दर  जो  रजिस्टर्ड  हैं  उसको  सीधे  बदल  देंगे

 ओर  विदेश  में  कहीं  रजिस्टरड  है  उसमें  वह  चला  वह  करोड़ों  में  अरबों  में  हो  या  खरकों

 में  कोई  बंधन  नहीं  कोई  सीमा  नहीं  है  |  क्या  मंत्री  जी  ने  पढ़ा  क्या  हमारे  मंत्रिमण्डल  ने

 इसको  समक्षबूक्षकर  किया  है  ।  क्या  हमारे  जिम्मेदार  अधिकारियों  ने  समझ-बूझकर  किया

 है  या  कहीं  से  कोई  हुक्मनामा  आया  और  हसमें  उसको  घुसेड़  दिया  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि

 पढ़ने  की  समझने  की  सामथ्यं  नहीं  लेकिन  वहीं  पर  एक  कल्लम  लगा  देने  से  जो  भी  सम्पत्ति  हो
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 वह  सीधे  उनके  हाथ  में  चली  इस  प्रकार  की  अनेक  धारायें  इसमें  इसलिए  विश्वास  नहीं

 होता  है  कि  हमारी  संसद  में  इस  तरह  का  विधेयक  भी  पेश  किया  जा  सकता  पारित  होने  की  तो

 बात  ही  छोड़  दीजिए  ।  मैंने  अपनी  ओर  से  नहीं  कहा  मैंने  उद्ध,ण  दिया  वैसे  अगर  यहां  कोई
 आदमी  काम  करे  उसके  लिए  छूट  कोई  विशेषज्ञ  उसको  हम  राजकीय  क्षेत्र  में  निजी

 क्षेत्र  में  मंगवारयें  उसके  लिए  कोई  रोक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  वह  उस  ज्ञान  के  उस  विशेषज्ञता

 के  लिए  आ  सकता  है  जित्तका  हमारे  यहां  अभाव  है  ।  मगर  विदेशी  मुद्रा  के  मामले  में  इस  प्रकार  की

 रोक  नहीं  जो  रोक  है  वह  भी  हटा  दी  जाएगी  तो  यह  हमारी  आशिक  स्वतंत्रता  के  ऊपर  बड़े
 जोरों  से  हथौड़े  की  चोट  बहुत  बड़ा  आघात  इससे  कांग्रे  स  पार्टी  नाक  के  बल  पर  नकेल  देकर

 घसीटे  जा  रही  है  ।  जिम्त  पार्टी  का  एक  इतिहास  रहा  काफी  गड़बड़ियां  भी  रही  हमारे
 जैसे  लोग  इसी  भावना  से  इन  नीतियों  को  गलत  समझ  कर  कम्युनिस्ट  हुए  मैं  सन्न

 1938-40  की  बात  कर  रहा  फिर  भी  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  से  विकास  से

 राष्ट्रीय  क्षेत्र  को  मजबूत  करने  से  लेकर  जिसका  एक  इतिहास  रहा  है  क्या  आज  के  दिन  जब  हम

 शहीदे  आजम  राजगुरु  और  सुखदेव  की  शहादत  का  दिन  मना  रहे  क्या  यह  काला  कानून
 लाकर  हम  एक  कलंक  इस  संसद  के  माथे  पर  लगाने  को  कटिबद्ध  नहीं  मैं  समझता  हूं  बड़ी

 गहरी  चोट  दी  जा  रही  इन  धाराओं  का  ओर  उद्ध.ण  दिया  जाए  तो  मालूम  पड़ता  है  कि  रिजवं

 बैंक  आफ  इंडिया  की  क्या  भूमिका  रह  भारत  सरकार  के  वित्त  विभाग  की  भूमिका  कया

 रह  जाएगी  ।  मुझे  यह  आशा  यह  डर  नहीं  है  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनीज  आकर  उत्पादक  उद्योग

 यहां  पर  खड़ा  वह  नहीं  करेंगी  |  हम  हाल  में  चीन  गए  थे  वहां  सरकारी  तौर  पर  भी  ओर

 कम्युनिस्ट  पार्टी  के  कार्यालय  में  भी  जाकर  हमने  अलग  से  जानने  की  कोशिश  की  कि  शंघाई

 मुक्त  क्षेत्र  ”  क्या  बीजिंग  का  क्षेत्र  मुफ्त  क्षेत्र  है  तो  हमने  देखा  कि  एक  भी  भारी  उद्योग

 किसी  विदेशी  कम्पनी  ने  खड़ा  नहीं  किया  मैं  समझता  हूं  कि  खड़ा  भी  नहीं  करेंगे  ।  200  वर्षों  के

 अंग्रेजी  राज  में  उन्होंने  भी  नहीं  किया  ।  इसलिए  पर  चढ़कर  कपड़ा  उद्योग  बढ़ा  क्योंकि  चरखा

 चलाकर  विदेशी  कपड़े  के  प्रति  घुणा  का  वातावरण  तंयार  करती  थी  और  वह  विज्ञापन  का  काम

 करती  इसलिए  मैं  कह  रहा  था  कि  उनसे  पूछा  कि  बताइए  कोई  बड़ा  उद्योग  स्थापित  किया  है

 तो  कहा  कि  एक  बैंक  स्थापित  किया  उत्पादन  का  क्या  हुआ  ?  लेकिन  उन्होंने  सीमित  इलाके  में

 किया  उसके  द्वारा  नहीं  |  आप  इकट्ठा  अखण्ड  राज दे  रहे  हैं  |  पूरे  देश  की  राजसत्ता  के  नियम

 को  खत्म  कर  रहें  हैं  इसलिए  यह  बहुत  ही  खतरनाक  विधेयक  है  ।  मैं  इतना  आग्रह  करूंगा  कि  अगर

 आप  कहीं  वचन  दे  चुके  या  कहीं  अपना  दिमाग  बंधक  रख  चुके  हों  तो  भी  कम  से  कन्  इसको

 बाप  लोकमत  जानने  के  लिए  रख  आप  जल्दी  न  करें  ओर  इतनी  भयंकर  गलती  न  जो

 मंत्री  जी  ने  उस  समय  कानून  पारित  करने  में  त्रुटियां  रह  गयी  1973  से  1993  तक

 इस  कानून  ने  हमें  अपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  में  मदद  की  ।  विदेशी  मुद्रा  को  अजित  करने  में  मदद

 की  ।  वित्तीय  स्वतंत्रता  में  मदद  उसमें  सुधार  की  आवश्यकता  कोई  गलती  न  हो  ।

 जैसा  किसी०  आर०पी०  1898  से  1973  तक  किया  तो  इन  तबदीलियों  में  कोई  एतरःज  की  बात

 नहीं  है  मगर  आप  भयंकर  दिशा  में  जा  रहे  इसलिए  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  सभापति

 बह  खुशी  की  बात  है  कि  समस्त  विरोध  पक्ष  एकमत है  कांग्रेस  के  मित्रों  से  आग्रह  करूंगा  कि  देश

 हित  में  जाप  भी  विरोध  पक्ष  का  साथ  दें  ओर  विधेयक  को  रुकवायें  ।  यदि  नहीं  रुक  सके  तो  विधेयक

 को  तामंजूर  करके  इस  सरकार  को  यह  दिखला  दें  कि  देश  सबसे  बड़ा  संसद  आपसे  बड़ी  है  ।

 झाना  ही  भाश्चह  करके  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 है३९
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 |

 श्री  पी०जो०  नारायणन  :  सरकार  ने  एक  अध्यादेश  जारी  किया

 है  जिसमें  विदेशी  सीधे  निवेश  को  आकर्षित  उत्पादन  बढ़ाने  और  निर्यात  संवर्धत  करने  हेतु
 ओर  अधिक  अनुकूल  वातावरण  पैदा  करने  के  लिए  विदेशी  विनियमन  अधिनियम  1973  के
 उपबन्ध  में  संशोधन  करने  का  प्रावधान  अध्यादेश  में  9  धाराएं  हटा  दी  गई  19  धाराएं
 संशोधित  की  गई  हैं  ओर  दो  धाराएं  जोड़ी  गई  अध्यादेश  को  कानून  का  रूप  दिया  गया

 इसके  विविध  आयाम  इसकी  सावधानीपूर्वक  सक्षम  अध्ययन  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 अब  इभ  विधेयक  में  कई  संशोधन  रखकर  अधिनियम  की  कई  घाराओं  से  कई  प्रतिबन्धों  को

 हटाकर  इसकी  कई  घाराओं  को  समाप्त  कर  देने  से  भारतीय  उद्योग  विशेषकर  मझोले  और  ल्ु
 उद्योग  समाप्त  हो  जाएंगे  क्योंकि  ये  उद्योग  बड़े  उद्योगों  तथा  विदेशी  कम्पनियों  की  प्रतियोगिता  के

 सामने  नहीं  टिक  पाएंगे  ।

 में  संक्षिप्त  रूप  से  कुछ  महत्वपूर्ण  संशोधनों  की  विभिन्न  पहलुओं  का  उल्लेख  करना

 खण्ड  5  में  अधिनियम  की  घारा  13  के  अन्तगंत  आभूषण  और  मूल्यवान  रलनों

 के  आयात  और  निर्यात  पर  से  प्रतिबन्ध  हटाने  का  प्रावधान  किया  गया

 अधिनियम  की  धारा  13  को  हटाने  से  यह  मालूम  नहीं  पड़ता  कि  क्या  सरकार  का  इरादा
 देश  में  इन  बहुमूल्य  धातुओं  की  तस्करी  को  रोकना

 देश  में  स्वर्ण  और  चांदी  की  तस्करी  को  रोकने  के  अन्य  कड़े  उपाय  करने  के

 अधिनियम  की  घारा  13  के  अन्तगंत  प्रतिबन्ध  हटाए  जाने  से  तस्करों  को  खुले  बाजार  में  इसकी
 बिक्री  करने  में  मदद  मिलेगी  देश  में  कुछ  स्वर्ण  खानों  के  बन्द  होने  स ेशायद  सरकार  का  इरादा  देश

 में  स्वर्ण  और  चांदी  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  का  है  चाहे  इसके  लिए  कुछ  भी  उपाय  अपनाना  पड़े  ।

 खण्ड  14  में  अधिनियम  की  धारा  27  को  हटाने  का  प्रावधान  किया  गया  है  जिसके  अन्तगंत

 भारत  में  रहने  वाले  व्यक्तिं  का  भारत  से  बाहर  किसी  कम्पनी  से  सम्पर्क  स्थापित  करने  या  उसमें

 सहयोग  करने  पर  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  व्यवस्था  घारा  27  के  अन्तर्गत  प्रतिबन्धों  को

 हटाने  से  इसका  मतलब  यह  होगा  कि  देश  के  नागरिकों  को  ऐसी  गतिविधियों  में  लिप्त  होने  की

 स्वतन्त्रता  है  जो  देश  की  आर्थिक  प्रगति  के  प्रतिकूल  है  ।

 मेरा  तो  दृढ़  मत  है  कि  भारत  के  नागरिकों  पर  उनकी  गतिविधियों  पर  निगरानी

 रखने  के  लिए  कोई  नियन्त्रण  अवश्य  होना  चाहिए  ।

 खण्ड  17  में  घारा  30  में  संशोधन  करने  का  प्राभधान  इसका  लक्ष्य  ऐसे  विदेशी

 नापरिक  के  मारत  में  रोजगार  प्राप्त  करने  पर  प्रतिबन्ध  हटाना  है  यदि  वह  नागरिक  भारत  में

 प्राप्त  घनराशि  से  विदेशी  मुद्रा  हासिल  करे  ।  विदेशी  नागरिक  पर  से  प्रतिबन्ध  हटाने  का  मतलब

 विदेशी  मुद्रा  का  बहिगेंमन  क्योंकि  इस  स्थिति  में  विदेशी  नागरिक  अपनी  अजित  धनराणशी

 विदेशों  में  अपने  सम्बन्धियों  को  भेजेगा  ।  सरकार  को  केवल  उन्हीं  परिस्थितियों  में  उन्हें  धनराशी

 बाहर  भेजने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  जहां  ऐसी  अत्याधुनिक  प्रौद्योगिकी  अन्तग्रंस्त  हो  जिसके

 लिए  विदेशी  विशेषज्ञों  की आवश्यकता  हो  ।  लेकिन  अन्य  सभी  मामलों  में  यह  प्रतिबन्ध  जारी
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 रहना  चाहिए  ।  अन्यथा  1993-94  के  बजट  प्रस्तावों  में  नेहित  सरकार  की  उदारीफरण  की  नीति

 इसमें  दी  गई  विभिन्न  रियायतें  ओर  छूट  निरथंक  हो  जाएंगे  ।

 खण्ड  19  में  घारा  32  को  हटाने  का  प्रावधान  है  जिसमें  भारत  के  बाहर  मार्गों  को  बुक
 करने  संबंधी  विमान  तेवाओं  और  विदेश  यात्रा  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  उपबन्ध  किया  गया

 इससे  भारत  के  नागरिकों  को  विदेशों  में  कोई  भी  व्यवसाय  करने  और  किसी  भी  देश  में

 जाने  जिसके  लिए  कोई  भी  अनुमति  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  की  पुरी-पूरी  स्वतन्त्रता  मिल

 जाएगी  ।  वे  विदेशों  में  कई  वर्षों  तक  रह  भी  सकते  यदि  ऐसा  है  तो  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  किसी  विदेशी  नागरिक  को  इस  तरह  की  स्वतन्त्रता  जब  तक  वह  चाहे  तब  तक  भारत  में  रह
 !

 सकता  की  भी  हाल  ही  में  बम्बई  में  हुई  विध्वंशक  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  को

 देखते  हुए  मैं  समझता  हूं  कि  विदेशी  नागरिकों  को  व्यापार  और  व्यवसाय  के  परदे  में  अपनी

 विरोधी  गतिविधियां  चलाने  की  पूरी  स्वतन्त्रता  देना  उचित  नहीं  है  ।

 खण्ड  34  के  तहत  घारा  71(3)  में  संशोधन  किया  गया  है  जिसके  अनुसार  एक  व्यक्ति  द्वारा
 डालर  रखने  की  सीमा  को  8  से  बढ़ाकर  500  डालर  कर  दिया  गया  मेरे  विचार  से

 यह  सीमा  बढ़ने  से  रुपये  की  पूर्ण  परिवर्तनीयता  के  कारण  जो  लाभ  वह  नगण्य  हो  जाएगा
 क्योंकि  संबंधी  लेन-देन  सक्रिय  हो  जाएगा  और  करेंसी  एक्सचेंज  बाजार  में  इसकी  सक्रियता

 बड़  जाएगी  ।

 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मौजूदा  फेरा

 विधेयक  के  पारित  होने  के  बाद  सरकार  उदारतापूर्वक  बड़ी  कम्पनियों  और  बड़े  ध्यावसायिक
 घरानों  का  और  अधिक  विस्तार  करने  तथा  उदारी  करण  की  नीति  के  तहत  और  अधिक  लाभ  प्राप्त  कर

 सकेंगी  ।  इससे  अमीर  ओर  अधिक  अमीर  तथा  गरीब  और  अधिक  गरीब  हो  जाएंगे  और  मेरे  विचार

 से  यह  सरकार  की  नीति  नहीं  है  ।

 लेकिन  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  यह  है  कि  उदारीकरण  लाने  और  1991  में  ओद्योगिक
 नीति  पेश  करने  तथा  रुपये  की  पूर्ण  परिवतंनीयता  और  अब्च  इस  फेरा  विधेयक  के  आने
 के  बाद  भी  सरकार  केवल  उम्मीद  ही  कर  सकती  है  कि  भारतीय  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  वस्तुओं
 को  अच्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  स्वतः  ही  मूल्य  का  लाभ  मिल  जाएगा  ।  यह  अत्यधिक  संदेह  पूर्ण  है  कि

 क्या  भारतीय  माल  अत्यधिक  प्रतिस्पर्धा  से  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  टिक  पाएगा  ।  इसलिए  मैं  इस
 विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 विरोध  करने  के  अनेक  कारण  हैं  और  बुनियादी  कारण  स्पष्ट  करने  के  लिए  मुझे  पर्याप्त  समय  नहीं
 मिलेगा  |  इसलिए  मैं  केवल  कुछ  मुद्दे  ही  ताकि  आप  विधेयक  के  अत्यधिक  इसकी
 आवश्यकता  तथा  श्रो  नीतीश  कुमार  द्वारा  प्रस्तुत  निरनुमोदन  प्रस्ताव  का  समर्थन  करने  की  जरूरत

 को  वास्तव  में  समझ  सकें  ।

 ऐप्ता  अधिनियम  है  जिसे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बनाया  गया  कि

 राष्ट्रीय  हित  उचित  रूप  से  सुरक्षित  रहें  ।  राष्ट्रीय  हित  से  मेरा  सीधा-सा  अर्थ  यही  है  कि  भारत  की

 आत्म-निर्भ रता  की  नीति  तथा  आर्थिक  आधार  को  मजबूत  करने  ओर  इसके  विस्तार  करने  को  और

 अधिक  बढ़ावा  दिया  जाए  ।
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 सांविधघिक  संकल्प

 भारत  की  अर्थं-व्यवस्था  के  स्वतन्त्र  स्वरूप  को  मजबूत  करने  से  यह  अभिप्राय  है  कि  हम
 शसी  प्रोद्योगिकी  का  आयात  करेंगे  जिसकी  अत्यधिक  जरूरत  संक्षेप  में  यह  कहेंगे  कि  प्रोशोमिकी
 का  आयात  खूले  निमंत्रण  के  तौर  पर  नहीं  बल्कि  चयनात्मक  होना  फेरा  अधिनियम  का

 अह  बुनियादी  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जाता  क्योंकि  यह  विधेयक  1973  के  विधेयक  की  र्णतः
 नगण्य  अथवा  समाप्त  करना  चाहता  न

 सरकार  ने  बहुत  ही  चालाकीपूर्ण  सलाह  ली  है  ।  वह  अप्रनी  मौजूदा  आथिक

 जिसे  मैं  संरचनात्मक  समन्वय  कायेक्रम  ए०  कहता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  नया

 विधेयक  ला  सकती  थी  |  यह  एस०  ए०  पी०  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  नया

 एक  नई  शुरूआत  है  ।  संसद  के  दिमाग  में  भ्रम  उत्पन्न  करने  के  लिए  हसे  संशोधन  के  रूप  में  लाया

 गया  है  |  लेकिन  यह  संशोधन  नहीं  हे  ।  गह  मूल  अधिनियम  के  बुनियादी  उद्देश्यों  का

 उल्लंघन  मैं  इस  समय  इस  मुद्दे  पर  प्रश्न  नहीं  उठा  क्योंकि  यह  पुनःस्थापित  हो  चुका  है
 ओर  हम  इस  पर  चर्चा  कर  रहे

 यह  विधेयक  देश  की  आधिक  स्वतन्त्रता  क ेलिए  अनेक  कठिनाइयों  से  परिपूर्ण  है  ।  मैं  केवल

 4  या  5  उदाहरण  आपके  ध्यान  में  लाऊंगा  ।

 पहला  उदाहरण  यह  है  कि  किसी  भी  भारतीय  कम्पनी  में  40  प्रतिशत  से  कम  इक्विटी

 रखने  वाली  विदेशी  कम्पनियां  भारत  में  अपनी  शाखाएं  खोल  सकती  अर्थात्  प्रत्येक  विदेशी

 कम्पनी  जिसमें  विदेशी  निवेशकर्त्ता  हैं  ओर  जो  भारत  में  किसी  कम्पनी  में  40  प्रतिशत  इक्विटी

 रखती  देश  भर  में  अपने  कार्यालय  खोल  सकती  इसका  मतलब  है  कि  आप  देश  के  सभी  भागों

 में  उन्हें  प्री  छट  दे  रहे  हैं  ।

 दूसरे  जहां  तक  इन  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  वे  स्वतन्त्रतापृवंक  भारत  में  किसी  भी  उद्यम

 को  या  आंशिक  रूप  से  प्राप्त  कर  सकती  हैं  ओर  अपनी  पसन्द  के  अनुसार  वाणिज्य

 और  उद्योग  चला  सकती  है  ।  केवल  कृषि  और  पौधे  रोपने  का  काये  ही  इसका  अपवाद  है  |  कुछ

 अन्तराल  के  बाद  अगर  सरकार  की  नीति  यही  रही  तो  उन्हें  कृषि  और  पौध  रोपण  के  कार्य  करने

 की  भी  अनुमति  मिल  जाएगी  ।  इस  प्रकार  हमारे  देश  की  पूरी  अर्थ-व्यवस्था  विदेशी  कम्पन्  यों  हेतु

 खोल  दी  गई  है  ।  ये  कम्पनियां  इस  देश  में  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  ले  सकती  जमा  राशि  जुटा

 सकती  अधिग्रहण  कर  सकती  हैं  ओर  इस  देश  में  रूचि  ले  सकती  पहले  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों

 के  पक्ष  में  यह  तकं  दिया  जाता  था  किवे  न  सिर्फ  नई  प्रोद्योगिकी  ला  रही  बल्कि  वे  नई  पंजी

 भी  ला  रही  अब  आप  इस  संशोधन  के  माध्यम  से
 अथवा  इत्  फेरा  को  समाप्त  करके  बहुराष्ट्रीय

 कम्पनियों  को  अनुमति  दे  रहे  हैं  कि  वे  देश  के  अन्दर  ही  राशि  जुटा  सकती  रुचि  उत्पन्न  कर

 सकती  हैं  और  अपने  व्यापार  हितों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  वे  पूंजी  आयात  के  लिए  अधिक  इच्छुक

 नहीं  वे  धनराशि  वे  इस  देश  से  पूंजी  इस  देश  से  रुचि  रखेंगे  और  लाभ

 की  मात्रा  बढ़ाएंगे  और  इसे  बाहर  ले  जाएंगे  ।  इस  प्रकार  यह  वास्तव  में  पूंजी  का  आयात  नहीं  है

 इस  प्रक्रिया  के  तहत  तो  जैसा  कि  मेरे  कुछ  मित्र  कह  रहे  यह
 निर्यात-आयात

 ओर  आयात-निर्यात

 का  एक  बुरा  चक्र  बाहर  भारतीय  पूंजी  का  यह  बहिगंमन  लाभ
 के

 ख्प  में
 होगा

 तथा  इसे  वापस

 भेजने  की  योग्यता  या  क्षमता  के  रूप  में  होगा  ।  इसलिए  यह  ऐसा  विधेयक  नहीं  है  जो  विदेशी  नुद्रा

 यह  तो  देश  की  पूंजी  बाहर  जाने  के  रास्ते  भी
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 सांविधिक  संव.ल्प

 यह  विधेयक  यह  भी  अनुमति  देता  है  कि  विदेशी  विमान  जहाज  यात्रा

 एजेंट  इस  देश  में  अयना  व्यापार  कर  सकते  हैं  ।  गह  मन्त्री  जी  आप  एक  विद्वान्  व्यक्षित  यह
 सीधे  तौर  पर  सम्बद्ध  नहीं  मैं  तो  केवल  डन्कल  प्रस्ताव  का  उदाहरण  दे  रहा  हूं  ।  बे  यह  भी

 चाहते  है  कि  हमारे  देश  का  सेवा  क्षंत्र  भी  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  तथा  विदेशी  पूंजी  के  लिए

 खोल  दिया  जाए  ।

 इसलिए  आप  जानते  हैं  कि  व्यापार  से  संबंधित  निवेश  उपाय  करने  की  जरूरत  बेंकों

 का  क्षत्र  खोलना  बीमा  कम्पनियों  का  क्षत्र  खोलना  सेवा  क्षेत्र  को  विदेशी  पूंजी  के  प्रवेश

 हेतु  खोलना  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  यह  एक  शर्त  यह  डन्कल  प्रारूप  प्रस्ताव  का  एक
 विषय  है  ।  आप  इस  गलत  विधेयक  के  माध्यम  से  ये  बातें  देश  की  अथ॑-व्यवस्था  में  ला  रहे  थे  ।  यदि

 आप  में  इतना  नैतिक  साहस  होता  तो  आप  एक  पृथक  विधेयक  ला  सकते  थे  ओर  कह  सकते  थे  कि

 हम  डन्कल  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  रहे  सेवा  क्षेत्र  में  विदेशी  पूंजी  की  अनुमति  देना  चाहते  हैं  और

 बीमा  क्षंत्र  में  विदेशी  पूंजी  के  प्रवेश  को  अनुमति  दे  रहे  हैं  ओर  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण
 समाप्त  कर  रहे  हैं  इत्यादि  ।  अगर  ऐसा  ईमानदारीपूर्ण  साहसपूर्ण  प्रयास  होता  तो  देश  जानता

 कि  आप  कया  हैं  ।  आपके  असली  स्वरूप  का  पता  चल  सकता  था  ।  अब  आप  अपना  चेहरा  ढकना

 घाहते  हैं  ओर  हमें  भ्रमित  करना  चाहते  हैं  मेरे  विचार  से  हमारे  देश  की  स्वतन्त्र  अर्थ-व्यवस्था  तथा
 सार्वभोमिकता  को  नष्ट  करने  के  इस  विधेयक  के  उद्द  श्व  के  प्रति  अधिकतर  विपक्षी  सदस्य  भ्रमित

 नहीं  होंगे  ।

 यह  कदम  देश  के  हित  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  बेचने  की  दिशा  में  उठाया  गया  कदम

 इस  गम्भीर  प्रभाव  के  कारण  ही  मैं  इसका  अत्यधिक  विरोध  करता  मैं  समझता  हूं  विः  सभा  यह
 मानेगी  कि  अगर  यह  विधेयक  पारित  होकर  अधिनियम  बन  गया  तो  इस  विधेयक  के  प्रति  आपका

 समर्थन  उन  द्वारा  विश्वासघात  का  कदम  है  ।

 श्री  पी०  सी०  थामस  नई  आधिक  नीति  को  देखते  हुए  तथा  अनेक  परिवतेंनों

 के  कारण  हमें  जो  आशाएं  हैं  उन्हें  देखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  विनियमन  बनाए  जाएं  और  यह

 सुनिश्चित  करना  भी  आवश्यक  है  कि  इस  देश  में  पूंजी  के  आने  तथा  और  अधिक  ओद्योगिकीकरण

 करने  के  राषघ्ते  में  अधिक  नियन्त्रण  और  विनियमन  न  हो  ।

 इसे  देखते  हुए  मैं  नहीं  सैमझता  कि  विधेयक  के  उठाई  गई  आपत्तियां  उचित  हैं  मुझे

 नहीं  लगता  कि  हम  अनेक  वर्षों  से  हो  रही  तस्करी  को  रोकने  में  सफल  हुए  हम  सख्त  उपाय
 करने  सफल  इसलिए  भी  नहीं  हुए  कि  हमारे  बल  पर्याप्त  मात्रा  में  सुसज्जित  नहीं  हैं  तथा  हमारे  कानून
 में  भी  खामियां  अब  समय  आ  गया  है  जब  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  तस्करी  और  बिना

 हिसाव-क्िताब  की  पूंजी  के  आगमन  पर  रोक  मैं  समझता  हूं  कि  इसके  लिए  नई  औद्योगिक
 नीति  के  तहत  कई  कदम  उठाए  गए  हैं  अब  इनका  परिणाम  निकल  रहा  है  एक  कारण  यह  भी  हो
 सकता  है  कि  तस्करी  के  काये  कर  रहे  अनेक  उच्च  व्यक्ति  और  अनेक  उच्च  नेता  इस  नई  नीति  के
 विरुद्ध  क्यों  हैं  और  उचित  माध्यम  से  सोना  लाने  तथा  इस  प्रकार  उदारीकरण  करने  के  विरुद्ध  क्यों

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  विदेशी  नागरिकों  को  भारत  में  आकर  अपनी  फंक्ट्रियां  स्थापित  करने
 तथा  अपने  व्यवसाय  को  फंलाने  के  लिए  स्वतन्त्रता  दी  जाए  और  इसे  विनियमित  किया  मैं
 वास्तव  में  यह  महसूस  करता  हुं  कि  ऐसे  विदेशी  पूंजी  के  आगमन  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए

 234



 2  1915  विदेशी  मुद्रा  विनियमय  विधेयक  सम्बन्धी

 सांविधिक  संकल्प

 विक  प्रयास  किए  जाए  ।  मेरे  विचार  से  विनियमन  हो  लेकिन  इस  प्रकार  का  कानून  भी  हो  ।  और

 मैं  नहीं  सोचता  कि  इस  संशोधन  द्वारा  जो  कानून  विधान  बनाया  गया  है  उनमें  कोई  विनियम

 नहीं  हैं  ।

 उदाहरण  के  लिए  मैं  आपको  धारा  नया  खण्ड  नया  खंड  26,  नए  खंड

 15,  16,  17,  24  और  दिखा  सकता  हूं  जो  यह  बात  सुनिश्चित  करेंगे  कि  रिजवं  बेंक  को

 पर्याप्त  नियंत्रणकारी  शक्तियां  प्राप्त  हैं  और  रिजवं  बैक  की  अनुमति  से  ही  यह  कार्य  किए  जा  सकते

 हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  रिजवं  बेंक  अथवा  भारत  सरकार  की  किसी  विनियम  के  बिना  पूर्ण  अधिकार

 नहीं  दिए  जा  रहे  हैं  ओर  यह  प्रशंसनीय  बात  है  ।
 ह

 मैं  समझता  हूं  कि  धारा  58  में  संशोधन  कर  खंड  29  में  जो  सजा  बढ़ाई  गई  है  वह  तकंसंगत

 है  और  नई  घारा  के  अनुसार  इसके  अन्तगंत  बराए  नियमों  का  उल्लघंन  करने  पर  न  केवल

 जुर्माता  लिया  बल्कि  जेल  की  सजा  भी  हो  सकती  है  ।  अतः  मैं  नहीं  समझता  कि  नए  विधान

 से  कोई  भय  की  बात  उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  में  भी  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  इसे

 तेजी  से  बदलते  अन्तर्राष्ट्रीय  आथिक  व्यापार  सम्बन्धों  के  अनुरूप  होना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  यह

 विधेयक  कुछ  हद  तक  हमें  सहायता  करेगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  विधान  से  तस्करी  में  वृद्धि

 नहीं  होगी  बल्कि  उस  पर  रोक  लगेगी  ।  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 क्री  सत्यपाल  सिह  यादव  :  सभापति  मैं  फेरा  ऐक्ट  को  संशोधन

 करने  वाले  बिल  का  बूरे  तरीके  से  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  इसमें  टोटल  9  सैक्शन  डिलिट  किए  गए

 ।9  सैक्शन  को  अमेंड  किया  गया  है  ओर  इसमें  दो  सैक््शन्स  बढ़ाए  गए  यह  बहुत  बड़ा

 परिवतंन  ही  नहीं  है  बल्कि  इसके  माध्यम  से
 बे

 ध्िक  स्ट्रक्चर  को  ओर  इसकी  मंशा  को  पूर्णतः  ध्वस्त

 कर  दिया  गया  1973  में  यह  ऐक्ट  बना  ।  उस  समय  इस  ऐक्ट  की  मंशा  यह  थी  कि  फारेन

 एक्सचेंज  को  हम  अपने  देश  में  कंपे  आज  के  इस  अमेंडम्रेंट
 के

 माध्यम  से  इस  कंजर्वेशन  के

 आइडिया  को  बदल  कर  किस  प्रकार  फॉरेन  एक्सचेंज  को  अर्न  यह  भावना  इसमें  दिश्लायी  गई

 है  ।  असलियत  यह  है  कि  जनरल  एग्रीमेंट  ट्रेंड  एंड  टैरिफ  जब  1948  में  बना  तो  उप्तके  तहत

 अनेकानेक  प्रतिबन्ध  हमारे  उद्योगों  पर  और  हमारी  इकानमी  पर  लगे  उसी  के  साथ  जब

 1990  में  डंकल  ड्राफ्ट  लाए  गए  तो  वह  भी  जनरल  एप्रिमेंट  ट्रेंड  एंड  टेरिफ  के  तहत  लाये  गए  थे  ॥

 उसके  द्वारा  हमारी  खेती  पहले  से  बंधक  बना  ली  डंकल  ड्राफ्ट  की आलोचना  इसलिए  हो

 रही  है  कि  विदेशी  कम्पनियों  के  माध्यम  से  और  विदेशी  बीजों  के  माध्यम  से  यहां  का  किसान

 स्वावलम्बी  नहीं  रह  सकता  इंडिपेंडेंट  नहीं  रह  सकता  है  ।  सेक्शन  29  में  यह  दिखाया  है  कि  :

 ]
 ५

 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  कंपनिय  को  शाखा  कार्यालय  अथवा  सम्पर्क

 कार्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  धारा  29  के  अंतगंत
 प्रतिबंध  से  छूट  दी  जाती  है  चाहे

 इनमें  अनिवासी  भारतीयों  के  हित  40  ५.  से  अधिक  हों  ।”

 ]
 उस  पर  40  परसेंट  की  जो  लिमिट  वह  भी  समाप्त  कर  दी  साथ-साथ  यह  भी
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 कहा  गया  है  कि  :

 ]

 कम्पनियों  को  कृषि  या  बागान  से  सम्बन्धित  किसी  क्रियाकलाप  के  अतिरिक्त
 व्यापार  या  कारबार  चलाने  वाले  भारत  में  किसी  उपक्रम  के  संपूर्ण  भाग  या

 किसी  भाग  का  अर्जन  करने  की  अनुमति  होगी  ।”

 मेरा  कहना  यह  है  कि  एग्रीकल्चर  ओर  प्लांटेशन  एक्टिविटिज  को  जो  कम  करने  की  बात

 कही  गई  है  ।  यह  केवल  कहने  और  लिखने  के  लिए  डंकल  ड्राफ्ट  के  माध्यम  से  ऑलरेडी  हमारी

 कृषि  बंधक  बना  ली  गई

 डेंढ़्  साल  से  यहां  उदारीकरण  की  नीति  चल  रही  है  ।  इसके  माध्यम  से  हिन्दुस्तान  की

 सरकार  पर  आई०  एम०  एफ०  और  वल्ड  बेंक़  का  दबाव  पड़  रहा  हैं  जिसका  अंजाम  यह  हो  रहा

 है  कि  नित  नये-नये  कानून  बनाये  जा  रहे  संशोधन  किए  जा  रहे  है  ।  उनका  मुख्य  मकसद  यह

 है  कि  क्रिस  तरीके  से  हमारा  देश  आथिक  ओर  ओौद्योगिक  दुष्टिकोण  से  दूसरे  देशों  का  गुलाम  बन

 सके  ।  फॉरेन  कम्पनियों  का  हमारे  देश  में  आना  और  आते  के  बाद  केवल  यहां  कंज्यूमर्स  ग्रुड्स
 कहां  तक  सही  इसका  अन्दाजा  आपको  भी  है  |  जैप्ता  कि  अभी  हमारे  साथी  कह  रहे  थे

 कि  जो  बड़े-बड़े  भारी  उद्योग  जो  इस्पात  बनाते  बिजली  बनाते  उत्वनन  करते  उन  पर

 वह  अपना  पैसा  इनवैस्ट  नहीं  कर  रहे  एक  ईस्ट  इण्डिया  कम्पनी  आई  ओर  उसने  पूरे  देश  को

 गुलाम  बना  दिया  ।  आज  तक  1300  कम्पनियां  हमारे  देश  में  आ  चुकी  वे  हमारे  देश  की  घरती

 पर  काम  कर  रही

 इस  ऐक्ट  के  माध्यम  से  बेसिक  स्ट्रक्चर  बदल  दिया  गया  फेरा  ऐक्ट  के  माध्यम  से

 सरकार  की  नीतियों  को  समाप्त  कर  दिया  गया  इसके  मातह॒त  कालाबाजारियों  और  तस्कर

 ब्लैकमनी  को  विदेशों  में  जाकर  वाइट  मनी  के  रूप  में  इस्तेमाल  करेंगे  क्योंकि  आपने  पूरी  छूट  दे  दी

 चाहे  एक्सपोर्ट  हो  या  इम्पोर्ट  सब  में  ब्लैकमाकिटिंग  होगी  ।  आपका  जो  पहले  वाला  1973
 का  कानून  उससे  बहुत  ब्लैकमार्किटिंग  बहुत  गड़बड़ियां  की  गई  इस  ऐक्ट  को  बिल्कुल
 ध्वस्त  कर  दिया  गया  तहस-नहस  कर  दिया  गया  है  और  प्ारे  तरीके  से  लितन्नलाइजेशन  कर  दिया
 गया  जिसका  अंजाम  हमारे  देश  के  लिए  बहुत  घातक  होगा  ।  इसकी  वजह  से  हमारे  देश  में
 तस्करी  हमारे  देश  के  अन्दर  कालाबाजारी  बढ़ेगी  ।  यह  ऐक्ट  हिन्दुस्तान  की  सरकार  की
 भावना  नहीं  बल्कि  विदेशों  के  दबाव  के  तहत  थुराने  ऐक्ट  को  बदल  दिया  गया  इसलिए  इस

 ऐक्ट  का  मैं  घोर  विरोध  करता

 ]

 सम्रापति  महोदय  :  मैं  समझता  हुं  कि  अब  मैं  माननीय  मंत्री  डा०  अबरार  अहमद  को  उत्तर

 देने  के  लिए

 वास्तव  में  इस  विधेयक  के  लिए  काये  मंत्रणा  समिति  ने  कोई  समय  आवंटित  नहीं  किया

 इसे  बिना  चर्चा  किए  पारित  करना  फिर  भी  हमने  3.00  बजे  से  5.00  बजे  तक  का

 समय  ले  मैंने  कांग्रेस  दल  के  अलावा  शेष  सभी  दलों  को  बोलने  का  मोका  भारतीय

 2385



 2  1915  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  विधेयंक  सम्बन्धी
 सांविधिक  संकल्प

 म्न्त्ख््ज्ज्क््ः  जज काका  चिप
 जनता  पार्टी  के  दो  सदस्य  बोले  मेरे  विचार  से  अब  पर्याप्त  चर्चा  हो  चुकी  अब  हम  आगे
 कार्यवाही

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  थोड़ा  टाइम  एक्सटेंड  कर  दीजिए  ।

 ]

 «सभापति  महोदय  :  आज  अयोध्या  विधेयक  पूरा  करना  डा०  अवरार

 ]

 वित्त  मन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ओर  संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  धन््त्रो  अबरार
 :  सभापति  मैं  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  जिन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  अपने

 विचार  मैं  इस  सन्दर्भ  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  उदार  आधिक  नीतियों  को  सफल
 बनाने  के  लिए  यह  बिल  बहुत  आवश्यक  है  ।  पूंजी  निवेश  जिसको  हम  प्रोत्साहित  करना  चाहते  हैं
 उसके  लिए  यह  बिल  बहुत  आवश्यक  ओद्योगिक  विकास  जिसको  हम  तेज  करना  चाहते  उत्तके

 लिए  यह  बिल  बहुत  आवश्यक  है  ।  जैसे  मैंने  पहले  कहा  कि  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  इस  बिल  को
 लाना  बहुत  आवश्यक  अथंव्यवस्था  में  जो  अनावश्यक  नियन्त्रण  थे ओर  जिस  कारण  से  हर
 छोटी-मोटी  गतिविधियों  के  लिए  हमें  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़ता  इस  बिल  के  माध्यम
 से  यह  प्रयास  किया  गया  उनको  समाप्त  किया  जाए  |  आधुनिक  टेक्नोलॉजी  का  विस्तार  ओर

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रक्रिया  का  एक  अंग  बनाने  के  लिए  यह  बिल  खासतोर  से  लाया  गया  इसके  अन्दर

 जो  अपने  उद्यमी  उनको  विदेशों  में  उद्योग  स्थापित  करने  की  पहल  करने  ओर  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  इसमें  रिलेब्सेशन  दिया  गया  इसमें  यह  दिखाया  गया  है  कि  पहले  जो  प्रावधान  उन

 प्रावधानों  के  माध्यम  से  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  होना  और  इन  सबके  जरिए
 जटिल  प्रक्रिया  बन  गई  इसको  सरल  बनाने  के  निर्णय  लेने  में  आसान  करने  के

 अधिक  पूंजी  निवेश  के  इन  प्रावधानों  में  सुधार  किया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  इस  संबंध  में  कई  सवाल  पूछे  हैं  |  मैं  उनके  बारे  में  यह  कहना

 चाहूंगा  कि  जहां  गोल्ड  स्मगरलिग  की  बात  कही  हवाला  की  बात  कही  विदेशी  मुद्रा  की

 बात  कही  तो  यह  बात  बहुत  स्पष्ट  है  कि  सोने  की  तस्करी  के
 बारे

 में  माननीय  सदस्य  जानते

 हैं  कि  नई  उदार  आर्थिक  नीतियों  के  सोने  की  तस्करी  न  सिर्फ  कम
 ता

 बल्कि

 करीब  समाप्त  होने  के  कगार  पर  आज  उन  तस्करों  ओर  काला-बाजारियों  की  रोजी-रोटी  का

 सवाल  आकर  खड़ा  हो  गयी  यह  परिवतंन  इन्हीं  आधिक  नीतियों  का  जहां  तक

 कलश

 की

 बात  माननीय  सदस्थों  ने  कही  वे  इस  बात  को  भली-भांति  जानते  इसमें  इन  नीतियों  के  कारण

 ही  बहुत  भारी  कमी  आई  यह  कानून  न  इनसे  छिपा  हुआ  है  ओर
 भा

 किसी  से  छिपा
 हुधा

 विदेशी  मुद्रा  की चोरी  की  जो  स्थिति  वह  भी  स्थिति  आप  लोगों  के  सामने  जहां  तक॑

 रिलैक्सेशन  के  बारे  में  कहा  गया  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  किसी  भी  फॉरन  कम्पनी  को  या

 किसी  फॉरन  सीटिजन  को  कोई  रिलैक्सेशन  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसमें  फिरा  कंपनी  को  रखा  गया

 जहां  तक  फॉरन  कम्पनी  के  बारे  में  अगर  कोई  समझ  में  फर्क
 है  या

 किसी
 भी  प्रकार  की  किसी

 माननीय  सदस्य  को  शंका  तो  मैं  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  रिलेक्सेशन  किसी  फॉरन  कम्पनी

 को नहीं न ही फॉरन सिटीजन ही वह फैरा कम्पनी को है । 239
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 एक  माननीय  सदस्य  ने  होटल  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  कही  थी  ।  होटल  बिलों  के  सम्बन्ध  में

 टूरिज्म  के  डवेलपमेंट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छूट  दी  गई  थी  ।  जहां  तक  टेक्स  के  बारे  भें  बात

 तो  इस  बिल  के  माध्यम  से  टैक्स  लॉ  के  अन्दर  किसी  भी  प्रकार  का  अमेंडमेंट  नहीं  किया  गया-है  ।

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ओर  विकास  की  गति  तेज  विदेशी  मुद्रा  पर  ध्यान  देने

 ओर  निर्यात  संवर्धन  को  विशेष  रूप  से  बढ़ाने  क ेलिए  इन  मुद्दों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  बिल

 लागा  गया  मैं  माननीय  सदस्यों  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  इस  बिल  को  पास  करें  ।

 श्री  नीतीश  कुमार  माननीय  सभापति  हमने  जिस  आधार  पर  अध्यादेश

 को  निरस्त  करने  के  लिए  उसके  निरनुमोदन  का  प्रस्ताव  रखा  था  और  जिन  सवालों  को  हमने  यहां
 डढठाया  था  उसमें  से  हमें  किसी  का  भी  उत्त  सनन््तोषजनक  की  बात  छोड़  दीजिए  मन्त्री  जी  किसी

 का  भी  उत्तर  नहीं  दे  सके  ।  देश  के  विकास  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  उदारीकरण  का  सिलसिला

 शुरू  हुआ  ओर  सभापति  देश  कर्ज  जाल  में  डूबता  चला  जा  रहा  यह  उदारीकरण  नहीं

 है  उधारीकरण  है  ।  उधार  ले  करके  देश  का  विक्रास  करना  चाहते  हैं  ।

 सभापति  हमने  सवाल  यह  किया  था  कि  होटल  में  जो  बाहर  के  लोग  ठहरते  हैँ
 विदेशी  मुद्रा  ही  लेकर  वे  आते  हैं  ।  पहले  नियम  था  कि  वे  बिदेशो  मुद्रा  में  भुगतान  करेंगे  और  होटलਂ
 वाले  उसका  हिसाब  रथेंगे  या  अगर  देशी  मुद्रा  में  भुगतान  करेंगे  तो  इंडियन  जो  भी

 इसमें  ट्रानजेक्शन  के  जो  भारत  में  वैध  संस्थान  संस्थाएं  हैं  उनसे  वे  विदेशी  मुद्रा  को  देशी

 मुद्रा  में  कनवर्ट  करा  करके  ही  भुगतान  करेंगे  और  उसके  लिए  उस  संस्था  का  सटिफिकेट  चाहिए  कि

 यहां  इन्होंने  अपने  रुपए  को  कनवर्ट  कराया  लेकिन  उसको  खत्म  कर  दिया  गया  ।  अब  नतीजा  यह

 होगा  कि  जो  विदेशी  मुद्रा  लेकर  आते  हैं  वे  होटल  में  होटल  वाले  देशी  मुद्रा  में  उसको  दर्ज

 कश्ते  हैं  और  जो  विदेशी  मुद्रा  है  वे सीधे  काले  बाज।२  में  प्रवेश  कर  जाती  हमने  सवाल  उठाया

 था  कि  तस्करी  को  बढ़ावा  तस्करी  लोगों  के  बीच  में  आपस  में  विनिमय  का  साधन  विदेशी

 मुद्रा  ही  है  विदेशी  मुद्रा  में  ही  आदान-प्रदान  होता  है  और  इस  प्रकार  से  जब  काले  बाजार  में

 विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  बढ़ेगी  तो  उस  हालत  में  तस्करी  को  ओर  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  हमने  इस
 सवाल  को  इनके  सामने  रखा  इन्होंने  इस  सवाल  पर  कोई  स्पष्ट  उत्तर  नहीं  दिया  ।  होटल  के

 बारे  में  कह  दिया  कि  ट्रिज्म  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  किया  जा  रहा  कौन  आदमी  इस  देश  का

 है  जो  कहेगा  कि  टूरिज्म  को  बढ़ावा  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  विदेशी  मुद्रा  वे  लेकर  आते  हैं  तो  विदेशी

 मुद्रा  में  देंगे  उसका  अमर  दर्ज  होगा  तो  इसमें  कौन  सी  ऐस्ली  बात  है  वह  विदेशी  मुद्रा  में  ही  वहां  दर्जे
 करने  जमा  करने  का  प्रावधान  होना  चाहिए  था  तो  इससे  ट्रिज्म  पर  कहां  असर  पड़
 मेरी  समझ  में  इसकी  बात  नहीं  आती  है  ओर  इन्होंने  मन  बना  लिया  है  सेल-आउट  तमाम
 बयताओं  ने  बताया  कि  किस  प्रकार  से  विदेश  की  तमाम  आई०  एम०  एफ०  की  तम्ताम
 विश्व  बेंक  की  तमाम  शर्ते  मानते  चले  आ  रहे  हैं  ओर  जिसकी  चर्चा  माननीय  सदस्यों  ने  डंकल

 कफो जल  उस  पर  इन्होंने  सरकार  की  तरफ  से  कुछ  नहीं  कहा  ओर  जो  उसमें  है  एक-एक  करके
 छीरे  बह  सारी  बात  हस  देश  में  मानते  आ  रहे  हैं  ग्लोबलाइजेशन  के  चक्कर  में  ।  यह  तथाकथित
 ग्लोबलाइजेशन  यह  ग्लोबलाइजेशन  कसा  ग्लोबलाइजेशन  है  ।  यह  कहते  हैं  कि  हमारे  लोग  भी

 दोड़  में  शामिल  हों  तो  एक  लंगड़े  आदमी  को  स्वस्थ  आदमी  के  साथ  दौड़ने  का  अवसर  दे  दीजिए
 भ्रोरः  कहो  कि  प्रतियोगिता  में  तुम  दोड़ो  तो  लंगड़ा  आदमी  कया  करेगा  स्वस्थ  आदमी  के  साथ  दोड़
 करके  ।  उसका  क्या  नतीजा  होगा  यह  जगजाहिर  है  तो  ऐसे  ही  इनका  ग्लोवल्ाइजेशन  है  ।  उसी  में

 ९86
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 ध  तप  तथणथत  तन दथओओ

 इस  देश  को  ले  जाना  चाहते  कर्ज  के  भयानक  जाल  में  फंसाना  चाहते  तस्करी  को  प्रो  त्साहित
 करना  चाहते  काले  बाजार  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  ओर  देश  की  अचल  मतलब  धीरे-कीरे
 इस  देश  की  जमीन  के  मालिक  विदेशी  लोग  हो  जाएंगे  और  यह  इनकी  फेरा  जिसको  कहते  ,

 हूँ
 इन्होंने  सुधार  तकनीकी  रूप  घबराहट  मैं  फालतू  नहीं  बोल

 ह

 रहा हूं आप घंटी बजा देते हैं तो घबराहट में आदमी भूल जाता तारतम्य दूट जाता है । न्न्न ) ्न्० 5.00 म० प० आप तो प्रस्ताव लाकर हमें सदन से ही निष्कासित करवा दीजिए । ] क्री निर्मेल कान्ति चटर्जी : अन्य किसी भी बात के अलावा यह बात स्पष्ट है कि यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ओर यह हमारी संप्रभुता से भी सम्बन्धित है जबकि भाषण अमहत्त्वपूर्ण हो सकता है । लेकिन वह अलग बात अतः विषय की महत्वता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक समय दिया जाना चाहिए । सभापति महोवय : उन्हें उनके सांविधिक संकल्प का विरोध करने के लिए बहस का उत्तर देना इसके अतिरिक्त ओर कोई बात नहीं श्री नोतीश कुमार : मैं जब बोल रहा था तो निमंल कान्ति जी यहां पर नहीं उनको रहना चाहिए था । सभापति इस कानून के माध्यम से देश की अचल सम्पत्ति विदेशी कम्पनियों के हाथ में चली जाएगी । धीरे-धीरे इस देश की जमीन के वे मालिक बन जाएंगे । इन्होंने जो जमीन खरीदने की छट दी उससे विदेशी कम्पनियाँ यहां पर जमीनें खरीद समापति यह इस देश की परम्परा रही है कि जमीन और जोरू इन दो चीजों पर आदमी महसूस करता है कि इन पर हमारा अधिकार है | यहां की परम्परा है कि एक लाख रुपया कोई पचा लेता है तो भी समाज में संघर्ष नहीं लेकिन एक इंच जमीन भी कोई दबा लेता डै तो वहां पर खराबा हो जाता यह इस देश की संस्कृति है,इस समाज की संस्कृति यहां पर विदेशी धीरे-धीरे जमीन खरीद लेंगे और धीरे-धीरे सारी जमीन पर उनका कब्जा हो उनका दखल हो शहरों के मालिक बत खेतों के मालिक बन ऐसा आपका फेरा संशोधन कानून है । यह अनर्थ है और पूरी संस्कृति के खिलाफ है । सभापति चूंकि मन्त्री महोदय ने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जिप्तसे कि मुझे सन््तोष होता ओर मैं देख रहा हूं कि ये पहले में ही अआना मन बता कर आए कई बार ये आफिससं गैलरी की तरफ थी बात समझते के लिए लेकिन कोई भी उनको समझाने की स्थिति में नहीं क्योंकि सब लोगों ने अपने दिमाग के खिड़कियां-दरवाजे बन्द ऋर लिए संसद का मजाक बनाया जा रहा संसद में केवल यह ओपचारिकता रह गई है कि कोई बात उठाई उसका जवाब दे समापति महोदथ आसन से बोट करवा देंगे और बहस पूरी हो किसी भी चीज पर कोई गम्भीरतापूर्वंक विचार करने के लिए तैयार नहीं यह 239
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 भयानक  स्थिति  पूरे  ढांचे  को  बदला  जा  रहा  इतने  प्रयासों  के बाद  1973  में  फेरा  कानून
 इसमें  अब  आमूल-चूल  परिवतंन  किए  जा  रहे  आप  संशोधन  के  नाम  पर  इसमें

 चल  परिवतेन  कर  रहे

 सभापति  ऐसी  स्थिति  में  जिसे  हलके  अंदाज  से  सारी  चीजों  का  जवाब  दिया  गया

 इसका  में  विरोध  करता  हूं  और  इसीलिए  मैं  इस  संकल्प  को  वापिस  लेने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 ]
 सभापति  महोदय  :  अब  में  श्री  नीतीश  कुमार  द्वारा  प्रस्तुत  सांविधिक  संकल्प  सभा  में

 मतदान  के  लिए  रखता  हू  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  हम  मत-विभाजन  चाहते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  दीर्घाएं  खाली  हो  गयी  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1993  को  प्रख्यापित  मुक्त
 ‘  विनियमन  1993  (1993  का  अध्यादेश  संख्या  9)  का  निरनुमोदन

 करती  है  ।”

 लोक  सभा  में  मत-विभाधन  हुआ  :

 !  5.05  म०प०

 सत  विभाजन

 पक्ष  में

 श्री  राजेन्द्र

 अब्दुल  श्री

 बसुदेव

 उम्मा  रेड्डी  प्रो०

 श्री  ललित

 श्री  प्रभु  दयाल

 श्री  नीतीश

 श्री  वी०  घनंजय  ~

 मेजर  डी०  डी०

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र

 श्री  सुखेन्दु  )

 डा०  परशुराम
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 श्री  सुधीर

 श्री  रामचन्द्र  मरोतराव

 प्रो०  सुखान्त

 श्री  निर्मल  कान्ति

 श्री  राम  टहल

 श्री  सैफुद्दीन

 श्री  चेतन  पी०  एस०

 डा०  खुशी  राम  डंगरोमल

 श्री  गाभाजी  मंगाजी

 डा०  राम  चन्द्र

 श्री  पीयूष

 तेजनारायण  श्री

 श्री  तरित  वरण  न

 डा०  रमेशचन्द

 श्री  अमल

 श्रो  जितेन्द्र  नाथ

 श्री  द्वारकानाथ

 श्री  श्रीश  चन्द्र

 श्री  जगत  बीर  सिंह

 प्रो०  प्रम

 श्री  विदुरा  ब्रिठोबा

 श्री  राम

 श्री  पी०  जी०  )

 श्री  शिवाजी

 श्री  चन्द्रेश

 श्री  सोमाभाई

 श्री  रूपचन्द

 श्री  छेदी

 श्री  सुकदेव
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 श्री  राधिका  रंजन

 श्री  दत्तात्रेय

 पलास

 श्री  चित्त

 डा०  असीम

 श्रीमती  मालिनी

 श्री  ब्रह्मानन्द

 श्री  पूर्ण  चन्द्र

 श्री  बीर  सिंह

 श्रीमती  सुमित्रा

 श्री  सत्यगोपाल

 श्रीमती  गीता

 श्री  सुब्रत

 श्री  अजय

 श्री  रूप  चन्द्र

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  )

 श्री  विजय  कुमार

 डा०  आर०  के०  जी०

 श्री  एम०  रमन्ना

 श्री  नवलਂ  किशो र  )

 डॉ०  सुधीर

 श्री  हाराधन

 श्री  सुदर्शन

 श्री  अमर

 श्री  गुमान  मल

 प्रो०  रीता

 श्री  अटल  बिहारी

 डा०  महादीपक  सिंह

 श्री  विश्वनाथ

 23  1993



 2  1915  विदेशी  मुद्रा  विनियमने  विधेयक  संम्बन्धी

 सांविधिक  संकल्प

 श्री  सी०

 श्री  दिलीप  भाई

 श्री

 डॉ०  के०  एस०

 श्री  चिन्मयानन्द  )

 श्री  सेयद  मसूदल

 विपक्ष  में

 श्रीमणि  शंकर

 श्री  कमालुद्दीन

 इम्चा  श्री

 श्री  स्वरूप

 कमल  श्री

 कालिया  श्री  पी०  पी०

 कुमारी  पद्म  श्री

 श्री  रंगराजन

 डॉ०  पी०  जे०

 श्री  बालिन

 केवल  श्री

 श्री  रामकृष्ण

 श्रीमती  शीला

 श्री  अतलम  शेर

 श्री  गोपी  नाथ

 श्री  गुरु  चरण  सिंह  >

 श्री  बी०  के
 ०

 घाटोवार  श्री  पवन  सिंह

 श्रीमती  मारगथम  पेडः

 श्री  पी०  सी०

 श्री  ए०

 श्री  किरिप
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 विदेशी  मुद्रा  वितियमत  विधेयक  सम्बन्धी  23  1995

 सांविधिक  संकल्प

 श्री  रमेश

 श्री  कमल

 श्री  राम  प्रकाश

 श्री  बापू  हरि

 जाफर  श्री  सी०  के०

 श्री  आर०

 श्री  मोहनलाल

 श्री  एन०

 श्री  प्रबीन

 श्री  के०वी०

 कुमारी  फ्रिडा

 प्रो०के०वी०

 श्री  पी०सी०

 श्री  पी ०के०

 श्री  सुनील

 दलबीर  श्री

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  मुरली

 श्री  पी०वी०  रंगय्या

 श्री  जी०  देवराय

 श्री  सुभास  चन्द्र

 श्री  डी०के०

 श्री  शरत  चन्द्र

 श्री  उत्तमभाई  हारजीभाई

 श्री  हरिलाल  ननजी

 डा०  पदमा

 डा०  बसंत

 श्रीमती  प्रतिभा  द ेवीसिह  )

 श्री  विजय  एन०



 2  1915  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  विधेयक  सम्बन्धी

 सांविधिक  संकल्प

 श्री  श्रीबललभ

 डॉ०  कारतिकेश्वर

 श्री  के०

 झांट्ये  श्री  हरीश  नारायण

 श्री  ओस्कार

 श्री  एडुआर्डो

 श्री  जगमीत  सिंह

 श्री

 श्री

 ब्रह्मो  श्री  सत्येन्द्रवाथ

 श्री  दिलीप  सिंह

 श्री  तेजासह  राव

 डॉ०  कृपासिन्धु

 मनफूल  श्री

 श्री  पीटर  जी०

 श्री  ध्मपाल  सिंह

 श्री

 डॉ०  आर०

 श्री  शिव  चरण

 श्री  भेरू  लाल

 श्री  बी०एम०

 श्री  के०एच०

 श्री  के०

 श्री  एम०वी०  चन्द्रशक्षर

 श्री  भू०  विजयकुमार
 श्री  जे०  चोक्का

 राम  सिंह  कर्नल

 श्री  वी०  कृष्ण

 श्री  आर०  सुरेन्द्र
 श्री  ए०  इन्द्रकरन

 प्रो०  सावित्री



 विदेशी  विनियसन  विधेयक  सम्बन्धी  25  1993

 सांविधिक  संकल्प

 कु०  विमला

 श्री  मुकुल  बालकृष्ण

 विजय  श्री  वी०  एस०

 मेजर  जनरल  आर०  जो०  आंग्ल  भारतीय )
 श्री  बी०

 केप्टन  सतीश  कुमार

 श्री  के०  जी०

 श्री  विद्यचरण

 कुमारी  |

 श्री  पूर्णो  ए०

 श्री  पो०  एम०
 श्री  गंगाधरा

 श्री  संतराम

 श्री  एस०  बी०

 श्री  खेलसाय

 श्री  मोतीलाल

 श्री  शिवेन्द्र  बहादुर
 श्री  कृष्ण  दत्त

 श्री  मनक्राम
 श्री  सूरजभानु

 श्री  भूपेन्द्र  सिह
 श्री  विजय  कृष्ण

 सभापति  सहोदय  :  शुद्धि  के  मतविभाजन”*  का  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष  में  :  76

 विपक्ष  में  :  104

 प्रस्ताव  अस्वीक्ृत  हुआ  ।

 *निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  मतदान  किया  :--

 पक्ष  में  :  श्रीमती  सुशीला  श्री  लोकनाथ  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  श्री
 श्री  हन्तान  श्री  ताराचन्द  श्री  अन्ता  कुमारी  उमा  भारती

 श्री  विश्वताथ  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  ।
 हु

 विपक्ष  में  :  श्री  पृथ्वोराज  डी०  श्री  एम०  कृष्ण  श्री  सुधीर  श्री
 हरचन्द  श्री  सुख  श्री  विदुरा  विठोबा  नवले  ।
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 2  1915  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  विधेयक  सम्बन्धी

 सांविधिक  संकल्प

 सभापति  महोदय  :  अब  प्रस्ताव  पर  विचार  होगा  सर्वेश्री  गिरधारी  लाल  रासा  सिंह

 अष्टभृजा  प्रसाद  शुक्ल  ओर  सन््तोष  कुमार  गंगवार  ने  चार  संशोधन  प्रस्तुत  किए  अब

 मैं  प्रस्ताव  पर  विचार  किए  जाने  संबंधी  संशोधनों  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  से  4  मतदान  के  लिए  रखे  गए  ओर

 अस्थीकृत  हुए  ।

 समापति  महोदय  :  अब  मैं  विचार  के  लिए  प्रस्तात्र  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता

 प्रश्न  यह  है  :

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1993  में  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।

 प्रश्न  यह

 खण्ड  2  से  23  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  से  23  विधेयक  में  जोड़  दिए

 समापति  सहोदय  :  खंड  24  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह

 खंड  24  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 संड  24  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  25  से  39  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  25  से  39  विधेयक  में  जोड़  दिए

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  का

 अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीक्षत
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 अकोध्या  में  कतिपय  क्षेत्र  अजंत  विधेयक  23  1993

 खंड  1,  अधिनतियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में

 जोड़  दिया  गया  ।

 डा०  अबरार  अहमद  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 समापति  भहोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 §.13  सण०्प०

 अयोध्या  में  कतिपय  क्षेत्र  अजंन  अध्यादेश  1994  का  निरनुमोदन

 किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 अयोध्या  में  कतिपय  क्षेत्र  अ्जंन  विधेयक

 समापति  सहोदय  :  अब  सपा  कार्य  सूची  को  मद  संख्या  ।2  और  13  पर  एक  साथ  विचार

 करेगी  ।  श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  अपना  संकल्प  प्रस्तुत

 ..
 ओर  गिरधारी  लाल  पैं  प्रस्ताव*  करता  हूं  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  7  1993  को  प्रस्यापित  अधोध्या  में  कतिपय

 क्षेत्र  अर्जन  1993  (1993  का  अध्यादेश  संख्या  8)  का  निरनुमोदन  करती  है  !”

 ]
 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  7  1993  को  प्रख्यापित  अयोध्या  में  कतिपय

 क्षेत्र  अर्जन  1993  (1993  का  अध्यादेश  संख्या  8)  का  निरनुमोदल  करती

 गह  मंत्री  एस०बी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 अयोध्या  में  कतिपय  क्षेत्र  अजेन  संबंधी  विधेयक  और  इससे  संबंधित  अथवा

 आनुषंगिक  मामलों  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 जैसा  कि  सभा  जानती  है  कि  अयोध्या  में  तत्कालीन  राम  जन्म  भूमि-बाबरी  मस्जिद  के
 संबंध  में  लम्बे  समय  से  विवाद  चला  आ  रहा  जिसके  परिणामस्वरूप  समय-समय  पर  सांप्रदायिक

 तनाव  ओर  हिसा  भड़कती  रही  है  तथा  अन्त  में  6  1992  को  विवादग्रस्त  ढांचे  को  गिरा  दिया
 गया  ।  राम  जन्म  भूमि-बाबरी  मस्जिद  ढांचे  के  गिरने  से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  साम्प्रदायिक  स्थिति

 +राष्ट्रपति  की  सिफारिश से  प्रस्तुत  ।

 248.



 2  1915  अयोध्या  में  कतिपय  क्षेत्र  अर्जन  विधेयक

 बहुत  बिगड़  गई  ।  व्यापक  सांप्रदायिक  दंगों  से  देश  में  बड़ी  संख्या  में  लोगों  की  मृत्यु  अनेकों
 घायल  हुए  ओर  संपत्ति  को  नुकसान  पहुंचा  ।

 सरकार  ने  अयोध्या  की  स्थिति  पर  विचार  किया  और  सांप्रदायिक  शांति  तथा  सौहार्द  बनाने  के
 लिए  अनेक  निर्णय  लिए  ओर  राम  जन्म  भूमि-बाबरी  मस्जिद  विवाद  पर  संकल्प  प्रस्तुत  किया  ।  तद
 सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विवाइग्रस्त  सभी  क्षेत्रों  ओर  निकट  र्ती  क्षेत्रों  को  अजित  करते
 का  निर्णय  लिया  जिनके  संबंध  में  उच्च  न्यायालय  में  याचिकाएं  लंबित  बाद  में  यह  निर्णय  लिया
 गया  कि  अजित  जिसमें  विवादग्रस्त  ढांचा  शामिल  नहीं  दो  न्यासों  को  सौंप  दिया  जाएबा
 जो  राम  मन्दिर  और  मह्जिद  बनाने  तथा  क्षेत्र  के  सुनियोजित  विकास  के  लिए  स्थापित  किए
 जाएंगे  ।

 चुंकि  संसद  सत्र  में  नहीं  थी  और  अयोध्या  में  भूमि  अजित  करना  आवश्यक  था  इसलिए
 भारत  के  राष्ट्रपति  ने  /  1993  को  अयोध्या  में  कतिपव  क्षेत्र  अर्जन  1993

 (1993  का  अष्यादेश  संख्या  8)  को  प्रख्यापित  किया  |  यह  विधेयक  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  के

 लिए  पुरःस्थापित  किया  गया  है  |  विधेयक  की  धारा  1  (2)  में  यह  प्रावधान  है  कि  यह  विधेयक

 7  1993  से  लागू  माना  जिस  दिन  यह  अध्यादेश  प्रद्यापित  किया  गया

 इस  विधेयक  की  धारा  3  के  अनुसार  अजित  क्षेत्र  से  संबंधित  उपाधि  और  ह्वित
 केन्द्र  सरकार  को  अंतरित  तथा  उसमें  विहित  होंगे  ।  केन्द्र  सरकार  ने  फैजाबाद  डिवीजन  के  आयुक्त
 को  अध्यादेश  की  घारा  7  के  अंतगंत  प्राधिकृत  व्यक्ति  नियुक्त  किया  और  उन्होंने  संघ  सरकार  की

 जोर  से  अजित  क्षेत्र  का  कब्जा  लिया  ।  े

 विधेयक  की  घारा  4(2)  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  सभी  अधिगहीत  संपत्तियां

 धारणाधिकार  और  उन्हें  प्रभावित  करने  वाले  सभी  अन्य  विल्लंगमों  से  मुक्त  ओर  उन्मोतित  हो

 जाएंगी  और  किसी  न्यायालय  या  अधिकरण  या  अन्य  प्राधिकारी  की  किसी  डिग्री  या

 आदेश  जो  ऐसी  सम्पत्तियों  क ेउपयोग  को  किसी  भी  रीति  से  निबंधित  करता  है  या  जो  ऐसी
 समत्त  सम्पत्ति  या  उसके  किसी  भाग  की  बाबत  कोई  रिसीवर  नियुक्त  करता  प्रभाव  नहीं  रह

 जाएगा  ।

 विधेयक  की  घारा  4(3)  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  यदि  ऐसी  किसी  सम्पति  जो

 घारा  3  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  में  निहित  हो  गई  सम्बन्धित  हक  ओर  हित  की

 बाबत  कोई  अपील  या  अन्य  कार्यवाही  किसी  अध्किरण  या  अन्य  अधिकारी  के

 समक्ष  लम्बित  तो  उसका  अपशमन  हो  जाएगा  ।

 धारा  7  में  यह  प्रावधान  है  कि  अधिग्रहीत  सम्तत्ति  का  प्रबन्ध  करने  केन्द्रीय  सरकार  था

 प्राधिकृत  व्यक्ति  यह  सुनिश्चित  करेगा  क्षिस  उस  क्षेत्र  जिस  पर  राम  जन्म-भूमि  बाबरी  मस्जिद

 नाम  से  सामान्य  रू  से  ज्ञात  संरचना  स्थित  है  अन्तर्गत  उस  संरचना  के  भीतरी  और  बाहरी
 आंगन  के  परिसर  इस  अधिनियम  के  लागू  होने  से  पूर्व  विद्यमान  स्थिति  को  बनाए  रखा  जाए  ।

 7  1993  को  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  इसे  संविधान  के  अनुच्छेद  143(1)  के
 अम्तगंत  सर्वोच्च  न्यायालय  से  निम्तलिखित  प्रश्न  पर  विचार  करने  तथा  राय  देने  के  लिए  भेज  दिया
 गया  :

 क्या  राम  जन्म-भूमि-बराबरी-पस्जिद  संरचना  के  निर्माण  के  पूर्व  अंतर्गत
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 उस  संरचना  के  भीतरी  ओर  बाहरी  आंगन  के  परिसर  उस  स्थान  पर  जिस  पर  कि

 वर्तमान  संरचना  स्थित  कोई  हिन्दू  मन्दिर  अलग  कोई  हिन्दू-घामिक  संरचना  स्थित

 थी  १!

 सर्वोच्च  न्यायालय  की  राय  जानने  के  लिए  इस  मामले  को  उसके  समक्ष  प्रेषित  करते  हुए  यह

 कहा  गया  है  कि  सरकार  राम-जन्म  भूमि  बाबरी  मस्जिद  विवाद  का  समाधान  सर्वोच्च  न्यायालय  का

 मत  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  उसकी  रोशनी  में  उच्चतम  न्यायालय  की  राय  आने  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 विघेंयक  के  साथ-साथ  अनुसूचि  में  कुछ  मामूली  संशोधन  करके  अध्यादेश  जारी  किया

 जाएगा  ।  इन  संशोधनों  के  परिणामस्वरूप  क्रुछ  प्रावधान  विधेयक  की  घारा  13  में  सम्मिलित  किए

 गए  हैं  ?

 यह  बात  स्पष्ट  है  कि  यह  विधेयक  राम-जन्म  भूमि  बाबरी  मस्जिद  विवाद  का  समाधान

 ढूंढ़ने  भारत  के  लोगों  में  विश्वास  को  पुनः  जागृत  करने  घामिक  कट्टरवादी  ताकतों  का  सामना

 करने  और  चुनावी  तथा  अन्य  स्वार्थों  को  साधने  में  घर्मं  के  दुरूपयोग  को  रोकने  में  सहायक  होगा  ।

 मेरा  इस  सम्माननीय  सभा  के  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वे  हन  सब  पहलुओं  पर

 गौर  करते  हुए  विधेयक  को  पूरा  समथेन  दें  ।

 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 अयोध्या  में  कतिपय  क्षेत्र  के  अर्जंन  ओर  उससे  संबद्ध  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों
 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 अब  विचारार्थ  प्रस्ताव  से  संबंधित  कुछ  संशोधन  हैं  ।

 जो  सदस्य  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  वे  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  सैयद  शाहबुद्दीन--उपस्थित  नहीं  |

 श्री  अष्टभूजा  प्रसाद  शुक्ला--उपस्थित  नहीं  ।

 श्रीमती  गिरजा  देवी--उपस्थित  नहीं  ।

 श्री  विरधारी  लाल  भागंव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  विधेयक  को  उस  पर

 16  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया  (4)

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :  विधेयक  को  उस  पर  15
 1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया  जाए  ।”  (5)

 ]

 सभापति  महोदय  :  मेजर  डी  ०डी०  खनोरिया--उपस्थित  नहीं  ।

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत--उपस्थित  नहीं  ।

 थ्री  ताराचंद  लण्डेलवाल  :  में  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।
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 थ्रो  ताराध॑द  खब्डेलवाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 विधेयक  को  30  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया
 जाए  ।”  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  श्री  इब्राहिम  सुलेमान  सेट  ।  उपस्थित  नहीं  ।

 ]

 श्री  बिन्मयानन्व  स्वासी  :  माननीय  सभापति  यह  विधेयक  जो  महा  महिम
 राष्ट्रपति  जी  के  अध्यादेश  के  स्थान  पर  लाया  गया  इसमें  जिस  उद्ृं  श्य  की  चर्चा  की  गई  उस

 हहं  श्य
 की  पूर्ति  इस  विधेयक  से  ऐसा  दिखाई  नहीं  देता  है  ।  इसमें  साम्प्रदायिक  सदृभाव  और

 आपसी  भाई-चारे  को  मजबूत  करने  की  बात  की  गई  है  लेकिन  दिल  में  जो  बातें  आई  उनसे
 भाईचारा  या  साम्प्रदायिक  सद्भाव  होता  हुआ  कहीं  दिखाई  नहीं  पड़ता  है  ।

 सभापति  इसमें  सबसे  पहले  तो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  67

 एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  हुआ  है  ।  मुझे  स्मरण  है  कि  जब  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  उसी  परिसर
 में  2.77  एकड़  भूमि  अधिग्रहीत  की  थी  तब  उसको  लेकर  इस  सदन  में  बहुत  बड़ी  चिन्ता  व्यक्त
 की  गई  थी  ओर  उसको  लेकर  सारे  देश  में  भी  एक  विरोध  जताया  गया  था  तो  उम्त  समय  भी  मेरा
 पक्ष  यह  था  कि  अधिग्रहण  उचित  है  ओर  उस्त  अधिप्रहण  का  उह्ं श्य  केवल  सद्भाव  स्थापित  करना
 ओर  वहां  आने  वाले  यात्रियों  के  लिए  सुविधा  प्रदान  करना  है  लेकिन  उश्च  मामले  को  लोग  अदालत
 में  ले  गए  ओर  उस  निर्णय  को  चुनोती  दी  जब  न्यायालय  ने  अधिग्रहण  को  रदृद  कर  दिया  तो
 उस  निर्णय  का  सबसे  पहले  स्वागत  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  किया  था  ।  उस  निर्णय  में  कहा  गया
 था  कि  किसी  पंथ-निरपेक्ष  सरकार  को  घामिक  उद्देश्यों  की  पूर्ति  क ेलिए  किसी  सावंजनिक  सम्पत्ति
 के  अधिग्रहण  का  कोई  ओचित्य  नहीं  है  ।  हम  समझ्नते  हैं  कि  वर्तमान  विधेयक  के  द्वारा  यही
 कुछ  किया  गया  है  जबकि  श्री  कल्याण  सिंह  की  सरकार  द्वाराजो  अधिग्रहण  हुआ
 उसमें  पर्यंटट  को  बढ़ावा  देने  की  बात  की  गई  थी  ।  उसमें  मन्दिर  निर्माण  की  बात  नहीं  की
 गयी  थी  ।  इसमें  संदेह  व्यक्त  किया  गया  था  कि  शायद  मन्दिर  निर्माण  कें  लिए  ऐसा  किया
 जा  रहा  है  लेकिन  जो  विधेयक  यहां  लाया  गया  उसमें  यह  साफ-साफ  कहा  गया  है  कि

 यह  अधिग्रहण  वहां  मन्दिर  ओर  मस्जिद  बनाने  के  लिए  किया  जा  रहा  इसी  संसद  में  कि

 5  22  प०

 राभ  नाईक  पीठासोन

 दिसम्बर  को  कहा  गया  था  कि  जत्ता  पक्ष  की  ओर  से  कहा  गया  कि  वहां  मन्दिर  मस्जिद  बनाएंगे
 तो  इसका  ओऔचित्य  क्या  था  ?  किसी  सरकार  को  मन्दिर-मस्जिद  बनाने  का  अधिकार  वतंमान

 संविधान  देता  है  ?  आज  यह  सवाल  नए  सिरे  से  खड़ा  है  कि  क्या  संविधान  किसी  सरकार  को  यह
 अधिकार  देता  है  कि  मन्दिर-मस्जिद  बनाने  के  लिए  कोई  ट्रस्ट  बनाए  या  उसके  लिए  भूमिका
 अधिग्रहण

 माननीय  सभापति  जब  श्री  कल्याण  सिंह  की  सरकार  ने  2.77  एकड़  भूमि  का

 अधिग्रहण  किया  तब  उस  समय  मात्र  दो  मन्दिर  संकट  मोचन  ओर  साक्षी  गोपाल--मन्दिर  आते
 थे  लेकिन  वर्तमान  अधिग्रहण  में  दर्जनों  मन्दिर  आये  घ॒मंशालाएं  धर्म  स्थान  आए  इसमें
 उन  धाभिक  स्थानों  की  स्थिति  इतनी  दयनीय  बना  दी  गई  है  कि  उस्ची  दिन  यह  आार्डिनेंस  लाया

 इसमें
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 गया  ।  उप्ती  दिन  वहां  ताला  लगा  दिया  गया  इस  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  इस  अधिग्रहण  के

 द्वारा  यात्रियों  को  सुविधाएं  प्रदान  की  जाएंगी  जबकि  कार्यरत  धमंशालाओं  में  ताला  लगा  बिया

 वहां  पूजा-अर्चना  बन्द  हो  गई  इस  विधेयक  में  जो  बात  कही  जा  रही  मैं  नहीं  समझ

 रहा  हूं  कि  संकट  मोचन  और  साक्षी  जी  गोपाल  का  भी  अधिग्रहण  हो  गया  जिसके  अधिग्रहण  को

 लेकर  यहां  मग्दिर  तोड़ने  की  बात  की  जाती  उसका  विरोध  किया  जाता  था  उस्त  साक्षी  गोपाल
 में  पूजा-अचंना  पर  पाबन्दी  हो  गई

 माननीय  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  ओर
 जब  वही  काम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  करती  तब  उसे  गलत  करार  दिया  जाता  उसका  विरोध
 किया  जाता  है  लेकिन  वही  काम  जब  केन्द्रीय  सरकार  करती  तब  उसके  ओऔवजित्य  का  सवाल  उठता

 उसका  एक  प्रश्न  उठता  है  कि  वह  कैमे  किया  गया  ?  इस  बिल  में  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है
 कि  उस  परिसर  में  मन्दिर-मस्जिद  का  निर्माण  किया  मन्दिर  का  निर्माण  करते  समय
 उसमें  स्थान  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  बल्कि  उस  स्थान  पर--जहां  पहले  राम  जन्म  भूमि
 जहां  वह  ढांचा  था  जिसको  लेकर  माननीय  गृह  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  जिसको  लेकर  झगड़ा
 चलता  रहा  लम्ब्रे  त्मय  से  झगड़ा  चलता  रहा  इप्त  विधेयक  के  द्वारा  उस  स्थान  पर  मन्दिर  के
 निर्माण  करने  की  कोई  बात  कही  गयी  है  ।  उसमें  7  1993  की  स्थिति  में  खाली  छोड़
 दैने  वो  बात  वही  गई  है  ।  मैं  नहीं  प्झ  सका  कि  इस  बात  का  मूल  विवाद  खड़ा  हुआ  अगर
 उसके  समाधान  के  लिए  कोई  रास्ता  नहीं  दिद्वाई  देता  या  इस  विधेयक  द्वारा  इसका  हल  नहीं  किया
 जाता  तो  इस  विधेयक  का  क्या  औचित्य  रह  जाता  है  ?  वह  स्थान  खाली  पड़ा  रहेगा  ।  एक  ओर

 मन्दिर  बनाने  की  बात  कही  जा  रही  है  और  दूसरी  ओर  मस्जिद  बनाने  की  बात  कही  जा  रही  हैं
 और  बीच  स्थान  को  खाली  खुला  छोड़ने  की  बात  कही  जा  रही  है  जिससे  जब  राम  भक्त  आएंगे  तो

 बह  देखेंगे  कि  यही  वह  स्थान  है  जहां  राम  जन्मभूमि  का  मन्दिर  था  और  जहां  राम  भक्त  इकट्ठा  होते
 वे  उस  स्थान  को  खाली  देखकर  चिढ़ेंगे  बोर  दूसरी  ओर  मत्जिद  प्रें  जब  लोग  नमाज  पढ़ते

 शायेंगे  तो  कहेंगे  कि  यहां  वह  मस्जिद  और  वह  भी  खाली  देखकर  चिढ़ेंगे  ओर  परिणाम  यह

 होगा  कि  दोनों  सम्प्रदायों  में  आक्रोश  बढ़ेगा  ।  इसकी  पुरी  व्यवस्था  इस  विधेयक  के  द्वारा  की  गई  है
 जिससे  दोनों  सम्प्रदायों  में  आक्रोश  बढ़े  और  लम्बे  समय  तक  संघर्ष  चलता  रहे  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मन्दिर  और  मस्जिद  पास-पास  बनाने  की  बात  कही  अच्छी

 बात  होती  यदि  इस  देश  में  मन्दिर-मस्जिद  पास-पास  लेकिन  मंदिर-मस्जिद  इंट-पत्थरों  से

 बनती  हैं  ओर  नमाज  तथा  पूजा  जज्बातों  से  जुड़ो  हुई  चीजें  भावनाओं  से  जुड़ी  हुई  हैं
 और  भावनाओं  को  अगर  हम  साफ-सुथरा  नहीं  भावनाओं  में  संयम  नहीं  ला

 जज्बात  में  भक्ति-भावन  का  आपसी  सोहादं  पैदा  नहीं  कर  पाते  हैं  तो  मन्दिर-मस्जिद  का

 पास  होना  सदभाव  का  कारण  नहीं  बनेगा  बल्कि  संघर्ष  का  कारण  इसलिए
 मस्जिद  के  पास-पास  रहने  की  जो  बात  की  जाती  पैं  कहता  हुं  कि  अगर  वहां  एक  विशाल

 मन्दिर  बनाया  गया  और  एक  विशाल  मस्जिद  बनाई  गई  तो  मन्दिर  में  पूजा  करने  वाले  लोग

 लाखों  की  संख्या  में  इःटठा  मस्जिद  में  नमाज  पढ़ने  वाले  लोग  लाखों  की  संख्या  में  इकट्ठा

 होंगे  और  मस्जिद  की  अजान  के  वक्त  यदि  आरती  की  घ॒ंटियां  बजेंगी  ओर  मन्दिर  में  शंखनाद

 होगा  तो  उसका  परिणाम  यह  होगा  कि  आरती  आरती  न  होकर  महाआरती  बन  जाएगी  और

 नमाज  नमाज  न  होकर  बड़ी  नमाज  बन  जाएगी  और  जब  नमाज  बड़ी  नमाज  बनती  और  आश्ती

 महाआरती  बनती  है  तो  देग  में  क्या  होता  है  इससे  माननीय  मन्त्री  जी  भली-भांति  परिचित  हैं
 कि  यह  उनके  प्रांत  का  भी  मामला  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  जज्बातों  की  पृष्ठभूमि
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 देखनी  चाहिए  और  अगर  पूजा  के  लिए  मन्दिर  बनता  है  तथा  नमाज  के  लिए  मस्त्रिद  बनती  है  तो
 दोनों  उसी  हिसाब  से  पूरी  होनी  चाहिए  ।  मस्जिद  जरूर  बने  और  आज  उस  स्थान  पर  मन्दिर  का
 सवाल  नहीं  है  ।  उस  स्थान  पर  जो  इतनी  बड़ी  लड़ाई  लड़ी  जा  रही  है  वह  केवल  जन्मभूमि  की
 लड़ाई  है|  मैं  इस  बात  को  कई  बार  इस  सदन  में  कह  चुका  हूं  कि  मन्दिर-मस्जिद  कहीं  भी  बन
 सकते  उनकी  जगह  बदली  जा  सकती  लेकिन  जन्मभूमि  बदली  नहीं  जा  सकती  उसमें  इंच  भर
 इधर-उधर  आगे-पीछे  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  जन्मभूमि  में  अगर  श्रीराम  भी  परिवर्तन  करना

 चाहें  तो  वह  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  वे एक  बार  जन्म  ले  चुके  अगर  यह  विश्वास  सच्चा  है  तो

 यह  मानना  चाहिए  और  जन्मभूमि  से  स्थान  परिवतंन  का  आग्रह  छोड़  देना  चाहिए  और  आज  जहां
 राम  लला  विराजमान  हपारी  लोक  अस्था  हमारी  सांस्कृतिक  आस्था  में  और  हमारे  करोड़ों
 रामभक्तों  की  आस्था  में  वह  जन्मभूमि  वहां  मन्दिर  बनाने  की  बात  की  जानी  चाहिए  ओर  वहां
 मन्दिर  बनना  चाहिए  ।  मस्जिद  जहर  मगर  वहां  बननी  चाहिए  जहां  सहनवा  में  मीर  बकी
 की  मजार  वहां  जमीन  उपलब्ध  वहां  जमीन  ली  जाए  ओर  हिन्दू-मुस्लिम  सहयोग  से  वहां
 मस्जिद  बनाई  जाए  ।  मस्जिद  इवादत  के  लिए  बते  और  वह  काम  सरकार  न  करे  कि  प्रकार  ही
 मन्दिर-मस्जिद  बनाए  ।  यहीं  प्रिछली  18  दिसम्बर  को  भी  मैंने  कहा  था  कि  जब  सरकार  अपनी  ओर

 से  किसी  देवस्थान  की  मरम्मत  या  निर्माग  करती  है  तो  उसका  परिणाम  क्या  होता  हम  अकाल

 तख्त  के  सम्बन्ध  में  इस  कटुता  को  देख  चुके  इस  घटना  के  परिणाम  को  देख  चुके  हमें  फिर

 नहीं  दोहराना  चाहिए  कि  सरकारी  खर्चे  सरकारी  देख-रेख  में  और  शासन  के  दबाव  में

 मस्जिद  बने  ।  शांति  का  वातावरण  दोनों  सम्द्रदायों  के  बीच  में  एक  पसहयोगपूर्ण  वातावरण  बने

 और  दोनों  तय  कर  लें  ओर  इकट्ठा  यह  उनके  ऊपर  छोड़  देना  राम  जन्मभूमि
 न्यास  बना  हुआ  है  और  उनका  पंजीकरण  1989  में  हुआ  तब  केन्द्र  और  प्रदेश  में  कांग्रेस  की

 सरकार  थी  और  उस  समय  राम  जन्मभूमि  न्यास  का  पंजीकरण  हुआ  था  और  उसी  राम  जन्मभूमि
 न्यास  ने  पूरे  देश  में  राम  शिला  पूजन  का  कार्यक्रम  आयोजित  किया  पूरे  देश  से  शिलाएं  मंगाई
 गई  थीं  और  उस  समय  जोें  के  साथ  1.25  र०  लोगों  ने  राम  जन्मभूमि  मन्दिर  निर्माण  करने  के

 लिए  राम  जन्मभूमि  न्यास  को  सौंपे  थे  जिसकी  राशि  आठ  करोड़  से  ऊपर  हुई  थी  ।

 राम  जन्म्रभूमि  न्यास  को  एक  तरह  से  समाज  साघु-संतों  का  और  इस  सरकार  का  भी
 समथेंन  प्राप्त  आज  विश्व  हिन्दू  परिषद्  पर  आपने  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  लेकिन  राम

 भूमि  न्यास  पर  कोई  प्रबन्ध  नहीं  वह  प्रतिबन्ध-मुक्त  है  ।  आज  राम  जन्मभूमि  न्यास  की

 रेख  में  अयोध्या  में  एक  दूसरी  जगह  पत्थरों  की  गढ़ाई  का  काम  चल  रहा  मन्दिर  निर्माण  का

 काम  चल  रहा  है  ।  जब  राम  जन्मभूमि  न्यास  निविवाद  रूप  से  मन्दिर  निर्माण  की  दिशा  में

 शील  सरकार  समाज  का  ओर  साधु  संतों  का  सबका  समर्थन  उसे  प्राप्त  है  तो  फिर

 मन्दिर  निर्माण  के  लिए  किसी  नए  ट्रस्ट  की  स्थापना  का  ओऔचित्य  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  ।

 इधर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  बड़ा  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 अभी  एक  साधु  संतों  का  सम्मेलन  हुआ  है  ।  जब  भारतीय  जनता  विश्व  हिन्दू  परिषद्
 के  लोग  कहीं  सम्मेलन  कराते  किसी  सम्मेलन  में  भारतीय  जनता  पार्टी  के  सांसद  या  मंत्री  चलने

 जाते  थे  तो  बड़ी  हाय-तोबा  मच  जातो  शोर  मच  जाता  था  लेकिन  पिछले  दिनों  मध्य  प्रदेश  भें

 साधु  संतों  का  एक  बहुत  बड़ा  सम्मेलन  हुआ  कहा  जाता  है  कि  उसमें  हमारे  सत्ता  पक्ष  की  एक
 सांसद  महोदया  विराजमान  थीं  और  एक  भनन््त्री  महोदय  ने  अप्रत्यक्ष  रूप  उस  सम्मेलन  को  सफल

 बनाने  के  जगन्नाथ  पुरी  से  मदद  भिजवाई  उसकी  व्यवस्था  करायी  ध्वमं-निरपेक्ष  या
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 पंथ  निरपेक्ष  के नाम  पर  आज  जो  कुछ  आप  कर  रहे  उसमे  देश  में  एक  दरार  पैदा  होगी  ।

 साधु  संतों  को  भी  विभाजित  करने  की  बात  आप  सोच  रहे  हैं  ।  आप  पहले  समाज  को  बांटते

 फिर  सम्प्रदायों  को  बांटते  रहे  ओर  अब  आपकी  नजर  साधु  संतों  की  एकता  पर  लगी  हुई  है  ।  उनमें

 भी  आप  विभाजन  कर  देता  चाहते  उनमें  भी  दरार  पैदा  कर  देना  चाहते  मैं  पंथ  निरपेक्षता

 का  सम्मान  करता  हूं  और  समझता  हूं  कि  पंथ  निरपेक्षता  की  जड़ें  इस  देश  में  जितनी  मजबूत  हैं
 उतनी  शायद  किसी  दूसरे  देश  मे  नहीं  लेकिन  पंथ  निरपेक्षता  और  घमं-निरपेक्षता  दो

 अल  .  धर-निरपेक्षता  कभी  पंथ  निरपेक्षता  नही  हो  पंथ  ओर  धर्म  के  अंतर  को

 कम-से-कम  यह  सदन  तो  समझे  क्योंकि  यह  देश  का  सर्वोच्च  सदन  सर्वोच्च  संस्थान  सर्वोच्च

 सभा  है  ओर  पूरे  देश  का  यह  विश्वास  है  कि  यहां  जो  लोग  बंठते  वे  देश  के  अनुभवी  लोग  हैंਂ

 श्री  भोगेन्द्र  झ्ला  :  संविधान  ने  इसी  को  समझकर  पंथ-निरपेक्षता  को  रखा

 श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :  झा  मैं  भी  उसी  बात  को  कह  रहा  हूं  क्योंकि  उसका  प्रयोग

 घड़ल्ले  से  धर्म-निरपेक्षता  के  रूप  में  किया  जाता  अखबारों  पत्र-पत्रिकाओं

 सरकारी  मीडिया  सब  जगह  घमे-निरपेक्ष  ता  का  ही  प्रयोग  किया  जाता  है  |  पिछली  बार  भी

 मैंने  चर्चा  में  कहा  आपको  घनन््यवाद  है  कि  आपने  मेरा  समर्थन  किया  बेकिन  धर्मनिरपेक्षता

 ओर  पंथ  निरपेक्षता  के  अन्तर  को  क्यों  नहीं  समझा  और  समझाया  जाता

 आज  घ्म-निरपेक्षता  का  अर्थ  धर्म-विहीनता  के  रूप  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  यह  देश  सर्देव  पंथ-निरपेक्ष  रहा  है  और  आगे  भी  यह  न  कभी  धर्म

 निरपेक्ष  रहा  है  और  न  घमं-निरपेक्ष  रहेगा  ।  यह  देश  धरम  की  मर्यादाओं  को  ठीक-ठीक  समझता  रहा

 है  ।  यदि  ठीक-ठीक  न  समझता  होता  तो  आज  जिनका  जन्मदिन  डॉ०  राम  मनोहर  लोहिया  एक
 समाजवादी  नेता  थे  ।  उन्होंने  क्रृष्ण  शिवਂ  नामक  एक  पुस्तक  लिखी  थी  ओर  उन्होंने  ही  इस
 देश  में  रामायण  मेलों  की  परम्परा  डाली  चित्रकूट  और  अयोध्या  में  राम  मेले  शुरू  कराए  थे

 क्योंकि  वे  समझते  थे  कि  भारत  में  सामाजिक  संरचना  के  भारत  में  सामाजिक  आदर्शों  की

 स्थापना  के  भारत  में  सांस्कृतिक  सूत्रों  को  नये  सिरे  से जीवित  ओर  सशक्त  बनाने  के  लिए

 यह  आवश्यक  होगा  कि  राम  जैसे  आदर्श  यहां  स्थापित  किए  उनके  आदर्शों  को  संदर्भों  के

 साथ  स्थापित  किया  जाए  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  धर्म-निरपेक्षता  इस  देश  की  भावना  या  सोच  नहीं  है  ।  पंथ

 निरपेक्षता  इस  देश  की  भावना  ओर  सोच  जरूर  है  ।  मैं  एक  मिनट  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि

 धमं  कोई  उपासना  पद्धति  नहीं  है  ।  अभो  राज्य  सभा  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  जिसकी

 प्रतियां  हम  लोगों  को  भी  उपलब्ध  करायी  गई  उसे  सत्ता  पक्ष  के  एक  सम्माननीय  सदस्य  ने

 प्रस्तुत  किया  है  जिममें  उन्होंने  धर्म  का  अर्थ  उपासना  पद्धति  से  लिया  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 धर्म  का  अथे  उपासना  पद्धति  से  नहीं  होता  है  का  अर्थ  उपासना  पद्धति  से  होता

 है  ।  धर्म  एक  जीवन  पद्धति  है  ओर  जीवन  पद्धति  उन  सब  के  लिए  जरूरी  होती  है  जो  जिन्दा  रहते
 जिन्दा  रहने  वाली  कोम  जिन्दा  रहने  वाले  देश  आदमी  को  जीवन  पद्धति  की  जरूरत  है  ।

 धर्म  एक  जीवन  पद्धति  है  ओर  उसके  लिए  किसी  गुरु  की  अनिवायंता  नहीं  होती  ।  किसी  ग्रन्थ  की

 भी  अनिवायंता  नहीं  होती  ।  बिना  गुरु  बिना  ग्रंथ  के  एक  धर्म  चल  सकता  है  लेकिन  एक  पंथ  के

 पंथ  के  लिए  गुरु  ओर  ग्रन्थ  दोनों  की  आवश्यकता  द्ोती  है
 पंथ  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  यदि  इसे  आप  नहीं  समझते  तो  न  समझ्षें  ।  गुरु  ओर  ग्रन्थ  की

 रेख  में  पंध  चलता  यहो  मैं  आपको  बताना  चाहता  इसीलिए  बहुत  पहले  खालसा  पंथ  की  बाद
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 कही  गई  नानक  पंथ  की  बात  कही  गई  पंथों  की  बात  कही  थी  ।  कबीर  पंथ  की  बात  कही
 थी  ।  यहां  पंथों  की  बात  थी  |  यहां  तक  कि  इन्हीं  को  आगे  चलकर  सम्प्रदाय  की  संज्ञा  दी  गई  थी  ।
 घर  एक  समभ्र  जीवन  पद्धति  रही  इसलिए  धमं-निरपेक्षता  के  नाम  पर  धर्म-विहीनता  इस  देश
 पर  थोपी  नहीं  जा  सकती  है  ।  पंथ-निरपेक्षता  का  आदर  हस  देश  में  हुआ  है  ओर  होना  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  इस  संदर्भ  में  कहना  चाहता  हूं  कि  राम  किसी  पंथ  विशेष  के  और  अयोध्या

 किसी  पंथ  विशेष  के  दायरे  में  नहीं  अयोध्या  वह  है  जहां  कभी  गरुरुगोविन्द  सिंह  जी  भी  गए

 जहां  गुरु  नानक  देव  जी  भी  गए  भहां  बोद्ध  भी  गए  और  जहां  महावीर  स्वामी  भी  गए  और

 सबके  वहां  स्थान  सबने  अयोध्या  का  सम्मान  को  समझा  ओर  सम्म।न  किया  है  ।  इसलिए  आज  मैं

 यहां  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि अगर  आप  भाईचारे  की  बात  करते  इस  बिल के  द्वारा
 दायिक  सदभाव  लाना  चाहते  तो  अयोध्या  बड़ा  अच्छा  माध्यम  और  आधार  बन  सकता  केवल

 आप  इतना  कीजिए  कि  राम  जन्मभूमि  के  लिए  जो  अधिगहीत  भूमि  है  वह  राम  जन्मभूमि  न्यास

 को  सौंप  दीजिए  और  मस्जिद  बनाने  की  बात  तो  वहां  से  दूर  सहनवां  में  आप  जमीन  लीजिए
 ओर  हिन्दू-मुस्लिम  सहयोग  से  वहां  मस्जिद  बनाइए  ।  बहुत  अच्छे  ढंग  से  एक  हल  इस  समस्या  का

 निकल  सकता  है  और  आप  इस  प्रकार  का  समाधान  निकाल  सकते  हैं  और  देश  के  लिए  एक  बहुत
 अच्छा  और  सद्भावना  का  वातावरण  बन  सकता  है  ।

 सभापति  मैं  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 5.37  श्र०  प०

 ]

 श्री  ए०  चाल्स  :  बड़े  दुख  तथा  व्यथा  और  शर्म  अनुभव  करतेहु  ए  मैं

 इस  संवेदनशील  अर्थात्  अयोध्या  में  रतिपय  क्षेत्र  अर्जन  1993  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 विधेयक  के  पैरा  2  में  इस  विधेयक  को  लाने  का  उदं श्य  वणित  किया  गया  इसका  पाठ

 इस  प्रकार
 “  -  उक्त  विवाद  ने  देश  में  लोक  व्यवस्था  और  विभिन्न  समुदायों  के  बीच  सोहाद्

 को  बनाये  रखने  को  प्रभावित  किया  है  ।”

 इससे  केवल  देश  में  लोक  व्यवस्था  ओर  विभिन्न  समुदायों  के  बीच  सौहाद्ं  ही  प्रभावित  नहीं

 हुआ  अपितु  सारी  दुनिया  में  इसका  असर  पड़ा  हम  सब  जानते  हैं  कि  सारे  विश्व  में  उस

 विवादास्पद  ढांचे  को  गिराने  के  जघन्य  कृत्य  की  किस  प्रकार  निन्दा  की  गई  स्वतन्त्र  भारत  के

 इतिहास  में  6  1992  का  दिन  सबसे  काला  दिन  केवल  पुराने  विवादास्पद  ढांचे  को

 ही  ध्वस्त  नहीं  किया  गया  है  ।  आप  इसे  मस्जिद  कह  सकते  हैं  तथा  दूसरा  कोई  व्यक्ति  इसे  मन्दिर

 कह  सकता  है  ।  परन्तु  जेसा  कि  पहले  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने कहा  है  कि  यह  एक  पूजा  स्थल  है  ।  6

 दिसम्बर  को  इसी  पूजा  स्थल  को  गिराया  मैं  तो  यहां  तक  कहना  चाहूंगा  कि  यह
 केवल  एक  पूजा  स्थल  की  द्वी  नहीं  गिराया  गया  बल्कि  यह  उस  प्राचीन  हिन्दू  मत  पर  आघात  है
 जिसने  भारतीय  विचारधारा  को  अनंतकाल से  प्रभावित  किया  है  तथा  जिसने  आज  भी  हिन्दू  समाज

 को  आपनस्  में  जोड़ा  हुआ  मैं  एक  क्षण  के  लिए  भी  यह  विश्वास  नहीं  कर  सकता  कि  बहुधा  हिन्दू
 भाईयों  की  विचारधारा  तथा  अन्तरात्मा  उस  गरिमापूर्ण  विश्वास  से  पीछे  हट  गई  जिसका  मुख्य
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 बाघार  सहनशीलता  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  एस०

 एस०  ),  विश्व  हिन्दू  परिषद  एच०  भा०  ज०  पा०  के  सम्मिलित  घामिक  कट्टूरवाद  के

 कारण  इस  गरिमापूर्ण  विश्वास  तथा  बड़ी  संख्या  में  हिन्दू  भाईयों  को अपयश  और  अवमानना  सहनी

 पड़ी  ।  हिन्दू-मत  का  मूल  सिद्धान्त  क्या  है  ?

 सेजर  जनरल  भुवनचन्द्र  खंडरी  :  मैं  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  उठाना

 चाहता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  क्या

 सेजर  जनश्ल  भुवनचन्द्र  खंड्री  :  अगर  श्रो  चाल्स  जैसे  अनुभवी  संसदविद  को

 भी  पढ़  कर  भाषण  देना  पड़ा  है  तो  इससे  पता  चल  जाता  है  कि  उनका  मुद्दा  क्रितना  कमजोर  है
 तथा  बे  जो  कुछ  कह  रहे  उनका  हृदय  उसकी  गवाही  नहीं  दे  रहा  है  |  यही  मेरा  व्यवस्था  संबंध

 प्रश्न  है  ।

 करी  ए०  चाहसे  :  मैं  भाषण  दे  रहा  हूं  ।  मैं  बिना  पढ़े  भी  भाषण  दे  सकता  कृपया  मुह
 सिखाइए  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  मुझे  विनिणंय  देने  दीजिए  ।  उन्होंने  ब्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया

 उनका  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  उचित  आप  अपने  नोट्प  देख  सकते  आपको  पढ़कर  भाषण

 नहीं  देना  चाहिए  ।

 थी  ए०  चाल्पें  :  में  केवल  नोट्स  देख  रहा  हूं  ।  मैं  पढ़कर  भाषण  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  सारा

 भाषण  पढ़ूंगा  नहीं  ।''  उनकी

 सभापति  भहोदय  :  आप  उनकी  बात  में  ब्यवधान  मत  डालिए  ।

 श्री  ए०  चाल्ते  :  कुछ  उद्धरण  मैं  उद्धूत  करना  चाहता  हूं  ।  अगर  मेरी  जानकारी  ठीक  है
 तो  ऋग्वेद  मानव  रचित  प्राचीनतम  साहित्यिक  रचना  ऋग्वेद  की  संहिता  में  पूणं  विवाद  को  इस

 प्रकार  परिभाषित  किया  गया  इसमें  जो  कहा  गया  मैं  उसे  उद्धूत  कर  रहा  हूं  :

 सत  बहुधा  वदन्ति  ।”

 अर्थात्  सत्य  एक  महापुरुष  इसका  वर्णन  कई  रूपों  में  करते  हैं  ।

 इसी  मूल  स्लोत  से  ही सहनशीलता  तथा  सर्वधर्म  सम्मान  की  धारा  भ्रस्फुटित  होती  है  जो

 कि  हिन्दुत्व  का  मूल  आधार  हम  इस  पक्ष  के  लोग  ऐसे  धर्म  का  सम्मान  करते  हम  हिन्दूमत

 की  भावनाओं  का  पूरा  सम्मान  करते  इस  गहन  विचारधारा  ने  सदियों  से  इस  देग  को  प्रभावित

 क्या

 इसी  गरिमापूर्ण  मत  का  वर्णन  भागवत  गीता  में  भी  किया  गया  है  |  इसमें  भगवान  श्रीकृष्ण

 अर्जुन  को  बताते

 किसी  भी  माध्यम  से  मेरे  पास  मैं  उसी  रूप  में  उनके  सामने  प्रस्तुत  होता

 हूं  ।  मुझ  तक  पहुंचने  के  लिए  लोग  जो  भी  रास्ते  अ  नाते  वे  सब  मेरे  रास्ते

 11  1893  को  स्वामी  विवेकानन्द  ने  चिकागों  में  धर्मों  की  संप्द  में  इसी  प्रकार

 $  हिन्दुत्व  को  प्रकट  किया
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 पूरी  विनम्रता  के  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसी  प्रथम  विश्व  धामिक  सम्मेलन  ने
 सारे  विश्व  को  हिला  कर  रख  दिया  था  तथा  इसने  सभी  विभिन्न  धर्मों  के  रिवाजों  को  झंझोड़
 क्र  रख  दिया  था  तथा  उस  पर  सामान्य  विश्वाप्त  की एक  घारा  निकली  थी  ।

 सभी  मतों  के  नेताओं  तथा  सन््तों  की  सभा  में  स्वामी  विवेकानन्द  ने  कहा  था  कि  उन्हें  इस
 बात  का  गवं  है  कि  वे  एस  मत  का  अनुसरण  करते  हैं  जोकि  स्वीकरण  तथा  शाश्वत

 यातृभाव  सिखाता  उन्होंने  उस  महान्  लोगों  की  सभा  को  बताया  था  कि  हिन्दू  केवल  अन्य  मत्तों
 के  प्रति  सहनशील  ही  नहीं  हैं  बल्कि  उनकी  विशुद्धता  में  विश्वास  भी  रखते  हैं  ।

 यह  बड़े  की  बात  है  कि  स्वामी  विवेकानन्द  द्वारा  ऐसा  महान्  नेतृत्व  देने  तथा  हिन्दू  मत
 की  मूल  भावना  को  ऐसे  महान्  व्यक्तियों  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  के  बाद  एक  शताब्दी  से  भी  कम
 समव  में  6  1993  को  1528  ई०  के  लगभग  बनी  एक  मस्जिद  को  कट्टरपंथियों  और
 घामिक  रूढ़िवादियों  ने  गिरा  दिया  ।  इस  महान  मत  के  बहुसंख्यक  लोगों  के  लिए  यह  बड़े  शर्म  की
 बात

 मैं  त्रिवेन्द्रम  से  निर्वाचित  होकर  आया  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अस्सी  प्रतिशत  मतदाता
 हिन्दू  हैं  ।  मैं  अल्पसंख्यक  समुदाय  से  संबंध  रखता  हूं  ।  अब  तीसरी  बार  मुझे  इस  प्रतिष्ठित  संसदीय
 चुनाव  क्षेत्र  से  चुना  गया  मैं  उनका  सम्मान  करता  हूं  ।  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  प्रति
 मस्तक  हुं  ।  वहां  पर  हिन्दु  घाभिक  संस्कृति  वाप्त  करती  में  विनम्रता  सेदुसरी  ओर  के  अपने
 साथी  सदस्यों  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  हिन्दु  धर्म  का  मूल  तत्त्व  क्या  है  ?  में  पूर्व  वकक्ता  श्री
 चिन्मयानन्द  स्वामी  का  भाषण  सुनता  आ  रहा  हूं  ।  उन्होंने  पूछा  था  :  क्या  कोई  घमंनिरपेक्ष  सरकार
 मन्दिर  के  निर्माण  के  लिए  भूमि  अध्ििग्रहित  कर  सकती  है  ?

 कांग्रेस  पार्टी  का  घोषणा  पत्र  क्या  में  यह  बात  उनके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।  इस
 घोषणापत्र  के  आधार  पर  ही  वतंमान  सरकार  कार्य  कर  रही  हमारे  घोषणा  पत्र  में  यह  कहा
 गया  है  कि  हम  आपसी  तालमेल  रखने  के  इच्छुक  अगर  ऐसा  सम्पव  नहीं  तो  फिर  न्यायालय

 का  निर्णय  स्वीकार  किया  जाना  यदि  वह  स्वीकाय  नहीं  है  तो  मस्थिद  को  गिराये

 बगैर  मन्दिर  के  निर्माण  के  पक्ष  में  यही  हमारा  घोषणापत्र  यही  कांग्रेस  पार्टी  का  घोषणापत्र

 हम  इस  देश  पर  शासन  कर  रहे  यह  वह  घोषणापत्र  जिसे  इत  देश  के  लोगों  ने  स्वीकार  किया

 है  ।  यह  वह  घोषणापत्र  है  जो  किसी  लोकतंत्र  में  पनपता  मैं  जिनम्रता  के  साथ  कह  सकता

 हूं  कि  इस  सरकार  को  भूमि  को  अधिग्रहित  करके  ओर  उस  पर  मनंदर  ओर  मस्जिद  बनाने  का  पूरा
 हक  है  ।  जनादेश  भी  यही

 एक  शिकायत  की  गई  है  कि  बहुत  से  मंदिर  गिराये  गए  में  उस  संसदीय

 निश्चिमंडल  का  सदस्य  था  जिसने  अयोध्या  का  दौरा  किया  वह  दिन  मेरे  लिए  एक  महान  दिन

 मैंने  पराने  ढांचे  को  देखा  ।  मैंने  उस  उपेक्षित  भूमि  को  देखा  ।  उस  क्षेत्र  के लोग  इस  बात  क्री

 परवाह  नहीं  करते  कि  वहां  क्या  हो  रहा  लेकित  कन्याकुमारी  और  कासरगोड  के  लोग  भगवान
 राम  के  मन्दिर  के  निर्माण  के  लिए  एक-एक  ईट  ला  रहे  क्या  विनस्रतापुर्वक  मैं  दूसरी  ओर  के
 अपने  साथी  सदस्यों  से  एक  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ?  मैंने  इसे  एक  बार  पहले  भी  उद्ध त  किया

 हमने  भी  अपने  बालपन  में  रामायण  का  अध्ययन  किया  है  ।  भगवान  श्री  राम  बाल्मीकी  की  झोंपडी
 की  ओर  जा  रहे  थे  ओर  जब  वे  वहां  पहुंचे  तो  उन्होंने  बाल्मिकी  से  रात  को  ठहरने  के

 लिए  कहां  अपना  स्थान  बनाऊं  ?”  ओर  तत्काल  ही  महान्  महर्षि  ने  उत्तर  दिया  साक्षात्  स्नेह
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 की  प्रतिमृति  आपको  ऐसे  हृदय  में  निवास  करना  चाहिए  जहां  लालसा  न  जहां  लालच  न

 जहां  कहीं  दुश्मनी  न  जहां  क्रोध  का  अस्तित्व  न  जहां  संघर्ष  न  जहां  विद्वेष  की  भावना
 न  ओर  जहां  कोई  अन्तद्वन्द  न  हो  ।”  अगर  भगवान  राम  दुबारा  आयें  तो  क्या  उस  विवादित

 भूमि  पर  जो  लड़ाई  और  ईर्ष्या  से  परिपूर्ण  है  ?  मेरे  विचार  से  हमारे  साथी  सदस्य

 भी  संत  नेताओं  में  से  एक  है  ;  वह  मन्दिरों  के  गिराये  जाने  की  शिकायत  कर  रहे  थे  ।  मेने  स्वयं
 अपनी  आंखों  से  देखा  है  कि  कार  सेवा  के  दौरान  ओर  उससे  पहले  कितनी  मूर्तियां  हुटाई  गई  हैं  ॥

 आपको  मन्दिर  गिराने  की  पूरी  स्वतंत्रता  आप  बहुत  से  पूजास्थलों  को  गिरा  सकते  लेकिन

 जब  सरकार  मन्दिर  को  बनाने  का  प्रयास  कर  रही  है  तो  आप  सारी  स्थिति  को  लेकर  बहुत  नाराज

 हो  रहे  उनका  कहना  है  कि  जब  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  था

 तो  हम  उसका  समर्थन  नहीं  कर  रहे  थे  ।  यह  एक  बड़ी  अजीब  बात  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 पयंटन  के  लिए  भूमि  का  वह  हिस्सा  अधिग्रहित  किया  क्या  आप  यह  कहेंगे  कि  भगवान

 श्री  राम  वहां  पर्यटन  के  लिए  आ  रहे  हैं  ?  मेरे  विचार  से  आपको  भगवान  श्री  राम  के  पयंटन  के  लिए
 मन्दिर  के  निर्माण  की  आवश्यकता  नहीं  हम  मन्दिर  का  निर्माण  उन  भक्तों  के  लिए  कर  रहे

 हैं  जो  भगवान  के  पुजारी  इस  ओर  के  मेरे  मित्र  सदस्य  अभी  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  कहा
 था  कि  श्री  राम  अयोध्या  में  पैदा  हुए  थे  और  यह  एक  धारक  प्रश्न  मुझे  एक  धामिक  नेता  से

 इस  प्रकार  का  वक्तव्य  सुनकर  सचमुच  बहुत  दुःख  हुआ  श्री  राम  वहां  पैदा  हुए  थे  या  यह
 तो  सच्चाई  से  सम्बन्धित  प्रश्न  यह  धामिक  प्रश्न  नहीं  है  ।  धरमं  का  यह  हिन्दु  धर्मं  के  गहरे
 विश्वास  का  है  और  यही  हिन्दु  धर्म  की  महान्  संस्कृति  यही  उसकी  सहिष्णुता  और  भाईचारा

 यही  धर्म  है  ।  एक  बात  बहुत  ही  आश्चयंजनक  है  ।  बाबरी  मस्जिद  पर  ठीन  छोटी-छोटी

 मस्जिदें  थीं  ।

 श्री  अन्ना  जोशो  :  आप  किस  प्रकार  से  किसी  संत  अथवा  भगवान  के  जन्म  स्थान

 को  सिद्ध  कर  सकते  हैं  ?

 श्री  ए०  चाल्से  :  में  आपको  श्री  राम  को  किसी  भवन  में  नहीं  बल्कि  लोगों  के

 हृदयों  में  वास  करना  चाहिए  और  यह  कहना  कि  शताब्दियों  पहले  कक्ष  के  इस  भाग  में  जन्म  हुआ
 उस  भाग  में  स्त्रीत्व  क ेलिए  अपमानजनक  ऐसा  कहने  के  लिए  मुझे  माफ

 आप  कहते  हैं  कि  शताब्दियों  पहले  घर  के  उस  भाग  में  नहीं  बल्कि  एक  विशेष  स्थान  पर  जन्म  हुआ
 था  ।  इसे  समझाने  के  लिए  मेरे  पास  शब्द  नहीं  इस  सरकार  ने  उन्हें  मन्दिर  का  निर्माण  करने

 की  इजाजत  दी  थी  ।  आंतरिक  दीवार  की  गहराई  केवल  दस  फूट  है  ।

 ]

 श्री  नीतीश  कुमार  :  सभापति  होम  मिनिस्टर  साहब  उस  समय  नहीं  थे  ।

 एक  बात  आपके  माध्यम  से  इनके  नोटिस  में  लाना  चाहता  हुं  कि आज  सुबह  जब  जीरो  आवर  चल

 रहा  था  तो  कबूतरों  की  हलचल  के  चलते  काफी  डिसरप्टिड  हो  गया  जिससे  इनके  मंत्रिमंडलोय

 सहयोगी  भाग  गए  ।  होम  मिनिस्टर  साहब  आए  वह  इसकी  जांच  करवा  लें  कि  कबूतर  है  या

 कुछ  ओर  है  ?

 सभापति  भहोदय  :  आपने  याद  दिला  कर  अच्छा  यह  सारी  बिल्डिग  स्पीकर  साहब
 के  कंट्रोल  में  है  ।
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 श्री  नीतोश  कुमार  :  मैंने
 तो  आपके  माध्यम  से  इसको  कहा  है

 **

 सभापति  महोदय  :  स्पीकर  साहब  ने  डायरेक्शन  दिया

 |

 इसका  विधेयक  के  साथ  कोई  संबंध  नहीं  चार्स  आप  अपनी  बात  जारी  रखिए
 न्न्न

 )
 न्न्ग

 श्री  ए०  चाल्स  :  एक  बार  फिर  यह  मुद्दा  उठाया  गया  है  कि  सरकार  को  मन्दिर  बनाना

 चाहिए  ।  सरकार  मन्दिर  नहीं  बता  रही  सरकार  ने  एक  पैकेज  की  पेशकश  की  है  ओर  एक
 न्यास  गठित  किया  गया  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  भी  कहा  है  कि  हमें  सर्वश्रम्मति  पर  पहुंचने  की
 कोशिश  करनी  सरकार  भी  ऐसा  ही  करने  की,कोशिश  कर  रही  हम  सर्वेंसम्मति  के

 लिए  तैयार  वास्तव  में  यही  पहली  चीज  है  जो  हम  चाहते  हैं  ओर  हमारे  घोषणा  पत्र  में  भी  इसका
 स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  ।  हम  जो  कुछ  भी  अपील  आपसे  करते  हैं  वह  यह  है  कि  आप

 सबको  एकजुट  होना  चाहिए  और  मन्दिर  के  निर्माण  का  रास्ता  निकालना  णदि  मेरे

 माननीय  साथी  यह  सिद्ध  कर  सके  कि  शताब्दियों  ओर  शताब्दियों  पहले  भगवान  श्री राम  उसी

 स्थान  पर  पैदा  हुए  थे  और  उस  स्थान  से  दस  फूट  दूर  भी  तो  मैं  विश्वास  दिलाता  हूं  कि

 सरकार  उसी  स्थान  पर  मन्दिर  के  निर्माण  के  लिए  तत्काल  कदम  यदि  आप  कोई  ठोस

 सबूत  पेश  करें  तो  सरकार  उसे  निश्चय  ही  स्वीकार  करेगी  ।  लेकिन  बहुत  विनम्नरता  से  में  यह  कहता

 हूं  कि  यह  हमारे  देश  के  मातृत्व  का  अनादर  है  ?

 श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  फिर  इत  मामले  को  यह  देखने  के  लिए

 न््याधालय  को  भेजने  का  क्या  ओचित्य  है  कि  क्या  यहां  मन्दिर  था  अथवा  नहीं  ?

 गृह  मंत्री  एसत०  बो०  :  में  उस  बात  का  भी  उत्तर  दूंगा  ।

 सभापति  भहोदय  :  श्री  जब  आपको  बारी  तब  आप  अपने  सभी  मुह  उठा

 सकते  कृपया  अभी  हस्तक्षेप  नहीं  करिए  ।

 श्री  ए०  चाह्से  :  में  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  भी  उत्तर  दे  सकता  हम  केवल

 सम्मत्ति  पर  पहुंचने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ओर  उसके  लिए  हम  सबको  राय  ले  रहे  हम

 उच्चतम  न्यायालय  की  राय  भी  ले  रहे  उवकी  बात  अन्तिम  नहीं  हम  सर्वेसम्मति  पर

 पहुंचने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ओर  हम  तथ्य  एकत्रित  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  उच्चतम

 न्यायालय  की  राय  का  भी  मूल्यांकन  किया  जाएगा  ।  इस  बारे  में  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  अगर  किसी

 को  कोई  प्रान्ति  है  तो  मुझे  खेद  है  कि  में  कुछ  मदद  नहीं  कर  में  केवल  तथ्य  प्रस्तुत  करके

 उनका  विस्तारपूवंक  उल्लेख  कर  सकता  हूं  ।  लेकित  में  किसी  एक  व्यक्ति  को  समझा  नहीं

 सकता  ।

 अब  यह  बताइए  कि  रथ  एकता  यात्रा  तथा  कार  सेवा  इत्यादि  का  क्या

 उद्देश्य  इन  सबसे  पूरे  देश  में  साम्प्रदायिक  नफरत  ओर  साम्प्रदायिकता  बढ़ी  मेरे  साथी  बता

 रहे  थे  कि  वे  केवल  साम्प्रदायिक  समानता  चाहते  हैं  और  कुछ  नहीं'*ਂ  में  अपना

 वक्तव्य  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  में  माननोय  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  हस्तक्षेप  न

 करें  ।
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 श्री  अन्ना  जोशी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  कृपया  मुझे  अनुमति  दीजिए  ।

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  विभाग  तथा  भहासागर  विकास

 में  राज्य  मंत्री  तया  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :

 व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  वे  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  में  इस  बात  का  ध्यान  रख  सकता  हूं  ।  यदि  वह  कोई  ओछी  जात  कह

 रहे  तो  में  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  यह  मुझ  पर  छोड़  दीजिए  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  सभापति  मंत्री  जी  बिल्कुल  सही  कह  रहे

 वह  केवल  यह  कह  रहे  हैं  कि  माननीय  सदस्य  बिना  किसी  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  हस्तक्षेप  कर

 सकते  हैं  ।

 श्री  नीतोश  कुमार  :  मंत्री  जी  की  ओर  से  ऐसा  हस्तक्षेप  होना  बहुत  गलत  बात  है  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  सभा  में  सभी  सदस्य  ओर  मंत्री  समान  किसी  भी  सदस्य  को

 अनावश्य  ह  प्रश्न  नहीं  उठाने  श्री  अन्ना  जोशी  आपकः  व्यवस्था  का  प्रश्न

 क्या

 ]

 श्री  अन्ना  जोशो  :  घन्यवाद  सभापति  जी  ।  माननीय  सदस्य  अभी  जो  बात  बहां  रख  रहे
 उसकी  सत्यता  के  बारे  में  हाऊस  गुमराह  न  हो  तो  रिकार्ड  स्ट्रेट  रखने  के  लिए  में  उनसे  अपील

 करता  हूं  कि  *
 यहां  सभागृह  को  आप  जो  इंफ्रोमेंशन  देने  वाले  वह  मिसलीडिंग

 नहीं  होनी  पूरे  देश  में  जो  रथ  यात्रा  का  आयोजन  किया  उप्तका  रिकार्ड  है  कि  एक
 भी  जगह  कश्मीर  से  लेकर  कन्याकुं  भारी  तक'**

 सभापति  महोदय  :  आप  कोन  सी  बात  के  आधार  पर  यह  पाइण्ट  ऑफ  आर्डर  रेज  कर  हे
 हैं  ?  रूल  क्या  वह

 भी  अन्ना  जोशी  :  माननीय  सदस्य  ने  अभी  जो  स्टेटमैण्ट  दिया  कि  रथयात्रा  की  वजह  से

 जगह-जगह  पर  कम्युनल  डिस्टरबेंसेज  वह  नहीं  हुए  ।  ऐसा  कोई  रिका्ड  नहीं  है  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  यहां  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 श्री  अन्ना  जोशी  :  लेकिन  वह  ग्रुमराह  करने  वाला  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 श्री  रंगराजन  कुसारसंगलम  :  यदि  मुझे  अध्यक्षघनिष्ठ  की  अनुमति  हो  तो  में  श्रो  नीतोश

 कुमार  से  जनुरोध  करूंगा  कि  वह  अपनी  टिप्पणी  वापस  लें  ।  *''

 श्री  ए०  चाह्स  :  केरल  में  साम्प्रदायिक  सोहादे  है  परन्तु  दुर्भाग्यवश  सेवाਂ  और
 यात्राਂ  के  बाद  दर्जनों  लोग  सड़कों  पर  मारे  गए  थे  ।  इसीलिए  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  इस  रथ

 260



 2  1915  अयोध्या  मैं  फतिपय  क्षेत्र  अर्जन  विधेयक

 यात्रा
 के

 परिणामस्वरूप  साम्प्रदायिक  नफरत  ओर  अन्य  लोगों  में  दुर्भावना  उत्पन्न
 न्न्न  न्ब्ड

 |

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  उनके  भाषण  में  व्यकधान  न  वे  भाषण  पूरा  करने
 जा  रहे

 |

 श्री  ए०  चाल्स  :  मैं  इस  पूरे  मुह  पर  भारतीय  जनता  पार्टी  का  आधार  जानना

 चाहता  हूं  :

 यदि  आप  सभा  की  कायंवाही  वृतांत  का  अध्ययन  करें  तो  आप  देखेंगे  कि  विपक्ष  के  नेता  ने

 छह  बार  से  अधिक  अवसरों  पर  अलग-अलग  बयान  दिए  विपक्ष  के  नेता  श्री  लालकृष्ण  आडवाणी
 ने  पहले  वाद-विवाद  में  भाग  लेते  हुए  कहा  कि  मस्जिद  को  ढहाया  नहीं  जा  सकता  है  परल्तु
 इसको  हटाया  जाएगा  ।”  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  इसको  ढहाए  बिना  कंसे  हटाया  जा  सकता  है  !
 उसके  बाद  उन्होंने  कहा  निर्णय  न्यायालय  द्वारा  नहीं  परन्तु  भारत  के  लोगों  द्वारा  लिया

 मय  है  ।!

 क्या  यह  दल  भारत  के  संविधान  का  जरा  भी  सम्मान  करता  है  ?  यदि  यह  दल  भारत  के
 संविधान  का  जरा  भी  सम्माव  करता  तो  क्या  उस  दल  के  नेता  सदन  में  यह  कह्ट  सकते  हैं  कि  भिज॑य
 न्यायालय  द्वारा  नहीं  लिया  जाना  है  बल्कि  भारत  के  लोगों  द्वारा  लिया  जाना  क्या  उनका  तक

 यह  है  कि  लाठी  उसकी  भेंद  ?”  क्या  हम  उस  असभ्य  समय  की  ओर  लोट  कर  जा  रहे  हैं
 जब  कोई  कानून  नहीं  था  ?  क्या  हम  कानून  का  सम्मान  करते  महोदय  केवल  यही  निवेदन

 करता  हूं  कि  देश  के  व्यापक  हित  हमारे  देश  के  धममंनिर्षेक्ष  ताने-बाने  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए

 हमें  एक  हो  जाना  एक  साथ  चर्चा  करनी  चाहिए  ओर  एक  खहमति  कायम  करनी

 चाहिए  ।

 यदि  आप  केवल  इसी  सत्र  की  कार्यवाही  पर  नजर  डालें  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  वे

 बेमतलब  के  मुद्दों  पर  कितना  अधिक  समय  बर्बाद  हो  गया  एक  शिकायत  यह  थी  कि  रेलवे

 बजट  पर  चर्चा  नहीं  हुई  |  पूरी  कार्यसूची  अब  केवल  अयोध्या  के  मुद्दे  पर  केन्द्रित  मैं

 इूसरे  पक्ष  के  अपने  दोस्तों  स ेनिवेदन  करता  हूं  कि  वह  अपने  हितों  को  टटोलें  और  हमें  बताएं  कि

 क्या  यह  उनकी  उत्सुकता  है  या  क्या  यह  भगवान  श्री  रामचन्द्र  का  भव्य  मन्दिर  बनाना  उनका

 विश्वास  है  या  क्या  यह  उनका  राजनीति  से  प्रेरित  दृष्टिकोण  है  ?

 हमारे  देश  के  लोगों  के  पास  रहने  के  लिए  घर  नहीं  हमारी  अथंव्यवस्था  संकट  में

 हम  अपने  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दे  पा  रहे  हम  अपने  लोगों  को  स्वास्थ्य
 सम्बन्धी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करा  पा  रहे  गरीब  आदमी  का  ध्यान  नहीं  रख  पा  रहे  इन
 सब  समस्याओं  की  चिन्ता  किए  बगर  वे  लोग  इस  समय  भगवान  राम  का  मन्दिर  बनाने  पर  ध्यान
 केन्द्रित  किए  हुए  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  वे  लोग  भगवान  राम  का  उस  तरह  का  मन्दिर  बना

 भी  लें  तो  भी  भगवान  श्री  रामचन्द्र  वहां  प्रकट  नहीं  होंगे  क्योंकि  मुझे  रविन्व्रनाथ  आकर  के  आड़द
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 याद  उन्होंने  कहा  था  भगवान  वहां  पर  विद्यमान  है  जहां  किसान  कठोर  भूमि  को  जोत

 रहा  जहां  रास्ता  बनाने  वाला  पत्थर  तोड़  रहा  है  ।”  भगवान  केवल  इन  लोगों  में  मिल

 सकता  आप  सड़कों  पर  आम  आदमी  के  पास  जाइए  ।  उसकी  पीड़ा  में  भागीदार  बनने  को

 कोशिश  कीजिए  ।  उसका  दर्द  दूर  करने  की  कोशिश  कीजिए  ।  कोई  भी  इन्सान  केवल  यही  एक
 काम  कर  सकता

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  विधेयक  लाने  के  लिए  मन््त्रो

 महोदय  को  बधाई  देता  हूं  ताकि  उस  बड़ी  समस्या  को  दूर  किया  जा  सके  जिसने  हमारे  देश  की

 राजनीति  को  खा  लिया

 ]
 थ्री  नोतोश  कुमार  :  समापति  छः  बजने  जा  रहे  हैं  । हम  आप  की  जानकारी

 में  एक  बात  लाना  चाहते  यह  रमजान  का  महीना  चल  रहा  कतिपय  इस्लाम  घर्मावलम्बी

 हमारे  उन  लोगों  ने  भी  अनुरोध  किया  आज  मुझे  भी  अध्यक्ष  महोदय  के  यहां  जाने  का

 मौका  मिला  जनता  दल  के  सदस्य  भी  गए  शहाबुद्दीन  साहब  भी  गए  थे  ।  उनसे  यह  अनुरोध
 किया  गया  था  कि  बजे  के  बाद  इसको  चलाने  से  बे  लोगों  की  बात  सुन  भी  नहीं  पाएंगे  और

 अपनी  बात  कह  भी  नहीं  पायेंगे  ।  इस  पर  अध्यक्ष  महोदय  राजी  हो  गए  कल  दिन  भर  इस
 सवाल  को  लिया  जाएगा  ।  आज  यह  शुरू  हो  लेकिन  कल  दिन  भर  इस  सवाल  पर  चर्चा

 होगी  ।  इसलिए  हम  आपसे  अनुरोध  करेंगे  कि  माननीय  सदन  की  राय  भी  ले  ली  जाए  और  छः  बजे

 एडजॉर्न  कर  दिया

 6.00  म०  प०

 समापति  महोदय  :  ऐसा  है  सदन  की  राय  तो  ले  लेंगे  लेकिन  पहले  यह  तय  हुआ  है  कि  7
 बजे  तक  आज  हम  काम  7  बजे  तक  काम  करने  का  पहले  से  तय  है  ।

 )

 आप  पहले  मेरी  बात  को  तो  सुन  लीजिए  ।

 )

 आप  बैठ  जाइए  पहले  नीतीश  कुमार  जी  को  पूरा  करने  दीजिए  ।

 )

 श्री  नीतीश  कुमार  :  यह  पहले  तय  हो  गया  था  कि  कल  पूरी  चर्चा  होगी  ।  आज  जो  6  बजे

 के  बाद  चर्चा  हो  रही  है ओर  अयोध्या  जेसे  मसले  को  आप  समझ  सकते  हैं  इसमें  कई  सदस्य  बोलने

 वाले  इसमें  किसी  खास  पक्ष  को  इस  समय  अपनी  बात  कहने  का  मोका  नहीं  मिल  रहा  है  ओर

 म  ही  दूसरे  सदस्यों  की  बात  को  सुनने  का  मौका  मिल  रहा  कल  दिन  भर  इसके  ऊपर  चर्चा  होगी
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारा  विशेष  अनुरोध  होगा  कि  आज  इसको  समाप्त  कर  दिया

 जाए  ओर  कल  इसको  लिया  जाए  ।

 कुमारी  उमा  भारतो  :  सभापति  सबकी  यही  राय  है  |

 सभापति  सहोदय  :  आप  अपनी  राय  बताइए  ।  सबकी  राय  सुन  करके  मैं  पार्लिमेंटरी

 अफेयर्स  मिनिस्टर  से  पूछंंगा  ।  आप  एक-एक  करके  बोलिए  ।
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 कुमारी  उसा  भारती  :  सभापति  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  इसके  बारे  में  अभी

 जैसे  नीतीश  कुमार  जी  ने  हमारी  भी  यही  निवेदन  है  ओर  यह  राष्ट्रीय  महत्व  का  मामला  है  ।

 कई  माननीय  सदस्य  जो  इस  पर  अपनी  राय  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  या  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त

 की  गई  राय  को  सुनना  चाहते  हैं  वे  दोनों  से  वंचित  हो  सकते  हैं  अगर  आज  ही  यह  चर्चा  समाप्त

 होती  है  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  यही  निवेदन  है  कि  इसका  इस  पर  कल  चर्चा  चलाई  जाए  और  भाज

 इसको  नहीं  रोक  दिया  जाए  ।''

 ]

 भरी  बसुवेव  आचार  आपसे  विशेष  अनुरोध  है  कि  यह  एक  बहुत
 महत्त्वपूर्ण  विधेयक  है  ओर  जो  बहुत  से  सदस्य  इस  विधेयक  पर  बोलना  चाहते  हैं  वे  यहां  पर

 उपस्थित  नहीं  वे  सदस्यों  के भाषण  भी  सुनना  चाहते  इसको  कल  लिया  जा  सकता

 यह  हमारा  विशेष  अनुरोध  है  ।  अध्यक्ष  महोदय  भी  सदन  को  आज  बजे  स्थगित  करने  के  प्रस्ताव

 से  सहमत  हैं  ओर  इस  पर  कल  चर्चा  की  जा  सकती  आपने  26  तारीख  की  छुट्टी  भी घोषित  कर

 कर  दी  है  ।''

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  मैं  भी  यही  समझता  हूं  कि  अभी  जो  राय

 आ  रही  है  यह  राय  सही  है  ।  इसी  राय  के  मुताबिक  और  अभी  जो  रमजान  का  पीरियड  है  उसको

 देखते  हुए  6  बजे  के  बाद  इसको  बन्द  कर  दिया  जाए  ओर  कल  इस  पर  बहस  जारी  रखी

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  विभाग  तथा  महासागर  थिकास

 में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंत्राजन  :  सभापति

 ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि  सारी  सभा  6  बजे  तक  ही  बेठने  की  इच्छुक  साथ  ही  मैंने

 सुना  है  कि  हमारे  सभापति  के  पैनल  के  एक  पदस्य  ने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  उन्होंने  अध्यक्ष  जी

 से  बात  की  है  और  वे  सभा  को  यह  सूचित  कर  रहे  हैं  कि  अध्पक्ष  जी  ने  उनके  सुझाव  को  मान

 लिया  है  ।  इस  पृष्ठभूमि  में  7****

 श्री  एस०  बी०  चव्हाण  :  क्या  मैं  एक  अनुरोध  कर  सकता  हूं  ।  कल  भी  केवल  इस
 विधेयक  को  ही  नहीं  अपितु  और  अन्य  अध्यादेशों  को  भी  पारित  करना  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि

 कल  चर्जा  के  यह  समस्या  फिर  उठेगी  ।  छः  बज  रहे  कल  सब  कार्य  खत्म  हो  जाना

 चाहिए  ।

 कई  साननोय  सदस्यगण  :  हां  ।

 श्री  निमल  कान्ति  चटर्जी  :  आप  26  तारीख  को  अवकाण  घोषित

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  समापति  हर  व्यक्ति  जल्दी  में  मैं  सोचता  हूं
 कि  हमें  यह  महसूस  करना  चाहिए  कि  हमने  अपना  काम  किया  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हमने
 काम  नहीं  किया  पिछले  कुछ  दिनों  में  हमने  तेजी  से  कई  विधेयक  पारित  किए  एक  और

 महत्वपूर्ण  अध्यादेश  है  जिसे  राज्य  सभा  में  पारित  किया  जा  रहा  जो  इस  सभा  में  प्रस्तुत  हो
 रहा  है  ओर  जिसे  पारित  करना  मैं  आपकी  जानकारी  के  लिए  यह  बता  रहा  हु  ।  इसे  अन्तिम

 अध्यादेश  न  समझा  एक  ओर  अध्यादेश  बचा  हुआ  है  |  '
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 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  आपको  सब  बातों  का  पुननिर्धारण  करना  संसदीय  कार्य

 मंत्री  को  इस  बात  की  सराहना  करनी

 समापति  महोदय  :  क्या  हम  ऐसा  करना  पसन्द  करेंगे  ।  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  आप  आपस
 में  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम्  :  यदि  वे  इस  बात  पर  इतना  जोर  देते  हैं  कि  हमको  बजे

 यह  सभा  स्थगित  करनी  चाहिए  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  सिवाय  इस  बात  के  कि  कल  हमको
 इस  चर्चा  को  बेकार  में  बढ़ाना  नहीं  इसके  साथ-साथ  हमें  अपनी  सीमाओं  में  रहकर  सोचना

 चाहिए  और  यह  काम  जल्द  से  जल्द  करना  कल  हमें  कम  से  कम  ओर  दो  अध्यादेशों  को

 पारित  करना  होगा  अन्यथा  हम  अपना  काम  पुरा  नहीं  कर  सकेंगे  ।  उन  लोगों  को  कम  से  कम  इस
 बात  को  मान  लेता

 अध्यक्ष  जी  ने  यह  संकेत  दिया  है  कि  हमें  एक  दिन  में  तीन  विघेयकों  को  निपटाना  चाहिए
 अन्यथा  हम  अपनी  कार्यवाही  पूरी  नहीं  कर  सकेंगे  क्योंकि  3  मार्च  को  हमें  दो  वित्त

 विनियोग  रेल  बजट  पारित  करना  हम  काय॑  मंत्रणा  समिति  में  26  कौ

 छुट्टो  घोषित  करने  के  बारे  में  यह  निर्णय  यहां  पर  नहीं  ।  हमें  अपने  कार्य  का  विश्लेषण  करना

 चाहिए  और  हमें  इस  पर  सर्वेंसम्मति  प्राप्त  करनी  चाहिए  ।  तब  हम  कोई  काम  नहीं
 कर  सकेंगे  ।  मुझे  यकीन  है  सभा  सर्वोच्य  परन्तु  मुझे  इस  बात  का  भी  यकीन  है  कि  सभा  का  यह
 बिचार  नहीं  होगा  कि  हमें  पूरी  तरह  से  काम  ही  नहीं  करना  यदि  यह  सुझाव  है  तो

 आपको  यह  समझाना  चाहिए  कि  हमारी  कुछ  सांविधिक  सीमाएं  हैं  ।  हमें  3।  मार्च  तक  अध्यादेश

 और  रेलवे  बजट  से  संबंधित  चर्चा  पूरी  करनी  होगी  हमें  आपके  सहयोग  की

 आवश्यकता  है|  यदि  आप  कहेंगे  तो  हर  दिन  छुट्टी  हो  सकती  है  पर  हम  ऐसा  नहीं  कहेंगे  ।

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  हर  दिन  छूट्टी  का  दिन  नहीं  हो  सकता  |  कपया  बैठ  जाइए  ।  मैं

 आपको  उसका  समाधान  समाधान  बहुत  ही  साधारणं  है  ।  (1)  26  तारीख  को

 अल्पसंख्यक  वर्ष  के  उपलक्ष्य  में  छुट्टी  घोषित  की  यह  उनका  बहुत  बड़ा  पर्व  यदि  हम
 उनको  छट्टी  नहीं  देंगे  तो  यह  हमारे  लिए  कलंक  की  बात  होगी  ।  (2)  3।  मां  से  पहले  हमें  रेलवे

 एवं  सामान्य  दोनों  के  लिए  केवल  लेखानुदान  ही  पारित  करना  हम  अध्यादेश  और

 लेखानुदान  पारित  करने  के सिवाय  ओर  कोई  प्रयत्न  न  करें  तथा  रेलबे  बजट  और  न  ही  सामान्य

 बजट  पर  सामान्य  चर्चा  में  सम्मिलित  होने  का  प्रयास  इस  बात  को  छुट्टी  के  समाप्त  होते  तक

 रोका  जा  सकता
 ः

 बजट  पर  सामान्य  चर्चा  इस  तरह  जल्दबाजी  में  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  हम  29,  30  तथा
 31  को  लेखानुदान  पारित  हम  सभी  अध्यादेश  प्रारित  करेंगे  ताकि  सरकार  का  काम  न

 रुके  ।  परन्तु  साम|नन््य  वर्चा  के  लिए  संविधान  आपको  इस  बात  के  लिए  ठीक  उसी  तरह  अनुमति
 देगा  जैसाकि  लगभग  सभी  राज्य  छुट्टी  के  पश्चात्  अप्रैल  अथवा  मई  में  चर्चा  करना  चाहते  इन

 संरचनात्मक  सुझावों  को  देखते  हुए  26  तारीख  को  छुट्टी  घोषित  करनी  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  जहां  तक  और  एक  छुट्टी  के  सुझाव  का  संबंध्र  काय॑े  मंत्रणा  समिति

 इसके  बारे  में  निणंय  लेगी  ।  समिति  इसके  बारे  में  जानती  है  और  आपके  प्रतिनिधि  भी  वहां  पर

 मोजूद
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 2  1915  अंयोध्या  में  कतिपय  क्षेत्र  अर्जेन  विधेयक

 जहां  तक  आज  का  संबंध  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सब  लोग  यही  चाहते  हैं  कि  हमें  छः

 बजने  के  बाद  काम  नहीं  करना  इस  समय  संसदीय  काये  मंत्री  भी  सहमत

 श्री  मिर्मेल  कान्ति  जटओं  :  मैंने  यह  सुझाव  उनकी  ओर  से  दिया  है  जो  छोटो  समिति  होने
 के  कारण  कायें  मंत्रणा  समिति  में  नहीं  आ  सकते

 सभापति  महोदय  :  यह  बात  संसदीय  काये  मंत्री  के  साथ-साथ  आपके  नेताओं  के  ध्यान  में

 भी  भाई  है  ।

 सभा  कल  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.09  स०  प०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  24  1993/3  1915  के

 11.00  स०  पृ०  तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ॥ ७७  सू०  ३०  एेक्षध  को  रल

 मुब्रक / दि इृण्डियन दिल्ली ।


